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 16  1994  के  लोक  सभा  वाद-विवाद

 |  हिन्दी  संस्करण्डूं  का  शी८उ-प७

 पृष्ठ  पीकक्‍्त  संड्या  के  स्थान  पर  पाढिए

 57  नोचे  से  8  कष  कोष

 135  नोचे
 से

 5  3047  3046

 217  6  ma  be  से

 289  नोचे  से  2
 श्रीमत्तो

 कमला  कुमारी  श्रोमत्ती  कमला  कृमारोकरेदुदुला

 करंदृदुला

 500  नोचे  से  ।  श्री  रामीनहारे  राय  श्री  रामननिहोर  राय



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  प्रंग्रेजी  कायंवाही  भौर  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूर

 हिन्दी  का्यंवाहीं  ही  प्रामाणिक  मानी  उनका  भ्नुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जारेरः



 विफ्य  -  झूची

 दशम  खंड  34  |]वाँ  1994/1916 /

 अंक  16,  ।6  1994/25  /  25  1916

 विपय  पृष्ठ

 उश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 *  तारांकित  प्रश्न  संख्या  3508  और  319  J-18

 श्नों  के  लिखित  उत्तरਂ

 +तारांकित  प्रश्न  संख्या  301  -  307

 309  -318,  और  320  19-05

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2967  -  2990,  2992  -  3092,

 3094  -  3117,  3120  -  3157  और  66-240

 3159  -  3162

 rf F
 ग्रर  रखे  गए  पन्न  249-252

 रुध्रम  37,  के  अधीन  मामले  253-254

 दूरदर्शन  द्वारा  केरल  के  मालाबार  प्रदेश  में  होने  वाली  महत्वपूर्ण

 रूप  में  प्रसारित  किए  जाने  की  आवश्यकता  253

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन

 ऋता  सत्य  के  पत्र  फानक्तात  7  छऋ  तत्ज्ञा  फ  त्तम्उ  क्क्माज  उत्ततऊफ्चत  क  उक्त सी  सदस्य  के  नाम  पर  अकित  +  चिन्ह  इस  बता  पर  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उस
 ने  पूछा

 (i 1



 हिन्दुस्तान  जिंक  के  अधिकारियों  को  खानों  में  विस्फार्टों  की  तीव्रता  को  कम  करने  के

 निदेश  देने  की  आवश्यकता  जिरासे  आसपास  के  क्षेत्रों  में  बने  मकानों  को  होने  वाले

 नुकसान  को  रोका  जा  सके  |

 श्री  शिव  चरण  माथुर  bh  "ad

 देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  -  शहरी  सम्पर्क  मार्गों  ऊे रखरखाव  और  मरम्मत  कार्य

 प्रभारों  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता

 श्री  चाक्को  253

 मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  और  सुपिधाए  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 श्री  खेलन  राम  जांगडे  254

 कालीकट  से  दोहा  और  बहरीन  के  लिए  और  अधिक  उडानें  शुरू  करने

 की  आवश्यकता

 श्री  अहमद  254

 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और

 अतिरिक्‍त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92  225-312

 ओर  थामस

 श्री  उमराव  सिंह  258

 श्री  भरु  लाल  मीणा  262

 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  264

 श्री  अन्बारासु  268

 श्री  रोशन  लाल  275

 (11)



 श्री  कालियापेरुमल

 श्री  विश्वेश्वर  भगत

 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  लक्ष्मण  सिंह

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार

 श्रीमती  कमला  कुमारी  करेंद्दुला
 *

 श्री  राममूर्ति  टिंडिवनाम

 श्री  मुरली  देवरा

 श्री  दत्ता  मेघे

 श्री  जाफर  शरीफ

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 विनियोग  संख्यांक 5,  1994

 पुरःस्थापित्त  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 रु
 श्री  जाफर  शरीफ

 ..
 विचार  करने  को  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जाफर  शरीफ

 खंड  2,  3  और  1

 पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जाफर  शरीफ

 (11)

 313

 314



 विनियोग  संख्यांक  4,  1994

 पुरःस्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जाफर  शरीफ

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जाफर  शरीफ

 खंड  2,  3३  और  1

 पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जाफर  शरीफ

 राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  अनुमोदन  के  बारे  में  संकल्प

 श्रीमती  शीला  कौल

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक

 (5)

 314

 315

 315

 316

 316-319

 316

 319



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 16  1994  /  25  1916

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  301  -  श्री  चन्द्रेश  पटेल

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री

 -  श्री  राजनारायण

 प्रश्न  303  -  श्री  संदीपान  भगवान  थोरात

 श्री  राम  विलास  पासवान

 प्रश्न  304  -  श्री  राय

 प्रश्न  305  -  महादीपक  सिंह  शाक्य

 श्री  नीतीश  कुमार

 प्रश्न  306  -  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या  सादुल

 प्रश्न  307  -  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  अनुपस्थित  |



 मौखिक  उत्तर  16  1994

 स्कूलों  के  लिए  कम्प्यूटर

 *308.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्‍या  मानव  संसाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  स्कूलों  और  कालेजों  को  रियायती  दर  पर  कम्प्यूटर/साफ्टवेयर  की

 आपूर्ति  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  कुछ  निर्माताओं  ने  सरकारी  एजेंसियों  को  सस्ती  दरों  पर  इनकी  आपूर्ति  की पेशकश

 की  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  ससाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 विद्यालयों  में  संगणक  साक्षरता  और  अध्ययन  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत

 राष्ट्रीय  सूचना--विज्ञान  केन्द्र  को  संगणक  प्रणालियों  की  आपूर्ति  के  लिए  विक्रेताओं  का

 एक  पैनल  चुनने  का  कार्य  सौपा  गया  है  ।  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  क ेपास  इमदादी  दरों  पर  विद्यालयों

 को  इन  प्रणालियों  की  आपूर्ति  तथा  सस्ती  दरों  पर  सरकारी  एजेसियों  को  इन  प्रणालियों  की  आपूर्ति
 के  लिए  निर्माताओं  के  किसी  प्रस्ताव  के  संबंध  में  जानकारी  नहीं  है  '

 प्रश्न  नहीं

 सावित्री  लक्ष्मणन  :  इंडियन  एक्सप्रेस  में  28.9.92  को  यह  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  कि  राजीव  युग  के  दौरान  कम्प्यूटर  हमारे  द्वारा  इक्कीसवीं  सदी  में  छलांग  लगाने  के  नये  मंत्र
 बन  यह  सच  था  कि  1984  साक्षरता  और  अध्ययनਂ  नामक

 जिसे  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  बताया  गया  कुछ  सरक॥री

 स्कूलों  में  शुरू  की  गयी  eff | 1990-91  अर्थात  राजीव  जी  के  बाद  यह  योजना  किसी  और  रचूल
 में  शुरू  नहीं  की  गयी

 हैदराबाद  विश्वविद्यालय  में  कंप्यूटर  विज्ञान  के  प्रोफेसर  गोविन्द  रेड्डी  की  अध्यक्ष  ॥

 में  आठ  सदस्यों  की  एक  सम्रिति  ने  1992  के  अन्तिम  सप्ताह  अथवा  1992  के  प्रथम

 सप्ताह  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  उच्च  कोटि  की  शिक्षण  सम्बन्धी  शिक्षकों  के  उच्च

 गुणवत्ता  वाली  शिक्षण  संबंधी  सहायक  सामग्री  और  धीमी  गति  से  सीखने  की  सामग्री  के  विकास  का

 प्रावधान  करने  की  सिफारिश  की  कंप्यूटर  शिक्षा  के  संबंध  में  ऐसी  ही  अन्य  सिफारिशों  के  साथ

 उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  |  1992  में  बंगलौर  स्थित  कंप्यूटर  रिस्टम्स  प्राइवेट
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 25  1916  उ्हर ऑन  मनन  मनन  मनन  न  न  नमन  ननन-+  न  नमन  किया

 लिमिटेड  ने  देश  का  प्रथम  पाठ्यक्रम--आधारित  शैक्षिणिक  साफ्टवेयर  जारी  किया  था
 जिसमें  सी.बी  अथवा  आई  सी.एस.ई  राज्य  पाठयक्रम  के  पांचवी  कक्षा  से  दसवीं  कक्षा  के
 लिए  240  विषयशीर्ष  शामिल  इस  योजना  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  यो  में  |46  करोड  रुपये
 की  धनराशि  रखी  गयी  अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  तब  सरकार  का  स्कूलों  और  कालेजों  को  रियायती
 दरों  पर  कंप्यूटर  अथवा  साफ्टवेयर  सप्लाई  करने  का  कोई  विचार  क्‍यों  नहीं  है

 कुमारी  शैलजा  :  अन्तिम  योजना  परीक्षक  में  आरम्भ  की  गयी  थी  और  वह  काफी
 समय  तक  चलती  परन्तु  फिर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  द्वारा  के  लिये  अपनी  रिपोर्ट
 में  कुछ  दोष  इसके  बाद  हमारे  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  भी  पुनरीक्षा  की

 कई  दोष  क्योंकि  इस  योजना  का  प्रमुख  उद्देश्य  कंप्यूटरों  पर  से  रहस्य  का  पर्दा  उठाने  और  छात्रों
 को  व्यावहारिक  अनुभव  प्रदान  करना  यह  शिक्षा  स्कूल  के  समय  से  अतिरिक्त  समय  में  दी  जानी
 थी  और  इसमें  कोई  परीक्षा  नहीं  ली  जाती  इसलिये  छात्रों  में  इसकं  प्रति  वष्ट  उत्साह  नहीं
 जा  थाहिये  यह  पुनरीक्षा  किये  जाने  के  पश्चात  स्कूलों  में  इस  कप्यूटर  शिक्षा  के  लिये  एक
 नयी  पद्धति  का  पता  यह  नयी  पद्धति  वर्ष  अब यह  से  अपनायी  गयी  यह  सच  है  कि  इससे
 पिछले  वर्ष  में  हमने  इसे  नहीं  अपनाया  परन्तु  अब  यह  लागू  है  और  चालू  वर्ष  के  लिये  हमने  इस
 याजना  हेतु  लगमग  27  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये  पिछले  में इस  में  इसमें  लगभग  298

 स्कूलों  को  शामिल  किया  गया  था  और  यह  विचार  है  कि  केन्द्रीय  में  इस  नई  योजना  में  लगभग
 300  स्कूलों  को  शामिल  किया

 सावित्री  लक्ष्मणन  :  परीक्षण  के  तौर  केन्द्रीय  विद्यालयों  छात्रों  द्वारा  शुल्क
 जमा  करने  विकल्प  मांगे  जाने  के  पश्चात्‌  कंप्यूटर  शिक्षा  दी  जानी  जमा  में

 स्कूलों  में  कंप्यूटर  शिक्षा  हेतु  शुल्क  एकत्रित  किया  योजना  साकार  न  होने  के  कारण  जमा  किये
 गये  शु०क  की  प्रति  अदायगी  हेतु  10.49.735  में  आदेश  जारी  किये  एकत्रित  की  गयी  20  लाख
 रुपये  की  धनराशि  में  से  अब  तक  केवल  कार्यक्रम  रूबये  की  प्रति  अदायगी  ही  की  गयी  इसके
 साथ  ही  ज्ञान  पर  आधारित  कंप्यूटर  प्रणाली  कार्यक्रम  सी  के  अतर्गत  साफ्टवेयरों  का  उत्पादन
 किया  जाता  है  जो  शब्दों  का  सही  हिन्दी  में  सही  उच्चारण  आदि  सिखाते  हैं  और  छात्र  को

 स्व-मूल्यांकन  करने  में  सहायता  प्रदान  करते  सात  कंनद्रों  पर  राष्ट्रीय  भाषा  ज्ञानवर्धन  के  क्षेत्र  में

 शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिये  सरकार  धन  व्यय  कर  रही  मत्रालय  को  गत  वर्ष  इस  सभा
 तथा  अन्य  सभा  दोनों  में  इस  विपय  पर  :  प्रश्न  रखे  जाने  पर  गर्व  वार्षिक  रिपोर्ट  में  यह  बताया
 गया

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  प्रश्न  है  :  सरकार  से  पूर्व  छात्रों  सो जमा  किये  गये  शुल्क  को  वापस
 करने  में  विलम्ब  क्‍यों  हो  रहा  है  और  क्‍या  सरकार  यह  कार्यक्रम  यथा  शीर्घ  पुनः  आरम्भ  करेगी  ।

 कुमारी  शैलजा  :  यह  सच  है  कि  अभी  लगभग  दो  लाख  रुपये  की  प्रति  अदायगी

 की  जानी  परन्तु  यह  इस  कारण  क्योंकि  वास्तव  में  हमें  उन  बच्चों  के  माता-पिता  की  ओर  से

 प्रस्ताव  नहीं  मिले  जिन्होंने  उस  योजना  के  लिये  धन  दिया  परन्तु  इसे  वापस  किया  जा  रहा

 जैसा मैंने अभी कहा कि स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन नयी योजना 45 पहले से ही लागू है और से वह भली भांति चल रही
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 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  स्कूलों  और  कालेजों  के  बारे

 में  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  केवल  स्कूलों  में  कंप्यूटर  प्रोग्रामिंग  की  ही  बात  की  मेरे  प्रश्न  के
 दो  भाग  मेरे  प्रश्न  का  पहला  भाग  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 यह  कार्यक्रम  जारी  है  परन्तु  पूरक  प्रश्न  के  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह

 कार्यक्रम  अब  समाप्त  हो  गया  हम  मंत्री  महोदय  से  इस  बात  का  स्पष्ट  उत्तर  चाहेंगे  कि  क्‍या

 कार्यक्रम  जिस  रूप  में  इसे  1984  में  शुरु  किया  गया  था  और  जिस  प्रकार  1989  में

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  इस  पर  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  क्या

 इसके  स्थान  पर  एक  नया  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  अथवा

 मेरे  प्रश्न  का  भाग  दो  कालेजों  को  कंप्यूटरों  की  सप्लाई  के  संबंध  में  है|  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  की  योजना  कालेजों  में  आधुनिक  कंप्यूटर  उपकरण  लगाने  की  है  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 ने  कालेजों  को  कुछ  अनुदान  दिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  नेमानक  विनिर्देश  बनाये  हैं  ताकि  इसके  लिये  विभिन्‍न  गैर  सरकारी  कंपनियों  से  मानक

 उपकरण  खरीदे  जा  सकें  क्‍योंकि  हम  कार्यक्रम  में  पहले  मिली  असफलता  को  दोहराना  नहीं

 चाहते  |

 कुमारी  शैलजा  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  संबंध

 परियोजना  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  पायी  गयी  कुछ  खामियों  के  कारण  यह  सोचा  गया

 कि  हमें  इस  योजना  में  फिर  से  परिवर्तन  करना  चाहिये  और  नयी  योजना  के  मुताबिक  अब  वह  सीनियर

 सेकेन्ड्री  स्कूलों  में  कक्षा  XI  और  X11  में  होगी  और  इसमें  परीक्षाएं  भी  होंगी  और  इसके  लिये  आधारभूत
 ढांचा  भी  होगा  और  स्कूल  के  समय  के  अंतर्गत  ही  होगी  |  इसे  उन  राज्यों  में  लागू  किया  जायेगा  जिनमें

 राज्य  इसके  लिये  उपयुक्त  समय-सारिणी  रखने  पर  सहमत  इसमें  पुनः  परिवर्तन  किया  गया  है

 जबकि  पहले  की  योजना  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  जहां  तक  कालेजों  का  संबंध  हमारे

 पास  कालेजों  के  लिये  अवश्य  ही  एक  योजना  है  और  लगभग  1,000  कालेजों  को  इस  योजना  का

 लाभ  दिया  गया  हमने  इसके  लिये  वर्ष  1987  से  1.25  लाख  रुपये  मैं  माननीय  सदस्य  को

 बाद  में  और  अधिक  विवरण  दे  सकती

 श्री  दत्ता  मेघे  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  एक  हजार  स्कूलों  में  कंप्यूटर  लगाये  जाने  के

 बारे  में  मुझे  लगता  है  कि  स्कूलों  और  कालेजों  की  संख्या  को  देखते  हुये  यह  बहुत  ही  कम

 मंत्री  जी  ने यह  भी  कहा  है  कि  जो  स्कूल  या  कॉलेज  मांगेंगे  उन्हें  भी  दिया  इस  काम

 के  लिये  वर्ष  1993-94  में  हर  स्टेट  के  लिये  जितना  पैसा  एलोकेट  किया  गया  उतना  पैसा  रिलीज

 हो  गया  परन्तु  जहां  तक  वर्ष  1994-95  का  संबंध  हर  स्टेट  को  दी  जाने  वाली  राशि  को  आपने

 कम  कर  दिया  उन्हें  इस  एकाउंट  में  कम  राशि  दी  गयी  मैं  महाराष्ट्र  के  बारे  में  जानता  हूं  कि

 वर्ष  1994-95  में  उसे  36  लाख  रुपया  एलोकेट  किया  गया  था  परन्तु  केवल  11  लाख  रुपया  ही  दिया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हर  स्टेट  को  1994-95  में  एलोकेशन  से  कम  राशि  देने  के  क्या  कारण

 हैं  ?  मैं  जानता  हूं  कि यह  स्कीम  बहुत  अच्छी  है  और  इससे  स्कूल  कालेजों  को  बढ़ावा  मिलेगा  लेकिन

 आपने  किस  आधार  पर  1994-95  में  इस  राशि  को  कम  कर  दिया  क्‍योंकि  अब  वे  इस  स्कीम  को  सही

 तरीके  से  इम्पलीमेंट  नहीं  कर  क्या  इस  राशि  को  सरकार  क्ढ़ाने  का  विचार  रखती  है  ?

 4
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 कुमारी  शैलजा  :  इसमें  पैसा  कम  करने  की  बात  नहीं  है  लेकिन  जैसा  मैंने  अभी  पिछले  क्वैश्चन

 के  जवाब  में  जहां  स्टेट्स  उनको  इन्फ्रास्ट्रक्चर  हमें  देना  दूसरी  चीज  यह  है  कि

 जैसा  मैंने  यदि  वे  टाइम  टेबल  के  बारे  में  मानते  दूसरी  सभी  चीजें  मानेंगे  तमी  उनको  रिलीज
 किया  जा  सकता

 श्री  वान्डायार  :  अध्यक्ष  ऐसे  अनेक  स्कूल  तथा  कॉलेज  हैं  जिनमें

 शुल्क  नहीं  लिया  जाता  और  कॉलेजों  के  पास  कंप्यूटर  खरीदने  के  लिये  घनराशि  नहीं  अतः

 क्या  सरकार  इन  कॉलेजों  और  स्कूलों  कें  आंतरिक  वित्त  पोषण  की  व्यवस्था  करने  पर  विचार  करेगी

 ताकि  वे  रियायती  दरों  पर  कंप्यूटर  खरीद  सकें  ?

 कुमारी  शैलजा  :  इन्हें  रियायती  दरों  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  हमारे  पास  फिलहाल

 ऐसी  कोई  योजना  नरहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  309  -  रासा  सिंह  रावत  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  -  श्री  तरित  वरण  तोपदार  अनुपस्थित  |

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  3।  -  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  312  -  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  अनुपस्थित  |

 श्री  मोहन  रावले  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  313  -  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  अनुपस्थित  |

 प्री  श्रीनिवास  प्रसाद  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  314  -  श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर

 श्री  तेजसिंह  राव  भोंसले  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  315  -  चौधरी  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  316  -  लालजान  वाशा  अनुपस्थित  |

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  अनुपस्थित  |

 प्रश्न  317  -  श्री  वेंकटेश्वर  राव  अनुपस्थित  |

 श्री  सुल्तान  सलांउद्दीन  ओवेसी  .  अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  318  -  श्री  राम  पूजन  पटेल  अनुपस्थित  |
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 आर्द्र  भूमि

 *319  श्री  प्रधानी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  आर्द्रभूमि  प्राधिकरण,/समिति  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इसके  प्रमुख  उद्देश्य  क्या  और

 यदि  तो  आद्र  भूमि  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  सरकार

 ने  1992  में  नम  कच्छ  वनस्पति  और  मूंगे  की  चट्टानों  से  संबंधित  एक  राष्ट्रीय  समिति  गठित

 की  राष्ट्रीय  समिति  नम
 भू

 $  प्राथमिक  क्षेत्रों  की पहचान  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  सहयो  ॥  के  लिए  उपयुक्त  नीतियो  और  कार्यव  ही  कार्यक्रमों  के  बारे  मे  सरकार  को  रालाह
 देती  राष्ट्रीय  समिति  प्रबंध  कार्य  योजनाओं  और  अनुसंधान  कार्यक्रमां  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति

 की  पुनरीक्षा  करती  है

 नम  भूमियों  के  सरक्षण  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है

 विवरण

 नम  भूमियों  के  सरक्षण  के  लिए  किए  गए  मुख्य  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 (1)  चुनिन्दा
 नम

 भूमियों  के  सरंक्षण  और  प्रबंधन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  उत्प्रेरक  सहायता

 देने  क॑  लिए  नम  भूमियों  के  रांरक्षण  हेतु  एक  योजना  स्कीम  चलाई  गई  अब

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  21  नम  भूमियों  को  शामिल  किया  गया  है  और  संबंधित  राज्य  सरकारों

 को  सर्वेक्षण  और  जलग्रहण  क्षेत्रों  में  गाद  जमाव  अपतृण
 नियत्रण  और  पर्यावरणीय  जागरूकता  पैदा  करने  से  रावधित  गतिविधियों  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 (2)  राष्ट्रीय  महत्व  की  नम  भूमियां  के  चयन  हेतु  मानदण्ड  और  नमभूमियों  के  संरक्षण  के

 लिए  कार्य  योजना  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दिशानिर्देश  जारी  किए
 गए  हैं

 (3)  सुरक्षित  क्षेत्रों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  है  जिसमें  राष्ट्रीय  अभयारण्य

 और  जीवमंडल  रिजर्वों  सहित  तथा  इनकी  सीमाओं  के  अंतर्गत  आने  वाली  नम  भूमियां
 भी  आती

 (4).  भारतीय  वनस्पति  भारतीय  प्राणि  भारतीय  वन्य  संस्थान  तथा  सलीम

 अली  पक्षी  विज्ञान  और  प्राकृतिक  इतिहास  कन्द्र  ने  देश  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में  नम  भूमियों
 पर  सर्वेक्षण  और  वैज्ञानिक  अध्ययन  किए
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 (5)  वर्ल्ड  वाइड  फंड  फार  नेचर  डब्ल्यू  एफ)-इंडिया  और  बम्बई  नेचुरल  हिस्ट्री
 सोसायटी  ने  भी  नम  भूमियों  के  संरक्षण  के  लिए  कार्यक्रम  शुरू  किए

 (6)  वन्य  जीव  1972,  वन  1980  जल

 निवारण  एवं  1974.  आदि  जैसे  अधिनियमों  और  के-द्रीय  कानूनों
 के  जरिए  नम  भूमि  पारि-प्रणालियों  को  प्रभावित  करने  वाली  गतिविधियों  को  विनियमित

 करने  के  लिए  कानूनी  उपाय  किए  गए  हैं

 (7)  पर्यावरणीय  शिक्षा  और  जागरुकता  से  संबंधित  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  नम  भूमियों  में

 जैविक  विविधता  के  संरक्षण  को  प्राथमिकता  दी  गई

 (8)  नम  भूमि  पारि-प्रणालियों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  वैज्ञानिक  अध्ययन  और  अन्वेषण  करने

 के  लिए  विश्वविद्यालय  प्रणाली  और  अनुसंधान  संस्थाओं  के  जरिए  अनुसंधान  अध्ययन

 शुरु  किए  गए

 (9)  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  की  नम  भूमियों  से  संबंधित  विशेषकर  जल  पक्षी  वास  स्थल

 जिसका  भारत  एक  पक्षकार  के  अन्तर्गत  6  नमभूमियां  रामसर  स्थलों

 के  रूप  में  घोषित  की  गई  ये  हैं  : चिल्का  झील  केवलदेव  घाना  राष्ट्रीय
 उद्यान  वूलर  झील  हरिके  झील  लोकटक  झील

 और  सांभर  झील

 श्री  प्रधानी  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  कहा  है  कि  चुनिन्‍्दा
 नम  भूमियों  के  संरक्षण  और  प्रबंधन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  उत्प्रेरक  सहायता  देने  के  लिए  नम

 भूमियों  के  संरक्षण  हेतु  एक  याजना  स्कीम  शुरु  की  गई  अब  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में
 2।  नम

 भूमियों  को  शामिल  किया  गया  है  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  आर्थिक  सहायता  दी
 गई  मैं

 मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि चयनित  21  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  और  इन  नम  भूमियों
 के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  क्‍या  सहायता  दी  गई

 श्री  कमल  नाथ  :  देश  में  प्राकृतिक  और  मानवकृत  नम  भूमियों  की  एक  सूची
 देश  में  192  प्राकृतिक  नम  भूमियां  और  678  मानवकृत  नम  भूमियां  स्वीकृत  धन  राशि  की  एक
 लम्बी  सूची  भी  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  नम  भूमि  विशेष  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  में

 बताऊंगा  |  देश  में  सभी  नम  भूमियों  के  लिए  स्वीकृत  धनराशि  की अलग-अलग  सूची  उनके

 पास  भेजने  में  मुझे  प्रसन्‍नता

 श्री  प्रधानी  :  क्रम  में  दिए  गए  उत्तर  के  संदर्भ  में  अंतर्राष्ट्रीय  महत्व  की  नग  भूमियों
 से  संबंधित  विशेषकर  जल  पक्षी  वास  रामसर  जिसमें  भारत  एक  हस्ताक्षर

 कर्त्ता  के  अन्तर्गत  रामसर  में  6  नमभूमियां  घोषित  की  गई  इनमें  से  चिल्का  झील  अंतर्राष्ट्रीय

 स्तर  पर  महत्वपूर्ण  नम  भूमियों  में  से  एक  अतः  मैं  मत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  चिल्‍्का  झील

 की  इस  नम  भूमि  के  धिकास  के  लिए
 अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  राज्य  सरकार  को

 लिए  कितनी  धनराशि  आंबंटित  की  गई
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 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ठीक  कह  रहे  हैं  कि  भारत  रामसर  कन्वेंशन  का

 एक  पक्षकार  है  और  1981  में  भारत  इस  कन्वेंशन  में  शामिल  हुआ  रामसर  कन्वेंशन  में

 मणिपुर  और  जम्मू-कश्मीर  की  6  नम  भूमियों  को  नम  भूमियों  का  दर्जा

 दिया  गया  गत  चार  वर्षों  में  नमभूमि  सरंक्षण  योजना  के  अंतर्गत  चिल्‍्का  झील  के  लिए  112  करोड़

 रुपए  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  उड़ीसा  की  चिल्का  नमभूमि  के  लिए  स्वीकृत  अंतिम  धनराशि
 लगभग  एक  करोड़  रुपए  कई  अन्य  कदम  भी  उठाए  गए  चिल्का  पारिस्थितिक-संवेदनशील

 नम  भूमि  है  और  चिल्का  में  बांधों  का  अपतृण  गाद  जमाव  नियंत्रण  आदि  जैसे  कार्य

 न्‍म  किए  गए  हैं  ।

 श्री  विश्वेश्वर  भगत  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  चिलका  लेक  के  अलावा  और  भी  अन्य  जगहें  हैं  जहां  आर्द्र  भूमियां  उनके  लिए  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  ऐसी  अन्य  वैट  लैंड और  भी  हैं  |  हमारे  तालाब  जो  पर्यावरण

 की  दृष्टि  से  नाजुक  उनके  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  बनाए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और

 इस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  इसके  लिए  एक  नेशनल  सर्वेक्षण  प्लान  बनाया  जब

 इसका  फैसला  हो  तो  मैं  जानकारी  दे

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  अपने  बयान  के  भाग  10  में

 कहा  है  कि  छोड़  दिए  गए  खनन  क्षेत्रों  के भराव  के  लिए  या  ईंट  निर्माण  के  लिए  फ्लाई  ऐश  के  उपयोग
 जैसे  कार्य  द्वारा  हम  समस्या  ग्रस्त  क्षेत्रों  में जनित  ठोस  अपशिष्ट  के  उपयोग  की  सम्भावनाओं  की  खोज
 कर  रहे  देश  के  70  ताप  विद्युत  संयंत्रों  से  44  मिलियन  टन  फ्लाई  ऐश  और  13  उर्वरक
 संयंत्रों  से  ।0  मिलियन  टन  से  अधिक  फास्फोजिप्सम  निकलता  साथ  ही  आठरववी  पंचवर्षीय  योजना
 के  95000  मिलियन  इईंटों  की  कमी  होगी  जिसमें  55000  मिलियन  इईंटों  की  आवश्यकता  तो

 केवल  गृह  निर्माण  के  लिए  होगी  |  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  ने  फ्लाई  ऐश  और  अन्य  ठोस
 अपशिष्ट  को  सस्ती  भवन  सामग्री  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 श्री  कमल  नाथ  :  यह  सच है  कि  प्रत्येक  ताप  विद्युत  संयंत्र  स ेलगभग  दो  से  तीन

 हजार  टन  फ्लाई  ऐश  प्रतिदिन  निकलती  जहां  तक  अपशिष्ट  पदार्थों  द्वारा  प्रदूषण  का  संबंध  है

 तो  फ्लाई  ऐश  एक  प्रमुख  समस्या  पर्यावरणीय  स्वीकृति  दिए  जाते  समय  इन  दिनों  इस  बात  पर

 बल  दिया  जा  रहा  है  कि  परियोजना  प्राधिकारी  और  परियोजना  प्रोत्साहक  ही  फ्लाई  ऐश  का  उपयोग

 करें  और  प्रदूषण-न्यूनीकरण  को  बढ़ावा  दें  और  सिर्फ  निकलने  वाले  फ्लाई  ऐश  का  ढेर  न  लगा
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 आशा  भविष्य  में  लगाई  ज़ाने  वाली  विद्युत  परियोजनाओं  से  निकलने  वाली  90  प्रतिशत  से

 अधिक  फ्लाई  ऐश  का  उपयोग  संबंधित  क्षेत्र  में  उद्योगों  द्वारा  ही कर  लिया

 जहां  तक  ईंटों  का  प्रश्न  है  तो इनकी  समस्या  है  |  यह  सच  है  कि  फ्लाई  ऐश  से  अच्छी

 गुणवत्ता  बाली  इंटें  बनती  पर  समस्या  माल  भाड़े  की  रही  है  |  माल-भाड़े  की  लागत  के  कारण  100
 के  क्षेत्रफल  से  आगे  की  दुलाई  के  कारण  आर्थिक  लाभ  या  लागत  लाभ  पाना  अत्यंत  कठिन

 हो  जाता  पर  फिर  भविष्य  में  बनने  वाले  ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  यह  शर्त  सुनिश्चित  करनी

 पड़ेगी  कि  वे  अपनी  फ्लाई  ऐश  का  निपटारा  कैसे  राज्य  सरकारों  और  साथ  ही  केंद्रीय  सरकार

 के  उद्यमों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  फ्लाई  ऐश  इंटों  को  प्राथमिकता  दें  |  हांलाकि  यह  एक  समस्या
 पर  फ्लाई  ऐश  के  उपयोग  के  संबंध  में  हम  आशा  करते  हैं  कि  भविष्य  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के

 लगाए  जाने  के  समय  इस  बात  को  परियोजना  में  ही  सन्निहित  किया

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी  :  माननीय  अध्यक्ष  जैसा  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  अभी

 कहा  है  कि  राज्य  में  जो  तालाब  उनका  हम  विकास  करने  जा  रहे  है  |  हिमाचल  प्रदेश  में  जो तलहटी
 का  इलाका  वहां  मेरे  साथ  कृषि  मंत्री  भी  गये  मैंने  अपने  डिस्ट्रिक्ट  सोलन  में  उनको  एक  बहुत
 बड़ा  तालाब  दिखाया  जिस  पर  सरकार  का  करोड़ों  रुपया  लग  चुका  राज्य  में  जो  और  तालाब

 जिनके  लिए  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  विचार  क्या  उसका  कोई  सर्वेक्षण  आपने  करवाया

 दूसरा  आपने  राख  के  बारे  में  कहा  |  जितने  भी  ताप  बिजली  घर  जिनमें  यह  राख  पैदा  हेती

 क्या  आपने  उनका  सर्वेक्षण  करवाया  है  ?  उन  जगहों  पर  आप  ईंट  बनाने  के  कारखाने  या  उनको

 यूटीलाइज  करने  के  लिए  क्‍या  पग  उठा  रहे  हैं  ? किस-किस  राज्य  में  ये  स्थापित  किये  गये  यदि

 नहीं  किए  गए  तो  आप  कब  तक  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  इन  वेटलैंडस  की  जांच  के  लिए  कई  साल  पहले  एक  क्वश्चनेयर  बनाया

 गया  जिसके  जवाब  में  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  था  कि  उनके  राज्यों  में  कौन-कौन

 से  वेटलैंडस  इनको  स्टेट  रिसर्च  इंस्टीट्यूटस  आदि  सबको  भेजा  गया  था

 और  उनके  जवाब  के  आधार  पर  ही  एक  डायरेक्टरी  बनाई  गयी  कुछ  साल  पहले  अपने  देश  के

 वेटलैंडस  के  बारे  में  जो  जवाब  इस  क्वश्चनेयर  में  उसके  अनुसार  192  नेचुरल  और  678  मैन
 मेड  वेटलैंडस  इस  डायरेक्टरी  में  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  है  कि राख  उनको  कितना

 प्रभावित  कर  रही  उनकी  बात  सही  आज  राख  की  भंयकर  समस्या  यह  केवल  इन  वेटलैंडस

 को  ही  प्रभावित  नहीं  करती  बल्कि  इससे  भंयकर  वायु  प्रदूषण  भी  होता

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से जानना  चाहता

 हूं  कि  आप  जिस  समिति  का  गठन  कर  रहे  क्या  वह  हर  राज्य  में  जाकर  दौरा  करेगी  और  अभ्यास

 कर॑ने  के  बाद  भूमि  के  सर्वेक्षण  हेतु  क्या-क्या  उपाय  करेगी  ?
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 श्री  कमल  नाथ  :  जिस  नेशनल  लेक  कनजर्वेशन  योजना  के  बारे  में  मैंने  जिक्र  किया

 उसमें  अभी  बुनियादी  तौर  पर  विचार  हो  रहा  है  कि  किस  प्रकार  इसकी  फंडिग  कहां  से

 राज्य  सरकारों  का  इसमें  क्‍या  संबंध  रहेगा  ।  उसके  बाद  ही  बताया  जा  सकता  है  कि  हमारे  जो

 अन्य  तालाब  वेटलैंडस  उनकी  विभिन्‍न  समस्याएं  अलग-अलग  समस्याओं  का  अलग-अलग
 हल  निकालने  के  लिए  योजनाएं  बनाई

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  अध्यक्ष  चिलका  लेक  जोकि  उड़ीसा  में  उसका  ऐनवायरनमैंट

 पहले  बहुत  सुन्दर  था  और  देश-विदेश  से  नाना  प्रकार  की  चिड़ियां  वहां  पर  आकर  जमा  होती

 लेकिन  अब  वहां  पर  नवल  ट्रेनिंग  सैन्टर  होने  की  वजह  से  उसका  ऐनवायरनमैंट  खराब  हो  चुका
 वहां  सिलटिंग  भी  बहुत  हुई  है  जिसके  कारण  समुद्र  से  भी  पानी  ठीक  से  नहीं  जा  सकता  वह  मेनटेन
 भी  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  मिनिस्ट्री.ऑफ  फौरैस्ट  उसके

 विकास  के  उसका  एनवायरनमैंट  ठीक  करने  के  लिए  वहां  कुछ  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  वहां  पर  विकास  और  आबादी  का

 काफी  दबाव  इसलिए  वहां  की  यह  एक  नाजुक  वेटलैंड  इसके  लिए  60  करोड़  रुपये  की  एक
 योजना  बनाई  गई  है  जो  बॉयलेटरल  बेसेस  पर  यूरोपियन  यूनियन  को  पोज  की  गई  इस  में  खास

 तौर  पर  वीड  सिलटेशन  और  डीवीडिंग  की  समस्याएं  साथ  ही  इनफ्रास्ट्रक्चर  डैवलपमैंट

 की  योजना  भी  इसमें  सम्मिलित  चिलका  लेक  की  आज  की  समस्या  और  भविष्य  में  आने  वाली

 समस्याओं  को  देखते  हुए  यह  योजना  बनाई  गई  मुझे  विश्वास  है  कि  इसकी  स्वीकृति  जल्दी  हो

 श्री  उमराव  सिंह  :  प्रदूषण  देश  तथा  विश्व  में  सबसे  भारी  समस्या  प्रदूषण  में  हो  रही  इस

 वृद्धि  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  अथवा  समिति  विश्वविद्यालयों  और  २५%लों  में  कोई  ऐसा  पाठ्यक्रम
 अथवा  अध्ययन  शुरु  कराने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  प्रदूषण  के  खतरनाक  पहलू  तथा
 आर्द्र  भूमि  के  संरक्षण  के  संबंध  में  छात्रों  तथा  राष्ट्र  को  जानकारी  दी  जा  सके  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  पर्यावरण  जागरुकता  अभियान  के  अन्तर्गत  पर्यावरण  के  सभी  पक्षों

 का  ध्यान  रखा  गया  है  और  पर्यावरण  हास  से  संबंधित  अन्य  सभी  पक्षा  क॑  अतिरिक्त  आर्द्रभूमि  की  आर्द्रता
 के  क्षेत्र  पर  बल  दिया  जा  रहा  मुझे  खुशी  है  कि  पर्यावरण  संबंधी  जागरुकता  ऐसे  चरण  में  पहुंच
 गई  जहां  यह  पहले  +भी  नहीं  पहुंची  थी और  इसी  कारण  हम  इसके  बारे  में  न  केवल  छात्रों  को

 बल्कि  आम  व्यक्तियों  को  पर्यावरण  से  सम्बद्ध  तथा  जागरुक  बना  सके  हैं  और  लोगों  के  रोजमर्रा  के

 कार्यों  का  पर्यावरण  पर  प्रभाव  के  बारे  में  शिक्षित  करने  में  सक्षम  हुए

 सावित्री  लक्ष्मणन  :  यह  प्रश्न  संख्या  8  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  :

 अनुसन्धान  अध्ययन  आर्द्रभूमि  परिस्थिति  की  प्रणाली  के  विभिन्‍न  पक्षों  पर  वैज्ञानिक  अध्ययन

 तथा  अन्वेषण  के  लिए  विश्वविद्यालयों  तथा  अनुसन्धान  संस्थाओं  के  माध्यम  से  शुरु  किया  गया
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 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  आर्द्रभूमि  का
 पता  लगाने  के  लिए  कोई  ऐसा  अनुसंधन  कार्य  किया

 रहा  है  क्‍योंकि  लोगों  को  स्वयं  अपनी  आर्द्र  भूमि  के  बारे
 में

 जानकारी  नहीं  है  और  यदि  इस  तरह

 के  अनुसंधान  कार्य  किए  जा  रहे  तो  क्या  केरल  में  किसी  आर्द्रभूमि  का  पता  लगाया  गया  है  और
 यदि  पता  लगाया  गया  तो  उस  पर  किए  गये  अध्ययन  के  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं

 श्री  कमल  नाथ  :  सारे  देश  में  26  अनुसन्धान  परियोजनाओं  की  स्वीकृति
 दी  गई

 मुझे
 स्पष्टतः  यह  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  इस  तरह  की  कोई  परियोजना  केरल  में  भी  बड़ी  संख्या

 में  कालेज  और  विश्वविद्यालय  पर्यावरण  के  संबंध  में  बहुत  जागरुक  हैं  और  यही  बात  केरल  में  भी  हुई
 है  भले  ही  मेरे  मंत्रालय  ने  केरल  में  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  अथवा  नहीं  |  मुझे  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  केरल  में  कई  कालेज  और  विश्वविद्यालय  आरद्द्रभूमि  के  बारे  में  स्वयं  परियोजनाएं  चला  रहे

 श्री  अयूब  खां  :  जनाबे  सदरे  मैं  आपके  माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आपने  वैटलैंड

 के  संबंध  में  जो  राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  उसमें  राजस्थान  में  आपने  किन-किन  इलाकों  में  इसका
 सर्वे  कराया  और  कितनी  धनराशि  आपने  राजस्थान  के  लिए  मुकर्रर  की  ?  राजस्थान  का  काफी  रेगिस्तानी

 इलाका  है  और  वहां  पर  काफी  ऐसी  झीलें  जहां  की  पानी  की  समस्या  भी  दूर  हो  सकती  आप

 इसकं  बारे  में  कूछ

 श्री  कमल  नाथ  :  यह  जो  समिति  गठित  हुई  यह  समिति  तो  एक  कण्टीन्यूअस  समिति

 इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  इसका  कोई  अन्त  हो  पर  जैसा  मैंने  कहा  कि  राजस्थान

 में  भी  जो  प्रमुख  वैटलैंड्स  उनमें  से  राजस्थान  में  भी  दो  वैटलैंड्स  अपने  देश  में  सबसे  प्रमुख  वैटलैंड्स
 उनको  आइडैण्टिफाइड  किया  गया  है  और  उनके  लिए  भी  योजनाएऐं  बनाई  गई  इसमें  पिछोला

 फतहसागर  लेक  काम्पलैक्स  को  देखते  हुए  कि  उसकी  कितनी  नाजुक  स्थिति  उसके  लिए  भी  हमने

 योजना  बनाई  है  और  उसके  लिए  भी  केन्द्र  से  पैसे  दिये

 श्री  के०टी०  बांडायार  :  अंद्र  भुमि  और  झीलों  को  आवास  के  लिए  प्लाटों  में  बदला  जाता

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  बड़ी  झील  को  प्लाटों  म  बदल  दिया  गया  क्‍या  सरकार  ने  झीलों

 और  आरदद्रभूमि  के  सरंक्षण  के  लिए  कोई  धनराशि  आवॉटप  की  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  मुझे  माननीय  सदस्य  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  तरह  की  झील  की

 जानकारी  नहीं  यदि  वह  मुझे  ब्यौरा  दें  और  कुछ  किए  जाने  की  रांभाधना  हो  तो  मैं  इसे  करने  का

 प्रयास

 श्री  देवराय  नायक  :  पर्या  1  दृष्टिकोण  से  आ;्रभूमि  कार्यक्रम  महत्वपूर्ण  है  किन्तु
 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  न ेकहा  केवल  60  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  गये  इस  संबंध  में  देश  में

 बहुत  अधिक  कार्य  की  तुलना  में  यह  धनराशि  बहुत  कम  मैं  माननीय  मंत्री  से जानना  चाहता  हूं
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 ----  ७४७ नल  ड:सइ9सककइ-

 कि  क्या  सरकार  का  देश  में  आद्रभूमि  क्षेत्रों  क ेअधिक  विकास  के  लिए  60  करोड़  रुपये  की  धनराशि
 में  वृद्धि  करने  का  है  और  क्या  मानीय  मंत्री  को  देश  भारत  के  उत्तरी  भाग  में  आर्द्रभूमि
 क्षेत्रों  की  जानकारी  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  बाढ़  जल  भृतों  को  पुनः  चार्ज  करने  में  आरद्द्र

 भूमि  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  मैं  पानी  की  गुणवत्ता  नियमित  अवसाद  भार  कम  प्रदूषण
 में  कमी  लाने  आदि  के  संबंध  में  सदस्यों  के  विचारों  से  पूर्णतः  सहमत  आर्द्र  भूमि  पर  विशेष
 रुप  से  ध्यान  दिया  जाना  यह  सही  नहीं  है  कि  इस  प्रयोजनार्थ  केवल  60  करोड़  रुपये  ही  आवंटित

 किए  जाने  हैं  | चिलका  झील  के  लिए  60  करोड़  रुपये  की  परियोजना  है|  इसके  कई  निर्माणा६
 गन  योजनाओं  का  वित्त  पोषण  किया  जा  रहा  भोपाल  में  ऊपरी  और  निचली  झीलों  के  संरक्षण  और
 प्रबंधन  के  लिए  7,055  मिलियन  येन  निर्धारित  किए  गये  कलकत्ता  की  आर्द्र  भूमि  के  लिए  अन्य

 योजनाएं  तैयार  की  जा  रही  मध्य  प्रदेश  में  5.83  करोड़  रुपये  की  सागर  झील  की  योजना  तैयार

 की  गयी

 श्री  देवराय  नायक  :  मैंने  विशेष  तौर  पर  दक्षिण  भारत  के  बारे  में  पूछा  ,

 श्री  कमल  नाथ  :  जैसा  कि  मैंने  मैं  इस  बात  पर  केवल  प्रकाश  डाल  रहा  मैं  विस्तृत
 ब्यौरा  नहीं  दे  रहा  आर्द्र  भूमि  के  संरक्षण  की  विभिन्‍न  योजनाएं  हैं  और  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 दक्षिण  भारत  की  उन  अन्य  योजनाओं  से  अवगत  करा  जिन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  दत्ता  मेघे  :  गांवों  का  जो  ऐरिया  था  और  शहरों  में  भी  बहुत  से  ऐरियाज  गांवों

 के  जो  तालाब  के  मालिक  थे  वे  सब  तालाब  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  बिल्डर  लोगों  को  बड़े  पैमाने

 पर  पूरे  देश  में  बेच  रहे  जैसे  नागपुर  सिटी  है  वहां  जो  बहुत  से  पुराने  तालाब  अभी
 आपका जो  रेवेन्यू  डिपार्टमेंट  उनको  बिल्डर  ले  करके  वहां  पर  बिल्डिंगें  बना  रहे  हैं  तो इससे  पर्यावरण

 की  कठिनाई  हर  जगह  आ  रही  जहां  तालाब  थे  वहां  तालाब  रहें  उस  दृष्टि  से  आपके  डिपार्टमेंट

 के  मार्फत  हम  लोगों  ने  बहुत  सी  शिकायतें  भी  की  हैं  कि  जो  तालाब  थे  वे  कायम  वहां  कम  से

 कम  बिल्डिगें  न  ये  जो  लोगों  की  मांगें  हैं  क्या  उन  पर  आप  ध्यान  देंगें  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  है  उस  पर  हम  जरुर  ध्यान  जहां  तक

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  प्रश्न  है  मैने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  जवाहर  रोजगार  योजना  की  ऐलोकेशन

 है  उसका  20  प्रतिशत  पर्यावरण  और  पर्यावरण  से  संबंधित  कामों  में  लगाया  जहां  तक  शहरों

 का  प्रश्न  यह  बात  सही  है  कि  शहरों  में  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रही  है  और  उसका  दबाव  शहरों  पर

 आ  रहा  जो  खुली  जमीन  चाहे  मैदान  हो  या  तालाब  हो  उन  पर  दबाव  बढ़  रहा  मैं  माननीय

 सदस्य  के  सुझाव से  सहमत  हूं  और  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखकर  उनका  ध्यान इस  मामले  में  आर्कषित
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 —  _नमम>म-म-म

 श्री  इन्द्रजीत  :  अध्यक्ष  उनके  उत्तर  के  भाग  और  में  बताया  गया  है  कि
 सरकार  ने  1992  में  आर्द्र  कच्छ  प्रवाल  भित्ति  संबंधी  समिति  गठित  की
 उन्होंने  यह  जानकारी  भी  दी  है  कि  यह  राष्ट्रीय  समिति  आर्द्र  भूमि  के  प्रशिक्षण

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  का चयन  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  संबंध  में  उचित  नीतियों  और  कार्यक्रमों

 पर  सरकार  को  सलाह  देती  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  राष्ट्रीय  समिति  कार्य  योजनाओं  और

 अनुसन्धान  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  पूनरीक्षा  करती  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि

 प्रवाल  भित्तियों  के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा

 मुझे  इस  वर्ष  के  पूर्वाद्ध  में  लक्षद्वीप  जाने  का  अवसर  जहां  वत्तीस  सुन्दर  द्वीप  समूह
 बंगारथा  सबसे  सुन्दर  स्थान  जो  मेरे  विचार  से  पर्यटन  की  दृष्टि  से  सर्वोत्कृष्ट  समुद्री

 सैरगाह  प्रवाल  भित्तियों  के  बारे  में  विशेषतौर  पर  लक्षद्वीप  नामक  इस  द्वीपसमूह  में  क्या  किया  जा

 रहा  है  ?  मैं  इस  बात  को  असलिए  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  इससे  हमें  देशी  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन

 को  प्रोत्साहन  देने  में  मदद  मिलेगी  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  आस्ट्रेलिया  में  ग्रेट  बैरियर  रीफ  जो  कि  एक  प्रवाल  भित्ति  के कारण  भारण  भारी  संख्या  में

 पर्यटक  आते  हैं  |  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  इस  पहलू  पर  भी  कुछ  प्रकाश  डालें  क्योंकि  उनका  वक्तब्य

 केवल  आर्द्र  भूमि  तक  ही  सीमित  है|  शायद  प्रश्न  इसी  से  सम्बंधित  था  |  फिर  भी  वे  लक्ष्यद्वीप  ,  द्वीपसमूह
 के  भविष्य  के  बारे  में  कुछ  प्रकाश  डाल  सकते  हैं  और  सभा  को  जानकारी  दे  सकते

 श्री  कमल  नाथ  :  महोदयए  राष्ट्रीय  आर्द्र  भूमि  समिति  के  निदेश  पदों  में  पहला  निर्देश  पद

 आर्द्र  कच्छ  प्रवाल  भित्तियों  अर  सम्बद्ध  परिस्थिति  की  प्रणालियों  के  संरक्षण

 संबंधी  समुचित  भीत्तियों  और  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  सरकार  को  सलाह  देना  है|  अतः  इस  राष्ट्रीय  समिति

 के  निदेश  पदों  में  प्रवाल  भित्तियां  शामिल

 माननीय  सदस्य  ने  पर्यटन  के  बारे  में  बात  की  है  |  यद्यपि  प्रवाल  भित्ति  पर्यटकों  के  लिए  आकर्षण

 का  केन्द्र  ह ैलेकिन  हमें  यह  भी  सोचना  चाहिए  कि  पर्यटन  प्रवाल  भित्ति  के  लिए  गम्भीर  खतरा  है  क्योंकि

 प्रवाल  भित्ति  वाले  क्षेत्रों  की  वहन  क्षमता  इतनी  नहीं  जितने  अधिक  पर्यटक  होंगे  प्रवाल

 भित्ति  क ेलिए  खतरा  उतना  ही  गम्भीर  होगा  |  तटरेखा  और  जैव-विविधता  से  समृद्ध  क्षेत्रों  और  विशिष्ट

 किस्म  की  प्रवाल  भित्ति  वाले  क्षेत्रों  के  संरक्षण  हेतु  हमने  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  अर्न्तगत  इन
 क्षेत्रों  मे ंविकास  गतिविधियों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  तटवर्ती  विनियमन  अधिसूचना  जारी  की

 अतः  प्रवाल  भित्ति  से  समृद्ध  क्षेत्रों  में पर्यटन  और  उद्योग  जैसी  विकास  गतिविधियां  नहीं  चलायी  जा

 सकती

 यह  अधिसूचना  हमारे  परिस्थिति  की  तंत्र  में  प्रवाल  भित्ति  के  महत्व  को  ध्याम  में  रखते  हुए
 जारी  की  गई

 श्री  इन्द्रजीत  :  अध्यक्ष  म ैआशा  कर  रहा  था  कि  किसी  तरह  का  सन्तुलन  रखा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बोलने  की  अनुमति

 श्री  इन्द्रजीत  :  पर्यटन  और  प्रवाल  भित्ति  के  मध्य  सन्तुलन  रहना  दोनों  को

 एक  दूसरे  के  लिए  संपूरक  और  अनुपूरक  होना

 हमने  किस  प्रकार  का  सन्तुलन  रखा  है  ?  आपका  लक्षद्वीव  के  द्वीपों  और  प्रवाल  भित्ति

 «संबंधी  उनकी  स्थिति  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  प्रवाल  भित्ति  से  समृद्ध  जिन  चार  क्षेत्रों  की  पहिचान  की  गई  है  लक्षद्वीव
 उनमें  से  एक  वे  क्षेत्र  लक्षद्वीव  अण्डमान  और  निकोबार  और  कच्ष्ष  की  खाड़ी  इत्यादि  में  हालांकि

 पर्यटन  और  प्रवाल  भित्ति  के  मध्य  एक  सन्तुलन  रखा  जाना  परन्तु  क्योंकि  भूतकाल  में  भारी

 असंतुलन  रहा  है  इसलिए  इस  सनन्‍्तुलन  को  दूर  किया  जाना  इन  क्षेत्रों  पर  पहले  से  ही  भारी

 दबाव  जैसा  की  मैंने  कहा  कि  इन  क्षेत्रों  की  अपनी  पर्यटक  क्षमता  हमें  देखना  है  कि  ये  क्षेत्र

 संरक्षित  रहते  हुए  पर्यटन  और  विकास  इत्यादि  का  कितना  भार  वहन  कर  सकते  विगत  में  यह

 सब  इनके  विपरीत  रहा  अब  हमारे  पास  इन  क्षेत्रों  के  लिए  प्रबन्धन  कार्यवाही  योजना  है  हम  पहले

 के  असंतुलन  को  दूर  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जिससे  भविष्य  में  संतुलन  कायम

 श्री  चाक्को  :  पर्यावरण  मंत्रालय  द्वारा  भरसक  प्रयास  करने  के  बावजूद  बात  संरक्षण

 की  ही  नहीं  है  बल्कि  आर्द्रभूमि  विशेष  रूप  से  छिछले  अप्रवाही  जल  के  अतिक्रमण  की  कोचीन  में

 सतही  अप्रवाही  जल  के  लगभग  एक  हजार  एकड़  को  भरने  और  इसका  उपयोग  वाणिज्यिक  उद्देश्यों

 के  लिए  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  प्रस्ताव  के  संबंध  में  पर्यावरण

 मंत्रालय  को  कोई  जानकारी  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्रालय  ने  मंजूरी  दे  दी

 यदि  नहीं  तो  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  सरकार  का  रवैया  क्या  छिछले  अप्रवाही  जल  को

 आर्थिक  या  वाणिज्यक  उपयोग  के  लिए  भरा  जा  रहा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रबाल  भित्ति  संबंधी  मामले  का  यहां  उल्लेख  किया  गया  प्रबाल  भित्ति

 में  केलशियम  कार्बोनेट  (८  ८,८))  की  मात्रा  काफी  अधिक  राज्य  सरकारों  और  राज्य  सरकार  की

 ऐजेंसियों  द्वारा  सफेद  सीमेंट  के  निर्माण  के  लिए  प्रबाल  भित्ति  लिकालने  के  लिए  प्रस्ताव  आए  हैं  प्रस्तावों

 को  अन्तिम  क्रम  दिया  जा  रहा  है  और  ये  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  वन  और  पर्यावरण  मंत्रालय
 की  इस  प्रकार  की  औद्योगिक  योजनाओं  के  बारे  में  क्‍या  रवैया  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  इसके  संबंध  में  मंत्रालय  का  रवैया  यह

 है  कि  ये  योजनाएं  प्रथम  दृष्ट्या  पर्यावरण  के  अनुकूल  नहीं  असल  निचली  रेखा  अथवा  छिछले

 तटवर्ती  क्षेत्रों  जिनमें  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  को  भरने  से  पर्यावरण  पर  गंभीर  प्रभाव  पड़ते
 अतः  प्रथम  दृष्ट्या  में  मेरा  कहना  है  कि  मेरा  मंत्रालय  इसका  अनुमोदन  नहीं  कर  सकता

 जहां  तऊ  सीमेन्ट  उत्पादन  के  लिए  प्रबाल  भित्ति  को  निकालने  की  बात  है  तो  मुझे  आर्श्चय

 के  साथ  कहना  है  कि  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  की  जांच  करने  की  भी  जरुरत  नहीं
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 जहां  तक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उल्लिखित  अन्य  प्रस्तावों  का  संबंध  है  तो  मैं  इस  संबंध  में

 सूचना  एकत्र  कर  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करुगा  |

 श्री  शांताराम  पोतदुखे
 :  देश  में  विशेष  रुप  से  मध्य  महाराष्ट्र  और  अन्य  राज्यों

 में  कोयले  की  खनन  गतिविधियां  ज्यादा  नहीं  चल  रही  परन्तु  जिन  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  के  पहलू
 पर  कम  ध्यान  दिया  जाता  है  वहां  कोयले  की  विविध  खनन  गतिविधियां  चल  रही  कया  मंत्री  महोदय

 इस  बारे  में  कोई  कदम  उठाएंगें  ताकि  कोयला  खनन  से  संबंधित  अधिकारी  पर्यावरण  के  पहलुओं  के

 लिए  खतरा  पैदा  न  करें  ?  हाल  ही  में  चन्द्रपुर  में  भारी  वर्षा  हुई  भी और  कोयले  की  खनन  गतिविधि

 यों  के  कारण  सभी  क्षेत्रों  मे ंपानी  भर  गया  वहां  पर  पर्यावरण  के  किझ्ली  पहलू  का  ध्यान  नहीं
 रखा  जाता  क्या  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  ध्यान  देंगे  और  कुछ  कदम

 श्री  कमल  नाथ  :  यह  सच  है  कि  गत  वर्षों  के  दौरान  जितंनी  भी  कोयला  खानों  में  खनन

 कार्य  किया  गया  है  खनन  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  बाद  रिक्त  हो  गयी  है  और  उनकी  स्थिति  खराब  है

 और  जिसके  कारण  आसपास के  क्षेत्रों  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  अब  जब  भी  इनमें  से  किसी  कोयला
 खनन  परियोजना  को  मंजूरी  दी  जाती  है  तो  कोयला  खानों  को  भरने  और  नई  खनन  परियोजनाओं
 में  पर्यावरण  के  विविध  पहलुओं  का  ध्यान  रखने  की  शर्त  रखी  जाती  यह  घटित  हो  रहा  इस
 पर  सतत  निगरानी  की  जा  रही  कोयला  खानों  के  कारण  बीते  समय  में  पर्यावरण  का  भारी  हास

 हुआ  पर्यावरण  को  ठीक  करने  और  बेकार  पड़ी  कोयला  खानों  को  भरने  के  लिए  परियोजना  शुरु
 करने  के  प्रयास  कर  रहे  इनकी  नई  योजनाओं  को  तभी  मंजूरी  दी  जाएगी  जब  ये  कोंलग  कम्पनियां

 अपनी  पुरानी  गलतियों  को  सुधारने  के  लिए  सहमत  होती

 श्री  जीवरत्नम  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  आर्द्रभूमि
 के  हास  के  संबंध  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  क ेएक  विशेष  उदाहरण  का  उल्लेख  करना  चाहता  मेरे  चुनाव  क्षेत्र

 में  पालार  नदी  के  पास  अनेक  चमड़ा  इकाईयां  और  चमड़ा  शोधन  शाला  उनसे  निकले  अपशिष्ट

 पदार्थ  नदी  में  मिलते  रहते  हैं  और  इससे  इस  क्षेत्र  में  प्रदूषण  के  कारण  आर्द्रभूमि  पर  दुष्प्रभाव  होता
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  मामला  पर्यावरण  मंत्रालय  की  जानकारी

 में  आया  यदि  तो  पालार  नदी  के  किनारे  आर्द्रभूमि  के  किसानों  को  होने  वाली  प्रदूषण  की  समस्या

 को  समाप्त  करने  के  लिए  वे  क्या  कदम  उठाने  की  सोच  रहे  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  अंग्रजी  में  अनुवाद  करवा  सकते  हैं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  आर्द्रभूमि  क ेबाद  कोयला  खानों  और  अब  चमड़े  का  प्रश्न  उठाया  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  ये  सब  आर्द्रभूमि  को  प्रभावित  करते  यह  आर्द्रभूमि  के  संबंध  में

 चर्म  उद्योग  और  चर्म  शोधन  उद्योग  प्रदूषण  के  लिए  मुख्य  रुप  से  जिम्मेदार  चर्म  उद्योग

 और  चर्मशोधन  उद्योग  के
 दो

 प्रमुख  केन्द्रों  में  विशेष  ऊप  से  तमिलननाडु
 नाडु  और  कानपुर में  अनेक  योजनाएं

 तमल  फू  नर  कल  के  उगता  उतुवद  का  हम्त  ज्पत्तर
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 शुरु  की  गई  इनमें  से  कुछ  योजनाएं  पूर्ण  हैं  और  कुछ  |  इनमैं  राजेसहायंता  और  संहायता

 का  तत्व  भी  शामिल

 मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करुंगा  कि  वे  मुझे  प्रदूषण  फैलाने  वाली  इन  इकाईयां  और  झील

 का  पृथक  रुप  से  एक  मामला  बनाकर  हम  इस  संबंध  में  कार्रवाई

 श्री  उदयसिंह  गायकवाड़  :  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  मै ंएक  बहुंत॑  पुरानी  रन्कौला  नाम  की

 झील  पिछले  दो  वर्षों  से  इसमें  खर-पतवार  पैदा  हो  गए  हैं  जो और  भी  फैल  रहे  मराठी  भाषा

 में  हम  इन्हें  कष्डल  कहते  सारा  जल  प्रदूषित  हो  जता  है  और  कोई  भौं  तैराकी  क॑  लिए  नहीँ  जांता

 है  ।  हालांकि  निगम  ने  खर-पतवार  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया  लेकिन  सफलता  नहीं  मैंने

 सांसद  कोष  से  5  लाख  रुपये  दिए  मेरी  जानकारी  के  इस  धंम  का  उपयोग  इस॑  उद्देश्यं
 के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  फिर  भी  निगम  कुछ  उपाय  तलाशमे  कै  प्रयास  कर  रहा  नागरिकों

 ने  एक  समिति  गठित  की  वे  भी  आर्थिक  सहायता  और  श्र॑मदान  क़र  रहे

 मैं  पर्यावरण  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे खर-पतवार  को  समाप्त  करने  और

 जल  को  शुद्ध  करने  के  लिए  कुछ  धन  उपलब्ध

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  खर-पतवार  के  संबंध  में  लेकिन  आर्द्रभूमि
 में  मौजूदा  खर-पतवार  वातावरण  का  संतुलन  बनाए  रखने  के  कार्य  करत  खंर-पतंवॉर  को

 समूल  नष्ट  करने  के  बजाय  उनकी  वृद्धि  को  नियंत्रित  कियां  जानी  अतः  झील  की  सफाई
 के  लिए  खर-पतवार  को  समाप्त  करना  हल  नहीं  है  क्योंकि  झील  का  पारिस्थितिकी  तंत्र  खर-पतवार

 पर  निर्भर  कभी  कभी  जैविक  नियंत्रण  नहीं  अपनाया  जाता  क्योंकि  इससे  सम्पूर्ण  रुप  से  लोप  हो

 सकता  है  और  इसका  पारिस्थितिकी  तंत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  खर-पतवार  को  लोगों

 द्वारा  समाप्त  किया  जाना  भी  संभव  मैं  समझता  हूं  कि माननीय  सदस्य  सहमत  होंगे  कि  खर--पत्तवार

 को  लोगों  द्वारा  हटाये  जाने  से  रोजगार  के  अवसर  पैदा

 जहां  तक  पांच  लाख  रुपये  का  सवाल  है  मैं  यह  राशि  आवंटित  करने  के  लिए  माननीय  सदस्य

 का  धन्यवाद  करता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस  क्षेत्र  के  लिए  इस  राशि  में  वृद्धि  करने  कै  लिए

 सहमत  वे  इस  मामले  को  संबंधित  मंत्री  के  साथ  उठा  सकते  हैं  ताकि  इस  राशि  का  उपयोग

 इन  गतिविधियों  के  लिए  कर  सकें  क्योंकि  इन  गतिविधियों  का  समाज  में  चारों  तरफ  प्रभाव  पड़ता

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  परियोजना  की  बात  करते  हैं  तो  मुझे  खुशी  होगी  हम  देखेगें  कि

 हम  इस  मामले  में  कैसे  सहायता  दे  सकते

 श्री  तारा  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  मार्फत  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  पहले  जो  झीलें  उनके  लोअर  लैवल  पर  एनक्रोचमेंट
 कर  लिया  और  वहां  पर  फ्लड  वाटर  इक्टठा  हो  जाया  करता  वहां  पर  ग्राउंड  वाटर  का  लैवल
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 ठीक  रखा  करता  था  लेकिन  आज  जितना  भी  फ्लड  वाटर  वह  सारा  बह  जाता  है  जिसके  कारण
 जितनी  अच्छी  जरखेज  जमीनें  वे  वेस्टलैंड  बनती  जा  रही  क्या  सरकार  ऐसा  कोई  कानून  पास
 करेगी  कि  लोगों  द्वारा  एनक्रोचमेंट  करके  झीलों  को  अपने  कब्जे  में  कर  लिये  जाने  पर  जिस  जमीन
 की  फर्टिलीटी  जाया  हो  रही  उस  पर  रोक  लगायेंगे  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  यह  समस्या  इसलिये  पैदा  हुई  है  कि  प्रकृति  और  मुनष्य
 में  जो  समन्वय  होना  चाहिये  उसमें  पिछले  कुछ  सालों  से  कमी  आयी  यदि  राज्य  सरकार  इसको
 टैक  अप  करे  तो  केन्द्र  सरकार  इसमें  सहायता  दे  सकती  साथ  ही  यदि  राज्य  सरकार  इन  होने
 वालै  अतिक्रमणों  को  रोकने  की  व्यवस्था  कर  सकती  है  तो  हमें  जो  लाभ  इन  झीलों  और  नहरों  से
 मिलना  वह  मिल  सकता

 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  अनेक  राज्यों  ने  क

 की  शुरुआत  कैसे  की  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  उन्हें  कितना  धन  उपलब्ध  कराया  जाता  ,

 श्री  कमल  नाथ  :  जैसाकि  मैने  पहले  कहा  कि  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  आर्द्रमूमि  की  पहचान  ५

 गई  है  जिसमें  रामसर  कन्वेंशन  के  अन्तर्गत  आने  वाली  और  न  आने  वाली  दो  प्रकार  की  आर्द्रभूमि
 शामिल  मैंने  मामव  निर्मित  और  प्राकृतिक  आर्द्रभूमि  के  रुप  में  पहचान  किए  गए  क्षेत्रों  की  संपूर्ण
 सूची  दे  दी  आंद्रैंभूमि  कै  संरक्षण  के  लिए  535.95  लाख  या  लगभग  536  लाख  की  राशि  आवंटित

 की  गई  अनेक  योजनाओं  पर  विधार  भी  चल  रहा  हमारे  समक्ष  मुख्य  प्रश्न  कार्यक्षम  परियोजनाएं
 बनाने  का  जिसका  अर्थ  है  कि  जिसमें  सरंक्षण  के  सभी  पहलू  शामिल  हों  |  जैसा  कि  पहले  बताया

 गया  है  कि  ये  यौजनाएं  बनाई  गई  हैं  और  इनके  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  536  लाख  की  राशि  आवंटित

 की  गई

 श्री  थॉमस  :  एक  वर्ष  पूर्व  माननीय  मंत्री  महोदय  केरल  के  वन  क्षेत्रों  मे ंआए  परन्तु
 निश्चित  रूप  से  उन्हें  अल्लेघी  जिले  में  कुट्टानाड  के  सुन्दर  अप्रवाही  जल  से  गुजरने  या  इसके  ऊपर

 से  उड़ने  का  अवसर  नहीं  मिला  था  |  हमें  बताया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  के  पश्चात  21  परियोजनाएं

 शुरु  की  गई  मेरा  निश्चित  रुप  से  मानना  है  कि  यदि  मंत्री  महोदय  इस  क्षेत्र  का  अवलोकन  करें

 तो  वे  इस  क्षेत्र  को  एक  परियोजना  के  रुप  में  शामिल  कर  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  वे  कुट्टानाड  के  बृहद  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कुट्टानाड  का  क्षेत्र  हालेण्ड  में  कुछ  भूमिक्षेत्रों
 के  समान  समुद्र  तल  से  नीचा  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  कया  मंत्री  महोदय  सर्वेक्षण

 के  बाद  इस  क्षेत्र  को  राष्ट्र  की  आर्द्रभूमि  का  संरक्षण  करने  के  लिए  एक  परियोजना  के  रुप  शामिल

 करेंगें  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  निमंत्रण  को  खुशी  से  स्वीकार  करता  मुझे  इस

 क्षेत्र  की परिस्थितिकी  को  सूक्ष्म  ग्रहिता  और  प्राकृतिक  सुन्दरता  दोनों  के  बारे  में  जानकारी  है  |  प्रथमतः
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 मैं  यह  देखने  के  लिए  एंक  दल  भेजूंगा  कि  इसको  एक  परियोजना  के  रुप  में  शामिल  करके  इसका
 क्या  उपयोग हो  सकता  है|  माननीय  सदस्य  की  सूचनार्थ  मैं  उल्लेख  केंरना  चाहूगा  कि  केरल  में  संरक्षण

 और  प्रबंधन  के  लिए  दो  आर्द्रभूमि  क्षेत्रों  को  चुना  गया  थे  हैं  अस्ता  मुडी

 माननीय  सदस्य  के  सुझाव  के  आधार  पर  मैं  कूट्टानाड  के लिए  एक  दल  भेजूंगा

 श्री  थॉमस  :  क्‍या  आप  बिना  विलम्ब  किए  इस  को  शीर्घ

 श्री  क्रमल  नाथ  :  यह  सबसे  लम्बा'सवाल  है  जिसका  मैंने  उत्तर  दिया  यह  एक

 रिकार्ड  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपकी  दृढ़ता  की  प्रशंसा  करते  हैं|
 ाड  क्र

 -  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जम्मूं-कंश्मीर  की

 वूलर  लेक  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  वह  हमारे  देश  की  प्रमुख  लेक  है  और  वह  धीरे-धीरे
 ख़त्म  रही  है और  यह  भारत  में  सबसे  बड़ी  लेक  उसको  बचाने  के  लिए  मंत्री  जी  क्या  उपाय
 कर  रहे  हैं  ?

 रझ हे  के

 दूसरा  प्रश्न  मैं  यह  करना  चाहता  था  कि  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  उन्होंने  उल्लेख  कियां
 मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  कई  लेक  हैं  जो  धीरे  धीरे  खत्म  हो  रही  मध्य  प्रदेश  मैं  उन  छोटें-छोटे  गांबों

 में  जो  लेक  हैं  उंनकी  बचाने  के लिए  आप  क्‍या  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  में  बड़े-बड़े  लेक  मैंने  बताया  कि  भोपाल  और

 सागर  के  बारे  में  बड़ी-बड़ी  योजनाएं  बनाई  गई  इस  प्रकार  की  एक  योजना  मध्य  प्रदेश  में  छोंटे
 जिलों  में  से  छिन्दवाड़ा  में  भी  बनाई  जा  रही  ग !  4  तप  क

 जहां  तक  कश्मीर  की  लेक  का  संबंध  मैं  माननीय  सदस्य  को  इसकी  झूचन्क्न  कि

 कौन-कौन से योजनाएं वहां की लेक्स के लिए बमाई गई हे िफ पाया 75 स्व
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ४  वानिकी  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला

 *301,  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वानिकी  और  इससे  सम्बद्ध  अन्य  मुद्दों  पर  दिल्ली  में  1994  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय
 कार्यशाला  हुई  थी  ;

 यदि  तो  इस  कार्यशाला  में  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  और  क्या-क्या  निर्णय

 लिए  गए  ;  और  *

 उन  निर्णयों  के  क्रियान्वयन  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने
 का  विचार  है  ?

 ।  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  |  25-27
 *  1994  के  दौरान  नई  दिल्ली  “  टिकाऊ.व्रानिकी  की ओर  ;  टिकाऊ  विकास  1995  के  लिए  तैयारीਂ

 विषय  पर  एक  कार्यशाला  आयोजित  की  गई

 और  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला  का  मुख्य  उद्देश्य  एक  फार्मेट  तैयार
 '  करना  था  जिसमें  टिकाऊ  विकास  आयोग  के  1995  में  होने  वाले  अगले  अधिवेशन  में  वानिकी  से

 सम्बन्धित  मुद्दों  पर जानकारी  प्रदान  की  आशा है  कि  इस  अधिवैशन  में  टिकाऊ  विकास  आयोग

 विशेषकर  जैविक्र  विविधता  एवं  मरूस्थ्लीकरण  से  संबंधित  इसके  अध्यायों  के

 कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  करेगा  |  विस्तृत  विचार-विमर्श  के  बाद  कार्योाशाला  ने  “  टिकाऊ  विकास

 1995  के  तीसरे  अधिवेशन  की  राष्ट्रीय  जानकारी  प्रदान  करने  हेतु  ढांचाਂ  नामक  एक  दस्तावेज

 स्वीकार  करने  का  संकल्प  कार्यशाला  ने  यह  भी  प्रस्तावित  किया  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय

 |  निधीयन  एजेंसियां  टिकाऊ  विकास  आयोग  की  सूचना  देने  के  तरीके  पर  अपने  सदस्य  देशों  से  परामर्श  करें
 :  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  चुनिन्दा  सदस्यों  की  छोटी-छोटी  बैठकें  आयोजित  करें  |  कार्यशाला  में  टिकाऊ

 i  वानिकी  के  मानदंडों  एवं  सूचकों  के  विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  किये  जा  रहे  कार्य  का  भी  स्वगत

 किया  गया  और  यह  सुझाव  दिया  गया  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  उन  देशों  की  बैठक  भी  बुला  सकती

 है  जो  वर्तमान  पहलों  में  शामिल  नहीं  सरकार  ने  इस  संकल्प  को  टिकाऊ  विकास  आयोग  सचिवालय
 को  मेज  दिया  है  और  वह  के  क़ार्यान्क्यन  से  संबंधित  नोडल  मंत्रालयों  के  परामर्श  स ेटिकाऊ

 $  विकास  1995  हेतु  तैयारी  करने  क ेलिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही  है

 >
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 चीनी  का  मूल्य
 १

 *302.  श्री  राज  नारायण  :

 क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  ग्रा  करेंगे  कि  :  4

 चीनी  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाये  जाते  हैं  ;

 क्‍या  चीनी  की  लागत  का  निर्धारण  किसी  सरकारी  एजेंसी
 द्वारा  किया

 जाता  है  ;

 क्या  चीनी  की  उत्पादन  लागत  में  शामिल  किये  जाने  वाला  कंपनी  कर  उपमोक्ताओं  से  वसूल
 किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  पड़ताल  की  है  कि  चीनी  मिलों  द्वारा  वास्तव  में  कितने  आय

 कर  का  भुगतान  किया  गया  और  उत्पादन  लागत  हेतु  वास्तव  में  आय  कर  की  कितनी  धनराशि

 दर्शाई  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तत्संबंधी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  *

 (6) 9  क्या  लागत  के  निर्धरिण  हेतु  दर्शाई  आयकार  की  धनराशि  इ  चीनी  मिलों  द्वारा  वास्तव

 में  दी  गयी  धनराशी  से  अधिक  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ? ई

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  आवश्यक  वस्तु  1955

 की  धारा  3  के  प्रावधानों  के  अनुसार  लेवी  चीनी  की  एक्स-फैकट्री  कीमतों  के  निर्धारण  में  निम्नलिखित

 बातों  को  घ्यान  में  रखा  जाता  है  :-
 +-

 ))  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  गन्ना  कीमत  ;

 2)  चीनी  की  उनन्‍्पादन  लागत  ;

 3)  उस  पर  प्रदत्त  या  देय  शुल्क  या  यदि  कोई  हो  ;

 4)  चीनी  उत्पादन  के  कारोबार  में  लगायी  गई  पूंजी  पर  उचित  लाभ  निश्चित

 चीनी  उद्योग  में  लागत  जांच  को  आवधिक  रुप  से  ओद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  को  सौंपा  «

 जाता  है  जो  लेवी  कीमत  के  निर्धारण  में  अनुमत  लाम  के  साथ-साथ  विभिन्‍न  मूल्य  क्षेत्रों  क ेलिए  परिवर्तित

 लागत  अनुसूचियां  प्रस्तुत  करती  ‘

 और  :  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  एक्स-फैक्ट्री  लेवी  कीमत  के  निर्धारण  में  लाभ

 को  शामिल  करने  की  सिफारिश  करती
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 (S)  से  चीनी  मिलों  द्वारा  भुगतान  किए  गए  वास्तविक  आयकर  के  आंकड़े  खाद्य  मंत्रालय

 सुनिशिचत  नहीं  करता

 दुर्घटनाओं  से  संबंधित  दावे

 *303.  श्री  सन्दिपान  भगवान

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दुर्घटनाओं  से  संबंधित  कितने  दावे  प्राप्त  कितने  निपटाये

 गये  दे  और

 (@)  रेल  दुघटनाओं  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  शीघ्र  उचित  मुआवजा  दिलाने  हेतु  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  रेल  दावा  अधिकरण  की  भारत  में  स्थित  19  पीठों

 हि
 दुघटना-दावे  से  संबंधित  मामले  निपटाये  जाते  हैं  |  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  निपटाये

 गए  तथा  लम्बित  पड़े  दुर्घटना-दावों  की  वर्षवार  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :-
 | बल नसनफ्माा नल _  ईड सनसकक्‍् कक्‍्क्‍रइुइूइ६इ६ञ)-- ऑ  वन न ्नन -नन  ततन-नयये सती सती सेना

 ____  वर्ष  अथशेष  प्राप्त  कुल  निपटाए  गए  शेष

 1991-92  499  55  1055  520  535

 '  1992-93  535  529  1064  552  52

 1993-94  512  है|  1213  419  Py

 (@)  रेल  दावा  अधिकरण  द्वारा  मामले  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये

 जाते  हैं  :-

 :  .0)  दावाकर्ताओं  की  सुविधा  के  मुख्यालय  की  पीठ  के  अलावा  स्टेशनों  पर  रेल दावा  अधिकरण

 द्वारा  समय-समय  पर  सर्किट  पीठें  लगाई  जाती  हैं  ;

 (ii)  जब  किसी  पीठ  में  सदस्य  के  उपस्थित  न  होने  के कारण  आवश्यकता  प्रतीत  होती  है  तब

 एक
 पीठ  से  दूसरी  पीठ  में  सदस्यों  की  तैनाती  की  जाती  है  ;

 (iii)  मामले  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  एक  पीठ  से  दावाकर्ता  के  निवास  के  निकट  दूसरी  पीठ

 में  मामले  को  स्थानांतरित  करने  के  लिए  दावाकर्ता  के  अनुरोध  को  स्वीकार  किया  जाता

 दायर  किये  गए  दावे  के  तथ्य  तथा  उसके  पक्ष  में  पेश  किए  गए  साक्ष्य  को  ध्यान  में  रहते  हुए

 ऊुददिकरण
 रेल  दुर्घटना  1990  में  निर्धारित  मापदंडों  के अनुसांर  मुआवजे  की  मात्रा  का  फैसला

 करता

 मुआवजे  के  मापदंड  को  पर्याप्त  समझा  जाता
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 हि

 शिक्षा  नीति

 *304.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1994  के  इंडियन  एक्सप्रेस में  शिक्षा  नीति  के  बारे  ;
 में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आर्थिक  विकास  को  सामाजिक  मानदंडों  से  जोड़ने  हेतु  कोई  सार्थक  अध्ययन  नहीं  कराया

 गया  और

 यदि  तो  शिक्षा  प्राणाली  के  नवीनीकरण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :

 समाचार  में  24  1994  को  नई  दिल्‍ली  में  महिला  विकास  अध्ययन  केन्द्र  द्वारा  आयोजित
 विकास  में  शैक्षिक  संस्थाओं  की  भूमिकाਂ  संबंधी  एक  पेनल  परिचर्चा  में  विभिन्‍न  वक्‍ताओं  के  विचार

 दिये  गये  हि

 और  अब  यह  सर्वत्र  माना  जाता  है  कि  सामाजिक  मानदण्डों  और  आर्थिक  विकास  दोनों
 ह

 के  बीच  में  परस्पर  गहरा  सम्बन्ध  है  |  राष्ट्रिय  शिक्षा  नीति  1986  भी  इसी  सिद्धांत  के  आधार  पर
 निर्धारित  की  गई  थी  |  1990-92  के  दौरान  नीति  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  उपर्युक्त  संशोधनों  को  इसमें  :

 जोड़  दिया  गया  संशोधित  नीति  निर्धारण  07  1992  को  सभा  पटल  पर  रख  दिए  गए

 खद्यान्नों  के  समर्थन  मूल्य

 *305,  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृफ  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  से  लेकर  1994  वर्ष  प्रति  वर्ष  चावल  और  चीनी  के  प्रति  किवंटल  »

 समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  की  जाती  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  बयौरा  कया  है  ;  हे

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इनके  निर्गम  मूल्यों  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 द

 क्या  यह  वृद्धि  अनुपातिक  रुप  में  की  गई  ;  और
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 लिखित  उत्तर

 सरकार  द्वारा  इन  मदों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में  वृद्धि  किए  जाने  क ेबावजूद  इनके

 निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से  अपेक्षित  सूचना  देने  वाले

 विवरण  विवरण  रुप  में  संलग्न  हैं  |

 और  चावल  और  गेहूं  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  में  इन  खाद्यान्नों  की कुल  इकनामिक  लागत

 कवर  नहीं  होती  है  । वितरण  लागत  और  स्टाक  रखने  की  लागत  को  हिसाब  में  नहीं  लिया  जाता  है  और

 केन्द्रीय  सरकार  इस  खाते  पर  भारी  खाद्य  राजसहायता  वहन  करती

 गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  में  हुई  वृद्चि  और  रुपान्तरण  तंथा  वितरण  लागत  में  हुई  वृद्धि  को

 ध्यान  में  रखकर  चीनी  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  में  समय-समय  पर  संशोधन  किया  जाता  है  |  पूर्व के  वर्षों

 से  संबंधित  लेवी  मूल्य  समीकरण  निधि  में  घाटें  को  पूरा  करने  के  लिए  1992-93  मौसम से  प्रावधान  किया

 गया

 23
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 ल्खख्खडस्‍क्‍चइंअइडस््ख्ख  खखखखखखखअखखअखखख्  ्आफकससससफससससफरॉरौ़्ररा-ाीारमफलफकलसफसलश  कफ  ककसफफफफफफफफफफफककफफरफका़सफ  सफ  फफकफफ  ५  खस  सफक  न  फसउइ

 उपभोक्ता  न्यायालय

 *306.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  धर्मण्ण  मोडयूया  सादूल  :

 क्या  नागरिक  उपभेक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  1986 के  अंतर्गत  उपभोक्ता  न्यायालयों  के

 कार्यकरण  का  कोई  मूल्यांकन  कराया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 1993-94  के  दौरान  उपभोक्ता  न्यायालयों  में  राज्य-वार  कितने  मामले  किए  गए  ;

 राज्य-वार  इस  समय  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  :

 और  उपमोकक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम  के  तहत  गठित  उपमोकक्‍ता  न्यायालयों  के  कार्यकरण  पर  24

 1994  को  हुए  राज्य  आयोगों  के  अंध्यक्षों  और  सदस्यों  के  प्रथम  अखिल  मारतीय  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई
 थी  जिसमें  राज्यवार  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  तथा  पर्याप्त  आधार  पर्याप्त  स्टाफ  एवं  निधि  मुहैया
 कराने  के  लिए  संकल्प  पारित  किए  गए

 *
 और  यह  मंत्रालय  ऐसी  सूचनाएं  तिमाही  आधार  पर  संकलित  करता  है  |  केन्द्रीय  सरका

 के  पास  उपलब्ध  सूचनाओं  के  आधार  पंर  एकं.विवरण  संकलित  किया  गग्या  है  जो  संलग्न

 अनेक  राज्य  सरकारें  अंशकालिक  जिला  मंचों  को  पूर्णकालिक  जिला  मंचो  में  परिवर्तित  कर  रही  |
 है  | उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  कार्यमार  को  देखते  हुए  एक  जिले  में  अतिरिक्त  जिला मंच  स्थापित
 करने  का भी  प्रावधान  है  |  अतिरिक्त  जिला  मंच  स्थापित  करने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की
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 आदर्श  पुष्पोत्पादन
 “>>

 *307.  प्रो०  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  कया  कृषि  मंत्री  सह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ॥  ध  .  क्यासरकार  का  विचार  विभिन्‍न  राज्यों  मैं  आंदर्श  पुष्पीत्पादन/उत्तकोत्पादन  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  है  ;

 ्््ि

 यदि  तो  इसके  मुख्य  उद्दश्यों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 अब  तक  खोले  गए  केन्द्रों  की  संख्या  क्‍या  है  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष

 अवधि  में  कितने  और  ऐसे  केन्द्र  खोलने  का  विचार  किया  गया  है

 कया  किसानों  को  में  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी-ब्फौग्  क्या  पल्‍र७  कटा  सदी

 इस  संबंध  में  राज्य-वार  कितनी  धंमराशि  का  आंव॑टंन  किया  गयो  है  तथा  अब  त्तक॑  व्रास्तव
 में  राशि  दी  गई  है  ;  और

 इस  बारे  में  अब  तक  की  उंपलब्यां  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रि  बलराम  :  जन

 आठवीं  योजना  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  वाणिज्यिक  पुष्पकृषि
 सम्बन्धी  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  मोहाली

 तथा  मद्रास  में  सार्वजनिक  क्षैत्र  में  नौ  (9)  आदर्श  पुष्प  कृषि  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 इसके  को  इन  स्थानों  पर  प्राइवेट  क्षेत्र  में  भी ऐसे  आठ-क्रेल्द्र:खोले  जा  रहे

 हैं|  इन  केन्द्रों  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  है  :-

 0)  क्षेत्र  की  मुख्य  पुष्पफ़सलों  की  ब्राणिज्यिक  रूप  से  महत्वपूर्ण  किस्मों  को  एकत्र  करना  तथा

 उनका  संरक्षण  करना  |  .
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 ()  परंपरयगत  तथा  उन्नत  प्रचार  तक़नीकों  का.इस्तेमाल  करते  हुए  पौध  सामग्री  के  बड़े  पैमान

 पर  संवर्धग  की  व्यवस्था
 जल

 (0)  पुष्प  उत्पादन  और  फसल  प्राप्ति  के  बाद  के  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  प्रशिक्षण

 और  प्रदर्शन  आयोजित  करना  |

 Gv)  क्षेत्र  में  पुष्प  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  शीर्ष  एककों  के  रूप  में
 कार्य

 इनमें  से  प्रत्येक  केन्द्र  में  टिशुकल्चर  यूनिटों  तथा  पुष्प  उत्पादर्न  मैं  प्रशिक्षण  देने और  फसल  प्राप्ति

 उपरान्त  के  रख-रखाव  की  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  ।  बा

 ».  !  प्रस्तावित  स्थलों  पर॑  थैःकेन्द्र  खोलसै:के  लिये  कार्य  हाल  ही  में आरम्भ  किया  गया  है  तथा  अभी

 तक  इनमें  से  एक  भी  पूरी  तरह  चालू  नहीं  हुआ  है

 एह१६  5  86.  8  31
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 ऐसे  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  प्रत्येक  आदर्श  पुष्पकृषि  केन्द्र  में  की  गई  इसके  अतिरिक्त  चुने  ह॒

 हुए  अनुसंधान  संस्थान  में  भी  प्रशिक्षण  किया  जाता  जिंसंक॑  लिये  राष्ट्रीय  बांगंवामी  बोर्ड  राज्य  को  सहायता
 प्रदान  करता  ,

 अब  तक  के  राज्य-वार  आंबंटन  और  दी  गईं  धनराशियां  स॑लग्म  विवरंण  मैं  वी  गई

 चूंकि  ये  केन्द्र  अभी  खोले  जा  रहे  इस  लिए  अभी  तक॑  किसी  उपलब्धि  कौ  सूचमा  नहीं  है

 विवरण

 वाणिज्यिक  पुष्पकृषि  पर  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  सार्वजनिक  और  प्रोइवेट  दौंनौं  आवर्श

 पुष्पकृषि  केन्द्रों  क ेलिये  दी  गई  धनराशि  का  विवरण
 0

 ह्यल्  आठवीं  योजना  का  1953-95  _  उऊ्रउछंड
 कुल  आबंटन  आबंटन  दी  गई  आबंटन  दी  गई  अंबेंटने

 _  राशि  राशि

 ____]1. _  2. _  ैै  2  3  4.  5  6565  7

 लखनऊ  68.38  2.81  2.81  12.50  12.50  36.80

 राजगुरूनगर

 पुणे
 कि

 68.38  2.81  2.81  36.60  36.60  11.80

 बंगलौर

 68.38.  281  281  12.50  1250  36,80

 त्रिवेंद्रम

 68.38  281  281  12.50  12.50  11.80

 गंगटोक

 6838  28...  28  12.50  1250  11.80

 कलकत्ता

 6838  281  281  1250  1250  11.80

 68.38  281  2.81.  1250  1250  11.80

 32
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 1.  2.  ठ  ठ  6.  तर

 श्रीनगर

 व  43.38  281  2.81  12.50  12.50  11.80

 कोयाम्बटूर

 मद्रास

 68.38  2.81  2.81  12.50  12.50  11.80

 +  प्रशिक्षण  के  लिये  प्रावधान  भी  शामिल

 खेलकूद  और  युवा-वर्ग

 *309,  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  मताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेलकूद  को  बढ़ावा  देने  और  युवा-वर्ग  को  प्रोत्साहन  देनें  संबंधी  कार्यान्वित  की  जा  रही

 योजनाओं  का  विस्तृत  बयौरा  क्‍या  है  ;  ह

 वर्ष  1992-93,  1993-94  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  में  इन योजनाओं  के  लिए

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  ;

 क्या  इस  संबंध  में  समय-समय  पर  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे  7

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  युवा  और  खेल  से  सम्बंधित  योजनाओं

 का  विस्तृत  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  सलग्न

 योजनाओं  के  लिए  राशि  राज्य  वार  आबंटित  नहीं  की  जाती  |  फिर  भी  इन  वर्षों  के  दौरान

 प्रत्येक  योजना  के  लिए  वर्ष-वार  कुल  आवंटन  दर्शाने  वाला  विवरण-||  संलग्न

 और  स्थिति  संलग्न  विवरण-]॥|  में  दर्शाई  गई

 33
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 युवा  और  खेल  के  लिए  प्रमुख  योजनाओं  के  विस्तृत  ब्यौरे

 युवा  कार्यक्रम

 1.  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  जो  के  नाम  से  विख्यात  है  1969  में  शुरु  की  गई  थी  जिसका

 मुख्य  कार्य  सामुदायिक  सेवा  द्वारा  छात्रों  के  व्यक्तित्व  का विकास  करना  था  । आज  में  1.1  मिलीयन
 छात्र  स्वयंसेवक  158  विश्वविद्यालयों,/“जमा  2  प्रणाली  से  शामिल  है  |  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  अंतर्गत

 स्वयंसेवकों  द्वारा  दो  प्रकार  के  कार्यक्रम  अर्थात  नियमित  कार्यकलाप  और  विशेष  कार्यक्रम  आयोजित  किए
 जाते

 2.  नेहरु  युवा  केन्द्र  :

 नेहरु  बुवा  केन्द्र  संगठन  मानव  संसाधन  विकास  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  के
 अघीन  एक  स्वायत  संस्था  है  |  संगठन  का  उद्देश्य  गैर-छात्र  ग्रामीण  युवाओं  को इकट्ठा  करना  और  संघटित

 करना  तथा  राष्ट्रीय  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  उनमें  जागरूकता  पैदा  करना  आज  461  नेहरु  युवा
 केन्द्र  हैं

 3.  युवाओं  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजना

 युवाक्षेत्र  में  कार्यरत  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  निम्नलिखित  लक्ष्यों  और  कार्यकलापों

 का  संवर्धन  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  है  :-

 ग्रामीण  प्रौढ़  शिक्षा  और  शहरी  गन्दी  बस्तियों  का  विकास  जैसे  कार्य  करने  के  लिए  पूर्णकालिक
 आधार  पर  युवाओं  को  शामिल  करना  |

 इस  योजना  के  अंतर्गत  पंजीकृत  सार्वजनिक  न्यासों  और  अलाभकारी  कम्पनियों  को  सहायता
 प्रदान  की  जाती

 4.  साहस  का  विकास  :

 यह  योजना  युवाओं  में  जोखिम  लेने  की  भावना  पैदा  सहयोगी  तौर  पर  टीम
 कार्य  करने  चुनौतीपूर्ण  परिस्थितियों  में  सक्रिय  कार्य  करने  को  प्रोत्साहित  करने  और  उनमें  अनुशासन
 तथा  घैर्य  की  भावना  भरने  पर  लक्षित  है  |  डाटा  एकत्र  करने  के
 लिए  रेगिस्तानों  तथा  समुद्र  में  वनस्पति  जीव  जंतुओं  का  तटीय  नौकायन  आदि
 जैसे  साहसिक  कार्बकलाप  करने  के  लिए  तथा  युवाओं  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  समूहों  ,  व्यक्तियों

 तथा  स्वैच्छिक  संभठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 34



 25  1916  लिखित  उत्तर क््झििीऔफ

 5.  स्काउटिंग  तथा  गाइंडिंग

 स्काउटिंग  तथा  गाइडिंग  एक  शैक्षिक  अन्तर्राष्ट्रीय  आन्दोलन  है  जिसका  उद्देश्य  लड़कों  और
 लड़कियों  को  देश  का  अच्छा  नागरिक  बनाना  है  तथा  दूसरों  के  लिए  देश  भक्ति  तथा  सहानुभूति
 की  भावना  भारत  स्काउटिंग  और  गाइडिंग  तथा  अखिल  भारत  बाल  स्काउट  संगठन  ऐसे  संगठन  हैं  जो
 भारत  में  उन  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  देते  हैं  जिसके  लिए  वित्तीय  प्रशासनिक  खर्च  तथा  प्रशिक्षण  कौशलों

 समूहों  जैसे  कार्यकलापों  आदि  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है|

 6.  शबष्ट्रीय  सेवा  स्वयंसेवक  योजना  :

 राष्ट्रीय  सेवा  स्वयंसेवक  योजना  में  शुरू  की  गई  तथा  इसका  उद्देश्य  पूर्णकालिक
 आधार  पर  विशेष  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  की  प्रक्रिया  में  स्वैच्छिक  रूप  से  भाग  लेने  के  लिए  शिक्षित

 युवाओं  को  अवसर  प्रदान  करना  हैं  25  वर्ष  से  कम  आयु  का  स्नातक  इस  योजना  के  अंतर्गत  अधिकतम
 2  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  सेवा  स्वयंसेवक  संघ  के  रुप  में  नियक्ति  का  पात्र  है  |

 7.  राष्ट्रीय  एकीकरण  का  विकास  :

 राष्ट्रीय  एकीकरण  की  विकास  योजना  देश  के  विमिन्‍न  भागों  में  युवाओं  क ॑शिविर  आयोजित

 अंतर्राज्यीय  दौरों  के  कार्यक्रम  आयोजित  राष्ट्रीय  एकीकरण  के  विभिन्न  विषयों  पर  सेमीनार,/“सम्मेलन
 आयोजित  ऐसे  ही  विष्यों  पर  अनुसंधान  और  प्रकाशन  विश्वविद्यालयों  के  जरिए  छात्रों  के

 क्षेत्रीय/जोनल  महोत्सव  आयोजित  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  और  अन्य  इसी  प्रकार  के  कार्यकलाप  आयोजित

 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करके  विभिन्‍न  युवा  शैक्षणिक  संस्थानों  और  स्वैःच्छिक  एजेंसियों
 के  लिए  एक  ढांचा  प्रदान  करती

 8,  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  युवा  शिष्टमण्डलों  का  आदान-प्रदान

 ऐसे  विनियम  कार्यक्रम  सामान्यत  सासकृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  होते  हैं  |  युवा  शिष्टमंडलों
 को  विदेशी  सरकारी  ऐजेंसियों  के  निमंत्रण  पर  विभिन्‍न  ग्रैठकों  में  भाग  लेने
 के  लिये  भेजा  जाता  है|  भारत  के  36  देशों  के  ताथ  सांस्कृतिक  विनियम  कार्यक्रम/संबुक्त  आयोग  हैं  ;

 9.  युवा  छात्रावास  :

 युवा  छात्रावासों  का  निर्माण  देश  में  गुवा  यात्रा  को  बढावा  देने  के  लिए  दिए  उाठ  है
 ।  ऐसे  होस्टलों

 का  निर्माण  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  बीच  संयुक्त  रूप  से  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  |  जबकि  केन्द्रीय

 सरकार  निर्माण  लागत  को  वहन  करती  है  तो  राज्य  सरकार  बिजली  $
 सड़कों  तथा  स्टाफ  क्वार्टरों

 सहित  विकसित  भूमि  निशुल्क  उपलब्ध  करती  है  |  वे  होस्टल  के  प्रारम्भिक  पचालन  को  थी  वहः  करती
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 राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  :

 केन्द्र  में  राष्ट्रीय  उपयुक्तता  कौर  योजना  के  विकेन्द्रीकरण  पर  विभिन्‍न  राज्यों  के  स्कूलों
 में  योजना  के  अन्तर्गत  कार्य  कर  रहे  सभी  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  अनुदेशकों

 संबंधित  राज्य  सेवाओं  में  सम्मलित  कर  लिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  अनुदेशकों  को जब  तक
 वे  सेवा  में  रहते  क ेवेतन  और  भत्तें  आदि  और  उसके  बाद  पेंशन  उत्तरदायित्व  तथा  इन  अनुदेशकों  को
 सेवा  रिकार्डां  की देख-रेख  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  स्टाफ  पर  होने  वाले  व्यय
 को  पूरा  करने  के  लिए  बचनबद्द

 11.  युवा  क्लबों  को  सहायता  :

 देश  में  युवा  आंदोलन  को  एक  नया  महत्व  देने  की  दृष्टि  से  1986-87  में  इस  विभाग  द्वारा  युवा
 क्लबों  को  सहायता  की  योजना  शुरू  की  गई  मूल्य  वृद्धि  क ेकारण  1993-94  के  दौरान  इस  योजना

 में  संशोधन  किया  गया  यह  योजना  इस  वर्ष  1993-94  से  नेहरु  युवा  केन्द्र  संगठन  तथा  राज्य

 केन्द्र  शामिल  प्रदेशों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  |

 12.  युवाओं  का  प्रशिक्षण  :

 योजना  का  उद्देश्य  स्व-रोजगार  और  बेहतर  रोजगार  के  लिये  स्थानीय  आवश्यकताओं  और  प्रतिभाओं

 पर  आधारित  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  माग  लेते  हुए  ज्ञान  के  प्रसार  के  माध्यम  से  युवाओं  को  प्रेरित  करना

 13.  पिछड़े  जनजाति  के  युवाओं  के  लिए  विशेष  योजना  :

 1990-91  के  दौरान  पिछड़े  जनजाति  के  युवाओं  में  युवा  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 एक  विशेष  योजना  शुरू  की  गई  थी  ताकि  उनकी  आवश्यकताओं  और  संभावनाओं  पर  आधारित  पिछड़े
 जनजातियों  के  युवाओं  में  युवा  कार्यकलापों  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  |

 14.  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  युवा  विकास  संस्थान  :

 राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  युवा  विकास  संस्थान  की  स्थापना  श्रीपेरम्बदुर  में  की  गई  |  यह
 देश  में  सभी  युवाओं  से  संबंधित  कार्यकलापों  के  लिए  अनुसंधान  तथा  मूल्यांकन  एवं  विस्तार

 कार्य  के  लिए  एक  एपेक्स  निकाय  के  रूप  में  कार्य

 15.  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार  :

 राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  द्वारा  15-35  वर्ष  के  आयुवर्ग  के  व्यक्तियों

 को  तथा  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  उनका  समुदाय  में  जिम्मेदारी  की  भावनाओं  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  सप्ताह  मनाने  के  रूप  में  वार्षिक  रूप  से  प्रदान  किए  जाते
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 उत्कृष्ट  युवा  क्लबों  को  पुरस्कार  :

 युवा  क्लबों  के  योगदान  को  मान्यता  प्रदान  करने  और  उन्हें  राष्ट्रीय  निर्माण  कार्यों  में  सक्रिय  रूप

 से  भाग  लेने  के  लिए  उत्प्रेरित  करने  के  लिए  उत्कृष्ट  युवा  क्लबों  को  पुरस्कार  देने  की यह  नई  योजना

 1992-93  में  शुरू  की  गई

 17.  युवाओं  के  लिए  प्रदर्शनी  :

 इस  योजना  का  उद्देश्य  राष्ट्रीय  विकास  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  युवाओं  द्वारा  किए  गए  कार्यकलापों

 और  योगदान  को  बढ़ावा  देना  मान्यता  प्रदान  करना  है  |  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लोक  लोक
 कला  आदि  में  प्रदर्शनियां  आयोजित  की  जा  सकती  हैं  जिसके  लिए  गैर  सरकारी

 राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  प्रतिष्ठित  अभिकरणों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 खेल  और  शारीरिक  शिक्षा

 1.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  की  स्थापना  1984  में  भारत  सरकार  के  संकल्प  के  अनुसरण  में  पंजीकृत
 सोसायटी  के  रूप  में  की  गई  थी  |  इसके  मुख्य  उद्दश्य  में  दिल्‍ली  में  आयोजित  1982  एशियाई  खेलों  के

 लिए  सृजित  विभिन्‍न  खेल  सुक्धिओं  के  प्रभावी  और  अधिकतम  उपयोग  सहित  खेल  विकास  और  खेल

 प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  सभी  मामले  शामिल  थे  |  खेल  कोचों  और  शारीरिक  शिक्षा  अध्यापकों  के

 खेल  अनुसंघान  और  विकास  सहित  1987  में  राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  और  खेल  संस्थान  के  लिए  सोसायटी

 को  मिलाकरें  इसकी  भूमिका  में  विस्तार  किया  गया  था  |  ।

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  गांधी  नगर  और  इम्फाल  में  मुख्यालय  समेंत  क्षेत्रीय

 निदेशक  की  अध्यक्षता  में  छः  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  किए  दो  उप-केन्द्र  उत्तर-ूर्व  केन्द्र  के  अन्तर्गत

 गुवाहाटी  में  तथा  पश्चिम  केन्द्र  के  अन्तर्गत  औरगांबाद  में  भी  स्थापित  किए  जाने  की  प्रक्रिया  में

 2.  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  खेल-कूद

 इस  योजना  का  उद्देश्य  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  छात्रों  में  खेल  में  उत्कृष्टता  को  बढ़ावा

 देना  इस  योजना  के  3  प्रमुख  घटकों  को  3  विभिन्‍न  ऐजेन्सियों  के  माध्यम  से  कार्यन्वित  किए  जा  रहें

 है  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  खेल  की  बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन  के  लिए  विश्वविद्यालय  और  क्लबों

 को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  मात्रा  में  धनराशि  का  प्रयोग  कर  रहा

 है  |  भारतीय  विश्वविद्यालय  संघ  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अन्तर  विश्वविद्यालय  टूनामेंटों  के
 राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्टीय  टूनामैंट  में  मारतीय  विश्वविद्यालय  टीमों  के  भाग  लेने  के  लिए  प्रशिक्षण  शिविरों

 को  आयोजित  करने  तथा  अन्तर  विश्वविद्यालय  प्रतियोगिताओं  में  विजेता  विश्वविद्यालायों  को  पुरस्कार  राशि

 देने  के  लिए  अनुदान  प्रदान  किया  जा  रहा  है  |  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  प्रतिमाशाली  खिलाड़ियों  को

 खेल  छात्रवृत्ति  देने  के लिए  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  को  भी  अनुदान  दिया  जा  रहा  है
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 3.  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  सहायता

 राष्ट्रीय  चैम्पियनशिप  आयोजित  टीमों  की  तैयारी  के  लिए  प्रशिक्षण  शिविरों  का आयोजन

 करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रिय  टूर्नामैंटों  में  टीमों  का  भाग  लेने  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  जाती  है  |  संघ  के  संयुकत/सहायक  सचिव  के  वेतन  की  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  सचिवालीय  सहायता
 भी  प्रदान  की  जाती  है

 4.  खेल  की  बुनियादी  सुविधाओं  का  सृजन

 खेल  की  बुनियादी  सुविधाओं  का  सृजन  खेल  कार्यकलापों  में  बढ़ते  हुए  लोगों  की  संख्या  को शामिल
 करने  के  लिए  देश  के  सभी  भागों  में  खेलों  की  बुनियादी  सुविधाओं  की  उपलब्धता  अनिवार्य  है  ।  खेल

 बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन  की  अनुदान  योजना  खेल के  इंडोर/आउटडोर  तरणताल
 जिला  स्तरीय  खेल  परिषद्‌  जैसे  खेल  की  बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  अंशदान

 प्रदान  करते  हुए  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहायता  प्रदान  करती  है  |

 5.  ग्रामीण  स्कूलों  में  खेल  उपस्करों  के खरीद  और  खेल  मैदानों  का  विकास

 खेलों  की  बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन  की  मुख्य  योजनाओं  के  अन्तर्गत  विभाग  ग्रामीण  विद्यालयों

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  उपयोजना  चलाता  इस  योजना  के  अन्तर्गत  खेल  मैदानों  के  विकास  या

 गैर  उपभोज्य  खेल  उपस्करों  की  खरीद  या  दोनों  के  लिए  राज्य  सरकार  या  विद्यालय  से  किसी  प्रकार  के

 योगदान  के  बिना  ग्रामीण  विद्यालयों  को  एक  मुश्त  एक  लाख  रूपये  का  अनुदान  प्रदान  किया  जाता

 प्रत्येक  समुदयिक  विकास  ब्लाक  में  एक  ग्रामीण  माध्यमिक  और  एक  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  को  वित्तीय

 सहायता  के  लिए  चुना  जा  सकता  है  बशर्ते  कि  यह  ब्लाक  नोडल  खेल  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  की

 क्षमता  रखता

 6.  सिंथेटिक  एथलेटिक  ट्रैक  कृत्रिम  परत  बिछाने  की  योजना

 यह  योजना  योजना  में  इस  उद्देश्य  के  साथ  शुरु  की  गई  ताकि  राष्ट्रीय  एथलीटों  को
 अभ्यास  और  प्रशिक्षण  की  उपयोगी  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जा  सकें  |  सिंथेटिक  ट्रैक  और  सिंथेटिक  हाकी  परतों
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  को  सुविधाएं  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाया  गया  है  और  दूसरी  परतों  के  लिए  यह  50
 लाख  रुपये  तक  बढ़ाया  गया  है  जबकी  केन्द्रीय  भाग  को  परियोजना  की  कुल  लागत  का  50  प्रतिशत  रखा
 गया

 7.  खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति  योजना

 खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति  योजना  वर्ष  भाग को  में  शुरू  की  गई  थी  |  यह  योजना  प्रतिभाशाली

 युवा  लड़कों  और  लड़कियों  जो  शिक्षा  के  माध्यमिक  स्तर  में  पढ़  रहे  हैं  और  खेलों  में  भी  उत्कृष्ट

 सूविधाएं  प्रदान  करती  ताकि  उनकी  खेलों  की  प्रतिभा  का  विकास  हो  सके  और  वे  अपने  छात्र  जीवन
 $

 दौरान  पौष्टिक  भोजन  पाने  में  समर्थ  हो  सके  |  छात्रों  को  राष्ट्रीय  अथवा  राज्य  स्तर  के  खेल  प्रतियोगिताओं

 के  आधार  पर  चुना  जाता  है  |  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विश्वविद्यालय  और  कालेज  स्तर  के  उत्कृष्ट
 खिलाड़ियों  और  महिलाओं  को  “  महिलाओं  में  खेलों  और  शारीरिक  शिक्षा  का  संवर्धनਂ  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 भी  छूट  दी  जाती
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 8.  भीमराव  अम्बेडकर  ग्रामीण  खेल  टूर्नामेंट

 देश  के  खेल  कार्यकलापों  की  मुख्यधारा  में  शामिल  होने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 युवाओं को  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  वर्ष  1970-71  में  ग्रामीण  खेल  टूर्नामेंट  का  देशव्यापी  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  |  वित्तीय
 सहायता  प्रत्येक  जिला  स्तरीय  टूर्नामेंट  के लिए  3  विधाओं  तक  प्रत्येक  विधा  में  2000/-  रुपये  की  दर  से
 राज्य  स्तरीय  टूर्नामेंट  क ेलिए  10,000/-  रुपये  प्रति  विधा  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के लिए  5,000/-
 रुपये  प्रति  विधा  पांच  विधाओं  तक  दी  जाती

 9.  खिलाड़ियों  के  लिए  राष्ट्रीय  कल्याण  कोष

 खिलाड़ियों  और  उनके  परिवारों  के  लिए  राष्ट्रीय  कल्याण  कोष  की  स्थापना  1992  में  मुख्य  तौर
 पर  विगत  वर्षों  के  उत्कृष्ट  खिलाड़ियों  को  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  शुरू  की  गई  थी  जिन्होंने  खेलों
 में  देश  को  गौरव  दिलाया  लेक्रिन  जो  अब  बदकिस्मती  से  दरिद्र  अवस्था  में  जीवन  यापन  कर  रहे  सह
 वित्तीय  सहायता  1500/-  रुपये  तक  मासिक  पेंशन  के  रूप  में  दी  जाती  चिकित्सा  उपचार

 के  लिए  एक  मुश्त  अनुदान  भी  दिया  जाता  है  ।  उन  खिलाड़ियों  को  भी  जिन्हें  खेल  प्रतियोगिताओं  या  प्रशिक्षण
 के  दौरान  भाग  लेने  पर  गहरी  और  घातक  चोट  लगी  को  मी  सहायता  दी  जाती

 उत्कृष्टता  के  लिए  पुरस्कार

 10.  राजीव  गांधी  खेल  रत्न  पुरस्कार

 यह  योजना  वर्ष  1991-92  से  शुरू  की  गई  है  तथा  इसका  उद्देश्य  प्रतिष्ठित  खेल  व्यक्तियों  को

 अपना  सामान्य  स्तर  बढ़ाने  और  सोसायटी  में  उन्हें  महान  गौरव  एवं  सम्मान  देना  है  |  इस  योजना  के  अंतर्गत

 व्यक्तिगत  खिलाड़ी  और  टीम  द्वारा  खेलों  के  क्षेत्र  में  अत्यधिक  उत्कृष्ट  प्रदर्शन  के लिए  1.00  लाख  रुपये

 की  धनराशि  पुरस्कार  के  रूप  में  प्रदान  की  जाती

 अर्जुन  पुरस्कार

 अर्जुन  पुरस्कार  अति  विशिष्ट  खिलाड़ियों  को  खेल  क्षेत्र  में  सर्वोच्च  राष्ट्रीय  सम्मान  देने  के  लिए  वर्ष

 1961  में  शुरू  किए  गए

 अंतर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतियोगिताओं  में  पदक  विजेताओं  को  नकद  पुरस्कार

 1986  से  सभी  खेल  जो  एशियाई  और  राष्ट्रमंडल  खेलों  में  शामिल  में  विशिष्ट

 अंतर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतियोगिताओं  में  पदक  विजेताओं  को  50,000/-  रुपये  से  $  लाख  रुपये  तक  के  विशेष

 नकद  पुरस्कार  दिए  जाते

 द्रोणाचार्य  पुरस्कार

 द्रोणाचार्य  पुरस्कार  उन  विख्यात  प्रशिक्षकों  को  सम्मान  देने  के  लिए  1५
 शुरू  किया  गया  था

 जिन्होंने  पुरस्कार  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  में
 उत्कृष्ट  परिणाम  प्राप्त  करने  के

 लिए  खिलाड़ियों  और  टीमों  को  शानदान  प्रशिक्षण  दिया
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 11.  खेल  विशेषज्ञों  को  यात्रा  अनुदान

 राष्ट्रीय  खेल  नीति  1984  के  संबल्प  के  अनुसरण  में  योजना  के  दौरान  विशेषज्ञों  को

 यात्रा  अनुदानਂ  की  योजना  शुरू  की  गई  थी  |  इस  योजना  का  उद्देश्य  खेल  और  शारीरिक  शिक्षा  के  क्षेत्र
 में  अनुसंधान  और  विकास  को  बढ़ावा  और  प्रोत्साहन  देना  है  |  इस  योजना  के  अंतर्गत  यह  विभाग  महत्वपूर्ण
 शैक्षणिक  सम्मेलनों  आदि  में  भाग  लेने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  यात्रा  के  लिए  यात्रा  खर्च  देता

 12.  विदेशों  में  खेल,/साहस  में  विशेषज्ञों  और  उत्कृष्ट  खिलाड़िओं  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 छात्रवृत्ति  की

 इसका  उद्देश्य  हमारे  खेल  शारीरिक  अनुकूलन  वैज्ञानिकों  और  अनुसंधान
 विशेषज्ञों  को  कोचिंग  और  अनुसंधान  की  नवीनतम  तकनीकी  से  सुसज्जित  करना  था  ताकि  आने
 वाले  वर्षो  में  भारत  विशेषज्ञों  का  पूल  तैयार  कर  सके  जो  गहन  प्रशिक्षण  और  राष्ट्र  स्तरीय  एथलीटों,/खिलाड़ियों
 का  प्रबन्ध  कर  सके  |

 13.  खेल  तथा  शारीरिक  शिक्षा  टीमों//विशेषज्ञों  का आदान-प्रदान

 खेल  तथा  शारीरिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  जिसमें  राष्ट्रीय  टीमों
 के  लिए  विदेशों  में  प्रदर्शन  और  राष्ट्रीय  टीमों  की  कोचिंग/प्रशिक्षण  के  लिए  सक्षम  सुविज्ञ  विशेषज्ञों
 की  सेवायें  प्राप्त  करने  क ेलिए  आवश्यकतानुसार  अवसर  मिले  |  यह  प्रक्रिया  हमारे  खिलाड़ियों  के  लिए  बहुत
 लाभप्रद  रही

 14.  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  चैम्पियनशिप

 इस  योजना  का  उद्देश्य  महिला  खिलाड़ियों  को  प्रतियोगितात्मक  प्रदर्शन  क ेउपयुक्त  अवसर  प्रदान

 करना  है  जिनसे  उन्हें  हमारे  देश  के  प्रारम्भिक  स्तरों  पर  वंचित  रखा  गया  है  |  इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्य

 सरकारों  को  ब्लाक  स्तर से  राष्ट्रीय  स्तर  तक  प्रतियोगिताओं  की  श्रृंखला  आयोजित  करने  के  लिए  पूर्व
 निर्धारित  मापदण्डों  के  अनुसार  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  |  पिछले  वर्षों  से  यह  योजना  अल्यंत  लोकप्रिय
 बन  गई  है  और  इसमें  भाग  लेने  वाली  महिलाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 15.  सार्वजनिक/आवासीय/ केन्द्रीय  स्कूलों  में  जूनियर  डिवीजन  टूप

 एन.सी.सी.संगठन  का  उद्देश्य  स्कूल  और  कालेज  के  युवाओं  को  प्रशिक्षण  देना  है  जिससे  वे  देश
 के  सभ्य  नागरिक  बन  सकें  |  संगठन  संयुक्त  रूप  से  केन्द्र  और  राज्यों,“संघ  शासित  क्षेत्रों  से  वित्त  पोषित
 होना

 16.  पुरस्कार  राशि  के  माध्यम  से  स्कूलों  में  खेल-कूद  को  बढ़ावा  देना

 यह  योजना  स्कूलों  में  खेलों  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  1986  में
 शुरू  की  गई

 10,000/-  रुपये  का  नकद  पुरस्कार  प्रत्येक  उन  माध्यमिक,//उच्चतरं  माध्यमिक  विद्यालयों  को  वार्षिक  तौर

 पर  दिए  जाते  हैं  जो  भारतीय  विद्यालय  खेल  संघ  द्वारा  आयोजित  जिला  अंतर  विद्यालय  टूनमेंट
 जीतते
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 युवा  और  खेल  की  मुख्य  योजनाओं  के  लिए  वर्ष-वार  कुल  आवंटन

 _  _ रूपये लाखों
 -  क्र०  सं०  योजना  का  नाम  संशोधित  प्राककलन  संशोधित  प्राककललन  बजट  प्राक्कलन

 1992-93  1993-94  -94  1994-95

 1 2 © ह|  4  5

 युवा  कल्याण  योजना

 राम

 1.  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  1426.00  1572.00  1567.00

 2.  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  1488.00  1620.00  1728.00

 3.  स्वैच्छिक  संगठनों  को सहायता  41.50  55.00  55.00

 4.  साहसिक  कार्यकलापों  का  140.90  171.00  150.00

 विकास  और  पर्वतारोहण  संस्थान  40.00  40.00  40.00

 की  स्थापना  और  विकास

 5.  स्काउटिंग  और  गाइडिंग
 _

 100.00  104.00  9200

 6  राष्ट्रीय  सेवा  स्वयंसेवक  योजना  225.60  260.50  25000

 7  राष्ट्रीय  एकीकरण  239|  414.75  525.00

 8.  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  युवा

 शिष्ट  मंडलों  का आदान-प्रद्ान  25.00  26.00  40.00

 9.  युवा  छात्रावास  210.00  210.00  152.00

 10.  राष्ट्रीय  अनुशासंभ  योजना  965.00  हि  969.00  966.00

 11.  युवा  क्लब  30.00  58.00  58.00

 12.  युवाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  45.00  100.00  100.00

 13.  पिछड़े  आदिवासियों  के  युवाओं  में

 ह

 कार्यकलापों  को  बढावा  देने  के

 लिए  विशेष  योजना  30.00  50.00  100.00
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 14.  राजीव  गांधी  युवा

 विकास  राष्ट्रीय  संस्थान  77.00

 15.  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार  12.00

 16.  उत्कृष्ट  युवा  क्‍्लबों  को  पुरस्कार  40.00

 17.  युवाओं के  प्रदर्शनियां  30.00

 ख  -
 खेलकूद

 1.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  3941.00

 2.  विश्वविद्यालयों  और

 कालेजों  को  अनुदान  250.00

 3.  खेल  संघों  को  अनुदान  436.00

 4.  खेल  अवस्थापना  का  विकास  624.00

 5.  खेल  कार्यकलापों  के

 विकास  के  लिए  प्रोत्साहन  250.00

 6.  सिंथेटिक  ट्रैक//कृत्रिम

 परत  को  बिछाना  100.00

 7.  खेल  तथा  शारीरिक  शिक्षा

 टीम  विशेषज्ञों  का आदान-प्रदान  50.00

 8.  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  56.00

 खेल  चैम्पियनशिप  और  महिलायों  में

 खेलों  का  विकास  ३.00

 9.  पब्लिक  आवासीय  स्कूलों,/केंन्द्रीय

 स्कूलों  की  एन  जूनियर

 डिवीजन  ट्रूप्स  को  अनुदान  19.00

 10.  खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति

 योजना  106.00

 19.00

 98.00

 3913.00

 250.00

 985.00

 750.00

 300.00

 150.00

 19.00

 100.00
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 12.  खिलाड़ियों  के  लिए

 राष्ट्रीय  कल्याण  कोष  2.00  2.00  2.00

 13.  अर्जुन  पुरस्कार  11.00  4.00  4.00

 14.  द्रोणाचार्य  पुरस्कार  6.00  2.00  2.00

 15.  खेल  छात्रों  को  यात्रा  अनुदान  1.00  1.00  3.00

 16.
 :

 विदेशों  में  साहसिक  खेलों  के

 विशेषज्ञों  तथा  उत्कृष्ट  खिलाड़ियों

 को  प्रशिक्षण  के  लिए  3.00  2.00  10.00

 युवा  और  खेल  योजनाओं  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  स्थिति
 करन  —

 क्र०सं०  योजना  का  नाम  किए  गए  मूल्यांकन  का  यदि  कोई
 रमन

 2

 1.  साहस  का  विकास

 2.  राष्ट्रीय  एकीकरण  का  विकास

 3.  स्काउटिंग  और  गाईडिंग

 4.  युवा  छात्रावास

 5.  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार

 “5
 3

 कोई  औपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  |  फिर  भी
 योजना  आयोग  और  के  अनुमोदन  से  1993  में

 योजना  की  समीक्षा  की  गई  और  इसमें  संशोधन  किय  गया

 तथा  भोजन  व  आवास  की  दर  बढ़ाई  गई  और  राष्ट्रीय
 साहस  पुरस्कार  शुरू  किए

 कोई  औपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है|  फिर  भी

 योजना  आयोग  और  के  अनुमोदन  से  1994  में
 योजना  की  समीक्षा  की  गई  और  इसमें
 संशोधन  किय  गया  तथा  मोजन  व  आवास  की  दर  बढ़ाई
 गई  और  सहमागियों  की  सीमा  में  वृद्धि  की

 योजना  का  संशोधन  प्रक्रियाघीन

 कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  |

 कोई  औपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  |  फिर  भी

 1992  में  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  समीक्षा  की  गई
 व्यक्तिगत  नकद  पुरस्कार  की  दर  को  बढ़या  गया
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 6.

 7.

 10.

 11.

 13.

 14.

 युवाओं  का  प्रशिक्षण

 राज्य  खेल  परिपषर्द्ों  आदि

 को  अनुदान

 गैर-उपभोज्य  खेल  उपस्करों

 की  खरीद  और  खेल  मैदानों  के

 विकास  के  लिए  ग्रामीण  स्कूलों
 को  अनुच्  रान

 विश्वविद्यालयों  और  कालेजों

 में  खेल-कूद  का  विकास

 सिंथेटिक  सतहों  को  बिछाने

 और  आपूर्ति  करने  के

 लिए  सहायता

 ग्रामीण  खेल  कार्यक्रम

 पुरस्कार  राशि  के  जरिए

 स्कूलों  में  खेल-कूद  को

 16  1994

 दिल्‍ली  और  राजस्थान  में  योजना  के  कार्यन्वयन
 का  मूल्यांकन  1993-94  के  दौरान  हरियाण  लोक  प्रशासन

 गुड़गांव  द्वारा  किया  गया  है  |  रिपोर्ट  प्रारूप  की
 विमाग  में  जांच  की  जा  रही  है  |  संस्थान  से  अंतिम  रिपोर्ट
 के  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  कार्रवाई  की  जाएगी  |

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया

 सिफारिशों  को  शामिल  करने  के  लिए  योजना  में
 संशोधन  किया  गया

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया

 सिफारिशों  को  शामिल  करने  के  लिए  योजना  संशोधित

 की  गई  |  मार्गदर्शी  रूप  रेखाएं  अभी  तैयार  की  जानी

 हैं  ।

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया

 अनुवर्ती  कार्रवाई  प्रगति  में

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया

 संशोधित  योजना  में  सिफारिशों  को  शामिल  किया  गया

 1992  में  राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया

 है  |  ग्रामीण  नोडल  क्लबों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  योजना
 ग्रामीण  खेल  कार्यक्रम  की  संशोधित  योजना  में  सम्मिलित
 की  गई

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया

 सिफारिशों  को  शामिल  करने  के  लिए  योजना  संशोधित

 बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  की  गई

 महिलाओं  में  खेलों  को

 बढ़ावा  देना

 खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया

 राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया  |

 खेल  छात्रों  को  यात्रा  अनुदान  राजेन्द्रन  समिति  द्वारा  1992  में  मूल्यांकन  किया  गया  |

 सिफारिशों  को  योजना  में  सम्मिलित  किया  जा  चुका
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 16.  राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा  मैसर्स टाटा  कंसलटेन्सी  सर्विसिज

 प्रतियोगिता  और  भारतीय  द्वारा  हाल  ही  में  मूल्यांकन  किया  गया  |  रिपोर्ट  विभाग  के

 खेल  प्राधिकरण  की  अन्य  विचाराधीन  है  |

 योजनाएं

 17  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  योजना  का  मूल्यांकन  क्षेत्रीय  केन्द्रों

 नरेन्‍्द्रपुर  और  मद्रास  द्वारा  विगत  वर्षों  में
 किया  गया  इस  समय  अखिल  भारतीय  स्तर  पर

 मूल्यांकन  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्‍ली

 द्वारा  किया  जा  रहा

 18.  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  योजना  का  मूल्यांकन  1990-91  में  योजना  आयोग  द्वारा

 किया  गया  था  और  इसकी  रिपोर्ट  अनुकूल  पाई  गई
 हालांकि  रिपोर्ट  में  वेतन  नियमन  आदि  के  संबंध  में

 कुछ  असंगति  का  उल्लेख  किया  गया  था  जिसकी  अन्य

 विभागों  के  परामर्श  से  जांच-पड़जाल  की  जा  रही

 माल  की  दुलाई

 *310.  श्री  तरित  बरन  तोपदार  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  लिए  रेलवे  द्वारा  माल  दुलाई  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया  था  ;

 इस  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  में  इस  लक्ष्य  का  कितने  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  कर  लिया

 माल  दुलाई  के  लिए  कुल  कितने  वै*  नों  की  मांग  की  गई  है  ;  और

 इस  मांग  की  तुलना  में  विभिन्‍न  सेक्टर  को  कितने  वैगन  आवंटित  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  राजस्व  उपार्जक  यातायात  के  लिए  380

 मिलियन

 की  गई  दुलाई  आनुपातिक  लक्ष्य  का  99.8  प्रतिशत
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 और  इस  समय  मांग  पूरी की  जा  रही  है  |  अप्रैल-जुलाई  माह  क॑  दौरान  महत्वपूर्ण  पण्यों
 की  दैनिक  औसत  दुलाई  का  ब्यौरा  मीचे  दिया  गया  है  :-

 कोयला  18.927

 इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए  कच्चा  माल  4,119

 इस्पात  संयंत्रों  स ेकच्चा  लोहा  और  तैयार  इस्पात  1,328

 निर्यात  के  लिए  लौह  अयस्क  1,405

 सीमेंट  3,114

 खाद्यान्न  2,000

 उर्वरक  2,087

 स्नेहक  3,319

 शेष  अन्य  माल  4,536

 कुल  राजस्व  उपार्जक  माल  यातायात  40,835

 माल  गोदामों  और  स्टेशनों  में  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  कै  लिए  दर्ज  मांग  मैं  से  31.7.1994  को  बड़ी
 लाइन  के  11,290  माल  डिब्बों  और  मीटर  लाइन  के  3,$83  माल  डिनौ  की  मांग  बंकाया

 कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालय

 *311.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्‍या  1994-95  के  दौरान  ऐसे  और  कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालय  खोलने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  प्रत्येक  राज्य  मे ंकिन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  वर्तमान  समय  में  देश  में  17  कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालय

 जिनमें  से  15  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  प्रणाली  के  अंतर्गत  हैं  |  कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयों  की  राज्यवार

 संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 कृषि  शिक्षा  और  अनुसंधान  राज्य  का  विषय  है  |  इस  प्रकार  के  महाविद्यालयों  को  खोलने  का

 फैसला  राज्य  सरकारों  को  करना  होता
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 प्रश्न  ही  नहीं

 ऊपर  में  जो  कहा  गया  है  उसको  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 भारत  में  कृषि  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  कालेजों  की  संख्या

 1.  तचत्चख्हड्य्य्म्प्प्फक्ा

 1.  आंध्र  प्रदेश  ]

 2  -  बिहार  |

 3  गुजरात  |

 4  हरियाणा  |

 5  कर्नाटक  |

 6  केरल  ]

 7  मध्य  प्रदेश  ]

 8  महाराष्ट्र  3

 9  उज़ीसा  |

 10  पंजाब

 11  राजस्थान

 12  तमिलनाडु
 1

 #13.  उत्तर  प्रदेश
 2

 *14.  पश्चिम  बंगाल  ||

 *  उत्तर  प्रदेश  का  एक  महाविद्यालय  और  पश्चिम  बंगाल  वग  एक  महाविद्यालय  कृषि  विश्वविद्यालय

 प्रणाली  के  बाहर  के
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 यशपाल  समिति  की  रिपोर्ट

 *312.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यशपाल  समिति  की  रिपोर्ट  पर  राज्यों  से  टिप्पणियां  आमंत्रित  की  थीं

 यदि  तो कौन-कौन  से  राज्य  उक्त  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने क ेलिए  सहमत

 हैं  ; और

 बच्चों  के  बस्ते  का  बोझ  कम  करने  हेतु  कौन-कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  किया
 गया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  स्कूली  छात्रों  के  शौक्षिक  बोझ

 को  कम  करने  से  संबंधित  राष्ट्रीय  सलाहकार  समिति  की  रिपोर्ट  को  भेजते  समय  राष्ट्रीय  सलाहकार  समिति

 के  अध्यक्ष  प्रो०  यशपाल  ने  इस  पर  व्यापक  स्तर  पर  चर्चा  कराने  की  सलाह  दी  है  |  15.10.93  को  आयोजित

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  बैठक  में  इस  सलाह  का  समर्थन  किया  गया  |  1993

 यशपाल  समिति  की  रिपोर्ट  तथा  समिति  की  सिफारिशों  की  संभाव्यता  का  पता  लगाने  के  लिए  मंत्रालय  में

 गठित  समूह  की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  राज्यों  शासित  प्रदेशों  को इस  आग्रह  के  साथ  भेजी  गई  कि  वे  इन
 रिपोर्टों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  अभिभावकों  तथा  शिक्षकों  की  कार्यशालाएँ  आयोजित  करें  तथा  अपने

 विचार  भेजें  |

 2.  2.3.1994  को  आयोजित  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  बैठक  में  राज्यों

 शासित  प्रदेशों  के  मुख्य  मंत्रियों  न ेसमूह  के  सुझावों  क ेसाथ  पठित  समिति  की  सिफारिशों  पर  मोटे  तौर  पर

 अपनी  सहमति  व्यक्त  की

 3  यशपाल  समिति  ने  इस  बात  पर  प्रकाश  डाला  है  कि  चिंता  का  वास्तविक  कारण  स्कूली
 बस्ते  का  भौतिक  बोझ  नहीं  है  बल्कि  न  समझ  पाने  का  बोझ  ही  चिंता  का  कारण  है  |  स्कली  छात्रों  के  शैक्षिक

 बोझ  को  कम  करने  के  लिए  राज्यों,/संघ  शासित  प्रदेशों  को  जो  प्रमुख  सुझाव  दिए  गए  वे  इस  प्रकार

 हैं  :-

 ()  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  स्तर  पर  पाठयचर्या  तैयार  करने  तथा  पुस्तकों  की  तैयारी
 में  शिक्षकों  की अधिक  भागीदारी  |

 (1)  पूर्व-स्कूल  के  लिए  मानदंड  निर्धारित  करने  हेतु  राज्यों//संघ  शासित  प्रदेशों  के  स्कूली  शिक्षा

 अधिनियमों  या  नियमावलियों  में  संशोधन

 (0)  पूर्व-स्कूल  में  दाखिला  के  लिए  परीक्षण/साक्षात्फार  को  बंद  करना  तथा  पूर्व-स्कूल  स्तर

 पर  पाठ्य-पुस्तकों  और  गृह  कार्य  को  समाप्त  करना  |
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 (9५)  प्राथमिक  स्तर  पर  गृह  कार्य  और  परियोजना  कार्य  बंद  करना  |

 (९)  श्रव्य-दृश्य  सामग्री  का  व्यापक  प्रयोग  तथा  शिक्षक-छात्र  के  1:40  के  अनुपात  को  लागू

 बीमा  योजना

 *313.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयूया  :

 श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रेल  यात्रियों  के  लिए  बीमा  योजना  लागू  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  .
 |

 क्‍या  इसका  लाभ  अनारक्षित  डिब्बों  के  यात्रियों  को  भी  मिलेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (©)  क्या  सरकार  का  विचार  इसके  परिणामस्वरूप  रेल  किराए  में  वृद्धि  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  जी  इसे  1.8.1994  से  लागू कर  दिया

 गया

 एक  विवरण  संलग्न

 और  (a)  जी  हां  |  सभी  वैध  टिकट  अथवा  पास  धारक  इस  योजना  के  अंतर्गत  आते

 जी  नहीं  |

 विवरण

 रेल  यात्री  बीमा  योजना  की  प्रमुख  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं  :-

 1.  इस  योजना  के  रेलवे  ड्यूटी  पर  रेल  कर्मचारियों  सहित  टिकट  अथवा  पास  घारी  उन

 सदाशयी  यात्रियों  की  मृत्यु  होने  अथवा  चोटें  आने  पर  मुआवजे  का  भुगतान  करेगी  जो  किसी

 यात्री  गाड़ी  में  अथवा  आमानती  सामान  घर  अथवा  आरक्षण  अथवा  बुकिंग  कार्यालय

 अथवा  किसी  प्लेटफार्म  रेलवे  स्टेशन  के  परिसर  के  अंतर्गत  आने  वाले  किसी  स्थान  पर

 आतंकवादी  गतिविधियों  ,  हिंसात्मक  गोली  चलने  अथवा  किसी

 व्यक्ति  द्वारा  आगजनी  जैसी  अप्रिय  घटनाओं  के  शिकार  हो  जाते  हैं  अथवा  कोई  यात्री  किसी

 सवारी  गाड़ी  से  अचानक  गिर  जाता

 2.  बहरहाल  दाकाकर्ताओं  की  ओर  से  संपत्ति  की  हानि  के  लिए  कोई  दावा  स्वीकार  नहीं  किया
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 3.  इस  योजना  के  अंतर्गत  मुआवजे  का  वही  मापदंड  होगा  जैसाकि  रेल  दुर्घटना
 1990  में  व्यवस्था  की  गई  है  |  इन  नियमों  के  अंतर्गत  मृत्यु  अथवा  स्थायी  रूप  से  अपंग  होने
 के  मामले  में  मुआवजा  2  लाख  है  और  चोट  लगने  के  मामले  में  न्यूनतम  मुआवजा
 16,000/-  है  और  अधिकतक  मुआवजा  1,80,000/-

 4.  आत्महत्या  अथवा  आत्महत्या  के  लिए  किये  गये  स्वत  :  लगी  यात्रियों

 के  अपने  आपराधिक  अथवा  नशा  अथवा  पागलपन  की  हालत  में  किए  गये  किसी  कार्य

 अथवा  नैसर्गिक  मृत्यु  अथवा  बीमारी  अथवा  चिकिस्सीय  अथवा  सर्जिकल  जब  तक

 कि  इस  प्रकार  का  उपचार  उक्त  घटनाਂ  के  द्वारा  हुई  चोट  क ेकारण  आवश्यक

 नहीं  के  मामले  कोई  मुआवजा  देय  नहीं

 5.  मुआवजे  के  आवेदनों  को  रेल  दावा  अधिकरण  द्वारा  निपटाया  जाएगा  |  इस  अधिकरण  की

 उन्‍नीस  पीठें  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थापित  की  गई  हैं  |  रेल.दावा  अधिकरण  की  डिगरियों
 का  भुगतान  क्षेत्रिय  रेलों  द्वारा  सामान्य  प्रक्रिया  का अनुपालन  करते  हुए  किया

 सिंचाई  प्रणाली

 *314.  श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :

 श्री  तेजसिंह  राव  भोंसले  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  देश  में  सिंचाई  प्रणाली  को  बढ़ावा  देने  हेतु  प्रदान  की  जा  रही
 -  राजसहायता  संबंधी  विद्यमान  नीति  में  संशोधन  किया  गया  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्‍या  किसी  राज्य  सरकार  ने  बागवानी  हेतु
 “

 ड्रिपਂ  सिंचाई  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना
 के  अंतर्गत  राजसहायता  को  पुरानी  दरें  बहाल  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1994-95  के  लिए  इस  उद्देश्य  हेतु  राज्य-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 गई

 कृषी  मंत्री  बलंराम  :  से  प्रति  लामानुभोगी  एक  हैक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र

 के  लिये  ड्रिप  सिंचाई  की  व्यवस्था  के  लिये  कृषि  में  प्लास्टिक  का  उपयोग  विषयक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 के  तहत  राजहायता  की  वर्तमान  व्यवस्था  में  संशोधन  करने  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के
 गन  है  और  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है|

 और  कुछ  जैसे  -  आन्च्र  गुजरात  तथा  मध्य  प्रदेश  ने  इस  योजना  के  तहत
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 प्रति  लामानुभोगी  एक  हैक्टेयर  से  अधिक  क्े्र  के  लिये  राजसहायता  की  व्यवस्था  के  लिये  मंत्रालय  से  सम्पर्क किया

 इस  योजना  के  तहत  वर्ष  1994-95  के  लिये  आबंटन  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 विवरण

 त्तीय  वर्ष  1994-95  के  लिये  वित्तीय  परिव्यय

 राज्य  ड्रिप  अधिष्ठापना  ट्रिप  प्रदर्श
 घनराशि  धनराशि

 दब  रु०  रु०

 1.
 2.___ 3३.  4

 वर्ग  क

 1.  आख्  प्रदेश  456.00  12.00

 2  गुजरात  180.00  7.50

 3,  कर्नाटक  495.00  10.50

 4  महाराष्ट्र  702.00  30.00

 5  तमिलनाडु  372.00  10.50

 उपयोग  ___  2205.00
 70.50

 वर्ग  ख

 1.  हरियाणा  42.00  3.00

 2  हिमाचल  प्रदेश  42.00  3.00

 3  केरल  198.00  9.00

 4  मध्य  प्रदेश  117.00  6.00

 5  उद्चीसा  249.00  10.50

 6  पंजाब  33.00  3.00

 7  राजस्थान  66.00  3.00  -

 उप  योग  747.00  37.00
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 1.  2.  3.  4,

 वर्ग  ग

 1.  उत्तर  प्रदेश  165.00  16.50

 2.  अरुणचल  प्रदेश  6.00  0.60

 3.  अंडमाल  और  निकोबार  6.00  0.60

 4.  18.00  1.80

 5.  बिहार  93.00  6.00

 6.  चन्डीगढ़  6.00  0.60

 7.  दादरा  और  नगर  हवेली  6.00  0.60

 8.  दमन  और  द्वीप  6.00  0.00

 9.  दिल्ली  6.00  0.60

 10.  गोवा  6.00  0.75

 11.  जम्मू  और  कशमीर  39.00  3.00

 12.  लक्ष  द्वीव  6.00  0.00

 13.  मणिपुर  6.00  0.60

 14,  मेघालय  6.00  0.60

 15.  मिजोरम  0.60

 16.  नागालैंड  0.00  0.60

 17.  पाण्डिचेरी  6.00  0.60

 18.  सिक्किम  6.00  0.60

 19,  त्रिपुरा  6.00  0.55

 20.  पश्चिम  बंगाल  63.00  5.40

 77  ऊक्येग  बढ  कछे  7

 कुल  योग  3420.00  150.00
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 धान  की  खेती

 *315.  डा०  के०  वी०आर०  चौघरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैश  मैं  इस  समय  राज्य-वार  कुल  कितने  भू-क्षेत्र  मे ंधान  की  खेती  होती  है  ;

 (a)  क्या  गत  बी  बर्षों  की  तुलना  में  धान  की  खेती  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  मे ंकोई  कमी  आयी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  और  अधिक  क्षेत्र  मे ंधान  की  खेती  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को
 कितनी  बिज्तीय  सहांयंतां  दी  गयी  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  वर्ष  1991-92  से  1993-94  के  दौरान  देश  में  धान
 की  खैत्ती  कै  शहत  राज्य-वांर  कुल  क्षेत्र  संलग्न  विवरण  -]  में  दर्शाया  गया

 महीं

 येंह॑  प्रश्नं  महीं  उठंतों  |

 पिछले  तीने  वर्षों  क ेदौरान  समेकित  चावल  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को

 केन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता  संलग्न  में  दर्शायी  गई

 विवरण  -1

 वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  धान  के  तहत  क्षेत्र  के  अनुमान
 क्षेत्र  हैक्टेयर ‘

 न्‍  Te  राज्य  1991-92  1992-93  1993-94.

 स्ल्ल्ल्य्  2  3
 ्

 4

 पट  आप्नप्रशेक  उठाउ  327७0

 असम  2527.7  2522.6  2592.0

 बिहार  5099.5  4383.2  5093.0

 गुजरात  598.0  575.6  598.0

 हरियाणा  640.0  703.0  756.0

 हिमाचल  प्रदेश  83.3  81.9  90.0

 जम्मू और  कश्मीर  282.2  282.2  285.0

 कर्नाटक  1268.8  1275.0  1287.0
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 1  2  3  4  .

 केरल  541.3  537.7
 528.0

 मध्य  प्रदेश  5131.5  5071.5  5003.0

 महाराष्ट्र  1572.4  1542.5  1543.0

 उम़ीसा  4547.9  4443.4  4571.0

 पंजाब  2074.0  2065.0  2065.0

 राजस्थान  140.2  141.6  141.0

 तमीलनाडु  2117.9  2272.8  2323.0

 उत्तर  प्रदेश  5413.1  $478.0  5323.0

 .  पश्चिम  बंगाल  $719.2  5768.2  5775.0

 अन्य  956.0  931.0  956.0

 समस्त  भारत  42202.0  |

 विवरण

 और  के  दौरान  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के लिए  आई०
 पी०  आर०  डी०  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  आवण्टित  की  गयी  धनराशि  का  राज्यवार  व  वर्षवार
 ब्यौरा

 क्रस  राज्य/सघ  3...  आवशण्टित  धनराशि  लाख  रुपये
 शासित  क्षेत्र  करने

 स्न्न्न्च्य्श्म्क्क्त्म्म्म्म्म्कम्म्त्म्म्म्म्म्म्म्म्म्प्ण्फ्ा

 2...  बिहार  हिस्से के रूप में आवण्टित  569.76  524.22
 हु

 3  मध्य  प्रदेश  3...  322.33  390.93

 4,  उड़ीसा  228.89

 $  उत्तर  प्रदेश  1200.00  569.76  524.22

 6  पश्चिम  बंगाल

 7  हरियाणा  258.96
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 ।.  2  3  4.  5

 हिमाचल  प्रदेश  40.00  15.60  20.88

 9,  जम्मू और  कश्मीर  20.00  21.09  22.98

 10.  कर्नाटक  300.00  220.58  166.854

 11. |  क्षरल  115.00  126.00  150.63

 12.  महाराष्ट्र  300.00  344.64  323.80

 13.  .  मणिपुर  40.00  11.13  12.89

 14...  मैधलिय  35.00  2.71  7.48

 15:  मिजोरम  20.00  18.30  19.51

 16...  नागालैंड  35.00  28.45  22.83

 17...  पंजाब  400.00  342.86  479.64

 18...  तमिल  नाडु  600.00  889.19  571.23

 19...  .  ्रिपुंरो  70.00  39.03  28.12

 20...  पाण्डिचेरी  20.00  13.87  14.10

 21.  आख्ु  प्रदेश  840.00  831.34  846.10

 22.  अरुणाचल  30.00  12.91  9.67

 23...  गोबा  20.00  8.54  6.57

 24.  गुजरात
 150.00  117.15  119.54

 ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रदूषण

 *»316.  श्री  एस०  एम०  लालजान  वाशा  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  देश  में  बाइस  गम्भीर  रूप  से  प्रदूषित  क्षेत्रों  में  स चौदह

 दूषित  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  के  नियंत्रण  के  लिए  क्रोई  व्यापक  संमयबद्व  कार्य  योजना  तैयार  की  है  ,

 यदि  तो  इस  योजना  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  है  ;
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 इन  अत्यधिक  प्रदूषित  औद्योगिक  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  को
 प्रदूषण

 के  नियंत्रण  के  लिए  क्‍या  कार्य  सौंपा  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 कार्य  योजना  में  इन  चौदह  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए

 शुरू की  जाने  वाली  प्रत्येक  गतिविधि  और  की  जाने  वाली  विशिष्ट  कार्रवाई  के  लिए  उत्तरदायी  एजेंसी  विनिर्दिष्ट
 की  गई

 और  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 अभिनिर्धारित  अत्यधिक  प्रदूषित  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 भद्रावती

 2  चैम्बूर

 3.  डिगबोई  विशाखापट्टनंम

 4  गोबिन्दगढ़  22...  धनबाद

 केन्द्रीय  ग्रेटर  नियंत्रण  दुर्गापुर

 6.  काला  अम्ब  हावड़ा

 7,  परवानू  जोधपुर

 8.  कोरबा  नागदा-रतलाम

 9.  मनाली  20  नजफगढ़  ड्रेन

 उत्तरी  आर्कोट  बोलारम

 हैं :-  पाली

 22. सिंगरोली केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बो्डों के परामर्श से उपर क्रम सं० में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार की गई प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडाँ को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :- 56
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 कार्रवाई  योजनाएं  कार्यान्वित  करना  |

 समसस्‍याग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंपर्यावरणीय  गुणवत्ता  में  प्रगामी  सुधार  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए
 परिदेशी  मृदा  इत्यादि  की  गुणवत्ता  की  निगरानी

 समसस्‍्याग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंजहां  अनिवार्य  बहिस्राव  शोधन  और  उत्सर्जन  नियंत्रण  के  लिए
 तकनीकी  संसाधनों  का  सुझाव  देना  |

 उद्योगों  को  निर्देश  देना  की  वे  समयबद्व  आधार  पर  निर्धारित  मानकों  का  अनुपालन  करें

 और  बन्द  करने  सहित  दोषी  इकाइयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्रवाई  करें  जिनमें  उन्हें  बंद  करना

 भी  शामिल

 समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  की  वहन  क्षमता  के  आघार  पर  बहिस्रावਂ  और  उत्सर्जन  मानकों  में

 संशोधन  करना  और  उन्हें  और  अधिक  कड़े  बनाना  |

 जहां  जरूरी  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  में  सी  ई  पी  टी  स्थापित  करने  के लिए  पहल

 सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  शोघित  बहिस्रावों  के  अनुप्रयोग  की  उपलब्धता  पर  वैज्ञानिक

 अध्ययन  आयोजित

 परिसंकटमय  ठोस  अपशिष्टों  के  निपटान  के  लिए  उपयुक्त  क्षेत्रों
 की

 शिनाख्त

 विभिन्‍न  प्रक्रमों  का  स्वयं  मूल्यांकन  करने  के  लिए  पर्यावरणीय  संपरीक्षा  शुरू  करने  के  लिए

 इकाइयों  को  प्रोत्साहित  करना  ताकि  अपशिष्ट  बनने  को  रोका/कम  किया  जा  सके  जिससे

 निवेश  लागतों  की  बचत

 समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंउत्पनन  ठोस  अपशिष्ट  को  उपयोड़  में  लाने  कीं  संभावना  का  पता  लगाना

 जैसे  परित्यक्त  खनन  क्षेत्रों  को  भरने  या  ईंट  निर्माण  आदि  के  लिए  फूलाई  ऐश  का  उपयोग

 ओजोन  कोष

 श्री  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :'

 क्या  प्रमुख  पर्यावरण  दलों  ने  अंतर्राष्ट्रीय  ओजोन  क  को  औद्योगिक  दे  शों  क ेवाणिज्यिक

 हितों  की  पूर्ति  हेतु  कथित  रूप  से  चुनिन्‍्दा  क्षेत्रों  मे ंइस्तेमाल  करने  से  रोकने  के  लिए  भारत  की  सहायता

 मांगी  है

 क्या  औद्योगिक  देशों  की  कंपनियां  विकासशील  देशों  को ओजोन-क्षरण  रसायनों  के  विकल्प

 ._.  .  पेश  करके  ओजोन  कोष  से  लाभ  प्राप्त  कर  रही  हैं  ;
 जा

 क्या  विज्ञान  एवं  पर्यावरण  नई  दिल्‍ली  ने  सरकार  से  नीतियों  में  परिवर्तन  करने  हेतु

 वित्त  पोषण  समीक्षा  पैनल  में  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करने  के  लिए  कहा  है  ताकि  रसायनों  के  वैकल्पिक

 पदार्थों  के  स्वदेशी  अनुसंघान  और  विकास  हेतु  भी  इस  कोष  कां  उपयोग  किया  जा  सके  ;  और
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 यदिं  तो इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियी  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  रोज्य  मंत्री  कमल  !  इस  बारे  में  कोई  सूंचना
 प्राप्त  नहीं  हुई  लेकिन  गैर-सरकारी  संगठनों  और  1994  में  नैरोबी  मै ंआयोजित  मांट्रियल  प्रोटोकाल

 के  फक्षकार  देशों  क ेओपन  एल्डेड  विंग  ग्रुप  की  दसवीं  बैठक  मैं  उपस्थित  कई  देशों  के  ब्रंतिनिधियाँ  में

 अपनी  इच्छा  व्यक्त  कौ  है  कि ओजोन  कोष  कौ  पुनरीक्षा  का  पर्यवैक्षेण  करने  वाले  संच्लन  पैनल  को  पुनरीक्षा
 के  दौरान  गैर-सरकारी  संगठनों  से  परामर्श  करना  चाहिए  ।  भारत  को  संचोलन  पैनल  मैं  प्रतिनिधित्व  दिया

 गया  है  |

 अधिकांश  विकासशील  देशो  में  ओजोन  को  क्षीण  करने  वाले  रसायनों  के  कई  विकल्प  स्थानीय

 तौर  पर  उपलब्ध  नहीं  हैं  इसलिए  इसका  जितना  निर्यात  विकसित  देशों  की  कंपनियों  को  इसका
 उतना  ही  लाम

 विज्ञान  और  पर्यावरण  केन्द्र  से इस  तरह  का  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 मारत  का  विचार  है  कि  विकासशील  देशों  कै  उद्यमियों  को ओजोन  को  क्षीण  करने  वाले  पर्वार्थों
 के  विकल्प  को  चुनने  में  संयंत्रों  क ेआधार  पर  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  अपनी  रूचि  होनी  चाहिए  और  इसके

 लिए  देशी  क्षमता  तैयार  की  जानी  चाहिए  ।

 »

 भोटा  अनाज

 *318  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या*कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देशमें  मोटे  अनाजों  के  उत्पादन  में  वृद्धिकरने  हेतु  क्रियान्वित  की  जा  रही  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  समय  यह  योजना  किन-किन  राज्यों  द्वारा  क्रियान्वितं  की  जा  रही  है  ;

 यह  योजनाਂ  कब  से  चल  रही  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रति  वर्ष  राज्य  वार  इस  योजना  के  अंतर्गत  कितनी  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  गई  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  के-क्रियान्चयन  के  बाद  राज्यों  द्वारा  प्राप्त  उपलब्धियों
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  -

 मोटे  पर  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  योजना  में  फसल  प्रणाली  ,
 दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  और  इसे  ४३0  अभिनिर्धारित  प्रखंडों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  |  यह  योजना
 भारत  सरकार  और  राज्यों  के  बीच  75:25  के  अनुपात  से  अंशदान के  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही

 यह  योजना  पश्चिमी  मध्य  राजस्थान  जिले  को

 तथा  सिक्किम  इन  छह  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।
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 मोटे  अनाज  1994-95  से  लागू  की  जा  रही  वैसे  देश  में  मोटे  अनाजों  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  इससे  पहले  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  और  की
 केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  चौदह  राज्यों  में  लागू  की  गई

 वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  राज्यों  को  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन
 कार्यक्रम  और  के  अन्तर्गत  आवंटित  धनराशि  संलग्न  विवरण  -]  में  दर्शायी  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मोटे  अनाजों  के  उत्पादन  का  एक  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1991-92,  1992-93  तथा  1993-94  के  वौरान  विशेष  खाद्यान्न

 उत्पादन  कार्यक्रम-मक्‍्का  और  कदन्न  के  अन्तर्गत  राज्यवार  परिव्यय

 लाखों

 राज्य  __ _  2992  19929  1993
 1992-93  1993-94,

 ।  2  3  4  5

 ूः  आश्र  प्रदेश  195.00  117.22  13  प्र

 2.  बिहार  100.00  10.95  59.715

 3.  गुजरात  140.00  93.34  166.163

 4.  हरियाणा  35.00  18.76  21.93

 5,  हिमाचल  प्रदेश  75.00  34.65  134.045

 6.  जम्मू और  25.00  31.50  27.69

 7.  कर्नाटक  300.00  180.24  211.208

 8.  महाराष्ट्र  300.00  664.34  358.058

 9.  मध्य  प्रदेश  280.00  238.00  200.893

 10.  उद़ीसा  10.00  2.95  10.683

 11.  पंजाब  नि  5.65  121.695

 12.  राजस्थान  260.00  260.00  146.63  201.66

 13.  75.00  126.475  107.405

 14.  उत्तर  प्रदेश  205.00  91.32  120.746

 योग  2000.00  1762.025  1873.671
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 शिखित  की
 वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान मोटे अनांजों को  ' राज्य/संघशासित् क्षेत्र 1991-92 3.

 वर्ष  के  दौरान  मोटे  अनांजों  को  उंत्पंदिन

 .
 ह

 लोख॑  मीटरी  टन

 '
 राज्य/संघशासित  क्षेत्र  -92

 नली नीनीनननननननननननीनननननननननननीनननननाननननन-“न+नननमम-मननमममन न  नननमन-म-म»  मी  आ3»3++++नननननणननमःख;23ख:स्‍3लनअनननऋभभन्‍्क+

 ]  3  ३  रब  20.04

 (  अग्रिम

 3  आख््र  प्रदेश  14.04  25.72  20.04

 2...  बिहार  5.09  9.69

 ह
 5.11

 3  गुजरात  6.28  25.72  6.76

 4  हरियाणा  5.09  9.69  6.21

 5  हिमाचल  प्रदेश  6.28  6.92  6.76

 6.  जम्मू और  कश्मीर  $,27  33.36  32.07

 7...  कर्नाठक  42.93  48.42  44.52

 8.  मध्य  प्रदेश  23.29  33.36  32.07

 9.  महाराष्ट्र  47.07  5.61  60.22

 12.  उड़ीसा  4.24  46.12..  3.22

 13...  पंजाब  5.05  14.38  4.80

 14...  राजस्थान  24.67  41.78  25.68

 तमिलराडु उत्तर प्रदेश 33.59 36.58
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 खाद्यान्त्र  ब्रधाओ

 +33॥,  श्री  विल्ञासराव  नागनाथराव  गूंडेतार  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  “  खाद्यान्न  बचाओ  अभियानਂ  के  अन्तर्गत  शुरू  किए  गए  कारों

 का  वर्ष-वार  और  राज्य-कार  ब्रिस्तृत  ब्यौस  क्‍या  है  ;

 खाद्यान्नों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  कितने  भंडार-गृहों  की  व्यवस्था  की  गई  तथा  इस
 प्रयोजनार्थ  कितनी  राजसहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ;

 क्या  किन्हैं  स्वतंत्र  संगठनों  द्वारा  इस अभियान  की  सफलता  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 है  ;  और

 यदि  त्ो  तज्ञत्साबन्ी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ्र  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान

 सुरक्षा  अभियानਂ  के  अर्न्क्नात्ति  अन्न  सुरक्षा  अभियान  दलों  द्वारा  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया  है  जिसमें  वर्षवार  और  राज्यवार  कवर  किए  गए  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दी  गई  है  |  पिछले

 तौन  बर्षों  के  दौरान  फ़ार्म  स्तर  पर  खाद्यान्नों  का  परिरक्षण  करने  के  लिए  निर्मित/सुधार  किए  गए

 धात्विक  भण्डार  गृहों  की  कुल  संख्या  73642  परम्परागत  अनाज  भण्डारण  ढ़ांचों  में  सुधार  करने

 के  लिए  और  पक्की  कोठी  का  निर्माण  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रति  ढांचे  क ेलिए  300  रुपए  मूल्य  की

 धात्विक  पौलीथौन  की  चादर  जैसी  उपयोगी  वस्तुओं  के  रूप  मैं  प्रोत्साहन  प्रदाम

 किया  जाता  इस  प्रयौजन  के  लिए  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  जाती  है  |  अन्न  सुरक्षा  अभियान

 कार्यक्रमों  के  कार्य  का  मूल्यांकन  खाद्य  मंत्रालय  के  मूल्यांकन  दलों  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय

 मिशन  द्वारा  किया  गया  था  |  मूल्यांकन  करने  पर  सामान्यतया  अन्न  सुरक्षा  अभियान  द्वारा  किए  गए  उपयोगी

 कार्य  की  सराहना  की  गई
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 लिखित  उत्तर  16  अगस्त

 दोहरा  लाभ

 2967.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुपर  बाजार  और  केंद्रीय  भंडार  ने
 जारी  अपनी  निविदाओं  में  लाभ  दर  कम  दर्शाई  है

 *
 जबकि  ये  सरकारी  विभागों  से  अधिक  लाभ  कमा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  दोहरा  लाभ  लेने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 ये  संस्थाएं  सरकारी  विभागों  से कितना  लाम  कमाती  रही  हैं  ;

 इन  संस्थाओं  हेतु  1994  के  दौरान  अपनी  निविदाओं  में  दर्शाया  गया  लाभ  ही  अर्जित  करना

 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  तथा  उन  निविदाओं  और  उनके  द्वारा  लिए  गए  लाभ  का

 ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  ये  संस्थाएं  सामान  के  आपूर्तिकर्ताओं  को शाखाओं,/गोदामों  से  वस्तुओं  की आवश्यकता

 का  पंता  लगाने  की  अनुमति  देती  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुउद्दीन  :  जी  हां  |

 से  सरकारी  कार्यालयों  तथा  अन्यों  द्वारा  जारी  खुली  निविदाओं  के  उत्तर  सामान्य  व्यापारिक

 प्रक्रिया  के  रूप  व्यापार  के परिणाम  तथा  भुगतान  की  शर्तों  के  आधार  पर  प्रतियोगी  दरें  कोट  की  जाती

 जहां  तक  लाम  के  मार्जिन  4)  प्रश्न  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  संबन्धित  वस्तु  और

 अधिप्राप्ति  लागत  के  आधार  पर  लाभ  का  मार्जिन  15%  से  अधिक  नहीं  होता  जबकि  केन्द्रीय  भण्डार  ने

 सूचित  किया  है  कि  वे  लेखन  सामग्री  की  मदों  पर  9%  से  अधिक  मार्जिन  नहीं  लेते  हैं  |  चूंकि  ये  निविदाएं
 केवल  थोक  में  आपूर्ति  के  लिए  जारी  की  जाती  कम  मार्जिन  पर  भी  ऊपरी  खर्च  आसानी  से  पूरे  हो
 सकते  हैं  जबकि  काउंटर  पर  बिक्री  के  मामले  जहां  थोड़ी  मात्रा  बेची  जाती  यह  संभव  नहीं  होता  है  |

 निविदाओं
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  कुछ  वस्तुओं  के  मामले  जो  अधिकांशत:ः  खेप  आधार  पर  सीधे  उनकी  शाखाओं  को

 सप्लाई  की  जाती  ऐसे  आपूर्तिकर्ता  उन  वस्तुओं  की  आवश्यकता  को  सीधे  शाखाओं  से  प्राप्त  कर  लेते

 हैं  | इससे  वस्तुओं  विशेषकर  खराब  होने  वाली  की  सुपुर्दगी  जल्द  तथा  समय  से  हो  जाती  है  और

 इससे  पुराने  तथा  क्षतिग्रस्त  स्टॉक  को  बदलने  में  भी  सुविधा  होती  यह  एक  सामान्य  ब्यापारिक  प्रथा

 है  और  इसे  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
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 गलखित  उत्तर  1994

 2968.  श्री  नवल  किशोर  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  +

 क्‍या  उदारीकरण  नीति  के  कारण  विभिन्‍न  किस्मों  के  बीजों  क ेआयात  में  कोई  उल्लेखनीय  ,

 सुधार  हुआ  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  विभिन्‍न  आयातित  बीजों  को  आयातित  मात्रा  कितनी  ,
 थी  और  उन  पर  देश-वार  और  बीज  वार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  किया  गया  ;

 क्‍या  देश  में  अधिकतम  पैदावार  देने  वाले  बीज  उपलब्ध  हैं  ;

 यदि  तो  इन  बीजों  का  आयात  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  इन  बीजों  के  साथ  नए  तथा  विदेशी  कीटनाशकों  का  मी  आयात  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  480  के  अंतर्गत  गेहूं  आयात  करने  संबंधी  पूर्व  अनुभव  को  देखते  हुए
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  सर॒कार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 कृष्ण  :  और  जी  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  1991-92  से  विमिन्‍न  बीजों  के आयात

 में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है|  1991-92,  -92,  92-93  और  93-94  के  दौरान  आयातित  बीजों  की  मात्रा  क्रमशः  ,
 428.390  मीटरी  148.082  मीटरी  टन  और  1645.987  मीटरी  टन  थी  |  अन्य

 सब्जियों  जैसे  सजावटी  तरबूज  और  मोटे  अनाजों  के  बीजों  का  विभिन्‍न

 देशों  जैसे  संयुक्त  राज्य  यूनाइटेड  चीन

 और  जापान  से  आयात  किया  गया  |

 और  सार्वजनिक  क्षेत्रीय  अनुसंघान  क॑  प्रयासों  के परिणाम  स्वरूप  उपज  संबंधी  उत्कृष्टता
 और  रोग  प्रतिरोधकता  के  आधार  पर  वर्तमान  किस्मों  के  मुकाबले  विभिन्‍न  फसलों  की  2000  किस्मों  को

 अधिसूचित  किया  जा  सका  बीजों  का  आयात  इसलिए  किया  जाता  है  कि  विश्व  में  कहीं  भी

 उपलब्ध  सर्वोत्कृष्ट  बीज/पौध  रोपण  सामग्रियां  प्राप्त की  जा  सकें  ।

 ग्रयातित  बीजों  के  साथ  साथ  किसी  नए  या  विदेशी  कीटों  के  आने  की  कोई  सूचना  प्राप्त  «

 नहीं  हुई

 से  ये  प्रश्न  नहीं
 ह

 है
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 *
 कृषि  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत

 2969.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  कृषि  क्षेत्रों  में  एक  टन  मूंगफली की  आर्थिक  उत्पादन  लागत

 कितनी  है  ;

 एक  टन  गन्‍ना  और  मूंगफली  की  वास्तविक  उत्पादन  लागत  कितनी  है  ;  और

 एक  टन  गन्ना  और  मूंगफली  हेतु  सरकार  द्वारा  कितनी  सहज  राजसहायता
 प्रदान  की  जाती  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  से  (7)  भारत  में
 प्रमुख  फसलों  की

 खेती  की  लागत  का  अध्ययन  करने  की  व्यापक  योजना  के  अन्तर्गत  फसलों  के  उत्पादन  की  लागत  के

 अनुमान  राज्यवार  निकाले  जाते  हैं  जिसमें  चुकता  लागतों  और  स्वामित्व  वाले  आदानों  की आंकलित  लागत
 को  हिसाब  में  रखा  जाता  वह  आकलन  किसानों  द्वारा  वहन  की  गई  वास्तविक  लागत  पर  आघारित

 होता  है  जिसमें  अन्तर्निहित  राजसहायताएं  सम्मिलित  नहीं  होती  |
 +

 राज्यों
 में  वश

 अद्यतन  उपलब्ध  वर्षों  के  लिए  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  गन्ने  और  मूंगफली  की  प्रति  क्विंटल

 उत्पादन  लागत  इस  प्रकार  है  :

 मि  गन्ने  तथा  मूंगफली  की  उत्पादन  लागत

 प्रति

 राज्य  घान  ___  गेहूं  का  गन्ना  मूंगफल्बी

 |  2  3  4  5

 206.77  210.41  -
 कक

 -

 ।  (1991-92).  (1991-92)

 ।  241.09  168.41  23.03
 -

 ।  (1991-92)  (1991-92)  (1990-91)

 उत्तर  प्रदेश  177.26  220.23  22.34  -

 |

 ह

 (1989-90)  (1990-93)  )  (1990-91)

 ऐप
 |  आश्  प्रदेश  216.13  -  27.23  589.23

 (1990-91)...  -  (1990-०1)  (1988-89)
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 1  2...  3  4  5

 महाराष्ट्र कऋहाराष्ट्र
 ५  3.2  65.4

 (1990-91)  (1989-90)

 कर्नाटक  184.08  :
 17.23  547.82

 ह

 (1991-92)

 उड़ीसा
 >  583.86

 492.77  -92)
 '

 गुजरात  -  -  -  492.77

 चावल  की  नई  फसलें

 2970.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खन्डूरी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  हैदराबाद  ने  चावल  की  प्रायोगिक  संकर  किस्म  तैयार

 की

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  प्रति  हैक्टर  चावल  की  उपज  सहित  क्‍या  है  ;

 कया  इनमें  से  कुछ  किसमें  वास्तविक  उपयोग  के  लिए  जारी  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  और  कहां  तथा  कितनी  एकड़  भूमि  पर  इसकी  खेती  करने  का

 क्या  वैज्ञानिकों  ने  इन  नई  किस्मों  में  कुछ  समस्याजमक  बातें  पाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  और  जी  छब्बीस  संकर  आशाजनक  पाये  गये  हैं  जिनकी  उपज  इससे  पहले
 के  सर्वश्रेष्ठ  संकरों  से  प्रति  हैक्टर  एक  टन  से  अधिक  *

 और  अगेती  पकने  वाले  धान  के  एक  संकर  -।  को  आन्ध्र  प्रदेश  के  रायल  सीमा

 तथा  तेलांगना  तथा  पंजाब  व  दक्षिणी  उड़ीसा  के  लिए  जारी  किये  जाने  हेतु  पहचाना  गया  आशा  है  पु
 कि  के  अन्त  तक  आश््न  पंजाब  तथा  दक्षिणी  उड़ीसा  में  लगमग  5,000

 हैक्टर  क्षेत्र  में  संकर  धान  की  खेती  होने  लगेगी  |

 थे
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 और  व्यापारिक  पैमाने  पर  बीज  उत्पादन  की  स्थितियों में  बीज  उपज  कम  है  |  संकर  बीज

 उत्पादन  संबंधी  काम को  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रशिक्षित  जनशक्ति  का  अभाव  और  पैतृक  वंशक्रमों  को  बनाये

 रखना  बीज  उत्पादन  कार्यक्रम  की  प्रगति  के  मार्ग  में  प्रमुख  बाधाएं

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 2971.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  हेतु  राज्य  सरकारों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई  और  वर्ष

 1994-95  हेतु  राज्य-वार  कितना  आवंटन  किया  गया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस

 कृष्ण  :  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  विभिन्‍न  राज्यों  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  |ड्नको  राज्य  कृषि  प्रतिष्ठित  गैर-सरकारी

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  संस्थानों  और  पाण्डिचेरी  तथा  मिजोरम  में  राज्य/संघं  शासित

 सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 और  विस्तृत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  प्रायोजनाओं  को  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  दी  गई  निधि  का

 राज्यवार

 क्रत  कज्यक्षमम  केत्नो  स्ककृत  रूपये  लाख
 की  संख्या  1993-94

 बजट

 994-95  ॒  ॒  4

 2  3  4  5

 अण्डमान और  निकोबार  14  27.48  198.34

 द्वीप  समूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  354.37  36.29

 3.  असम  4  33.92  36.29

 4,  बिहार  26.56  36.90
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 2  3  4  5

 5.  गोवा  1  11.25  11.10

 6.  गुजरात  8
 179.49

 138.40

 7
 हरियाणा  10  239.90  135.15

 हिमाचल  प्रदेश  4  90.02  53.90

 9.  जम्मू और  कश्मीर  2  45.01  26.95

 i  कर्नाटक  7  124.48  106.20

 13.  केरल  7  110.61  100.40

 12.  मणिपुर  37.57  27.29

 13.
 मेघालय  1  .७५०.27  75.34

 4  !4,  मिजोरम  ||  22.92  16.89

 15.
 ..

 ख्घ्य  प्रदेश  12  250.94  350.61

 16  महाराष्ट्र  12  287.03  139.02

 37  नागालैंड  16.92  .  11.29

 18.  उड़ीसा  9  175.60  259.39

 19.  पाण्डिचेरी  1  12.60  11.35

 30.  पंजाब  7  153.11  125.90

 21.  राजस्थान  28  722.01
 428.62

 22...  सिक्किम  1  37.57  27.29

 23.  तमिलनाडु  8°  140.36  110.25

 24.  त्रिपुरा  2  56.04  47.98

 25.  उत्तर  प्रदेश  26  625.94  456.89

 26.  पश्चिम  बंगाल  7  148.79  134.39

 27.  अरुणाचल  प्रदेश  33.92  36.29
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 5 TT  उत्तर

 पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए समझौता  जर्मनी  से  सहायता

 2972.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  प्रमोथेस  मुखर्जी  :

 क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  जर्मनी  क ेसाथ  नदियों  की  जल  शोघन  संयंत्रों  और  अन्य

 पर्यावरण  संबंधी  मुद्दों  क ेलिए  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसरण  में  शुरू  किये  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  और  इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  जर्मनी  कितनी  धनराशि  देगा  ;

 क्या  इस  समझौता  ज्ञापन  में  शामिल  परियोजनाओं  को  लागू  करने  हेतु  किसी  निगरानी  एजेंसी
 को  सम्मिलित  किया  गया  है  ;  और

 किक  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  जर्मन  संघीय  गणतंत्र

 के  प्रकृति  संरक्षण  और  नाभिकीय  सुरक्षा  मंत्री  क्लॉस  टॉफर  की  है  में  भारत  यात्रा

 के  दौरान  भारत  और  जर्मनी  के  बीच  पर्यावरणीय  मामलों  में  सहयोग  करने  संबंधी  एक  समझौता-ज्ञापन

 हस्ताक्षर  करने  से  संबंधित  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी  |

 से  समझौता-ज्ञापन  के  व्यापक  प्रावधान  जिनमें  निगरानी  क्रियाविधि  शामिल  है  मारत  सरकार

 और  जर्मन  संघीय  गणतंत्र  की  सरकार  के  बीच  होने  वाली  सहमंति  के  आधार  पर  तैयार  अंतिम  पाठ  के

 अध्यघीन  होगा  |

 रानीगंज  में  रेलगाड़ियों  का  रुकना

 2973,  श्री  हाराधन  राय  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रानीगंज  में  क्षिप्रा  चम्बल  पूर्वा  एक्सप्रेस और  कालका  मेल  को  रोकने

 का  प्रावधान  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 त्र  समेकित  मत्स्य  परियोजना

 2974.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  समेकित  मत्स्य  परियोजन  ने  सर  कार  पर  वित्तीय  बोझ  कभ  हेतु  विदेशी  बाजार

 पर नजर रखते हुए अपना व्यावसायिक उत्पादन < कर दिया है ; 73
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 यदि  तो  इस  परियोजना  द्वारा  तैयार  किए  गए  निर्यात  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या

 हैं  ;  और

 इसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :
 नहीं

 |
 फिर  गत  वर्षों  में  37.37  लाख  रुपये-मूल्य  के  मत्स्य  उत्पाद

 निर्यात  किये  गये

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम

 2975.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  विभिन्‍न  परियोजानाओं

 के  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  लंबित  प्रस्तावों  की  स्थिति  क्या  है  ;  और

 इन  प्रस्तावों  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  से  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  4।  परियोजना  जो 3910.18  लाख

 रुपये  की  धनराशि  के  उनके  यहां  धन  की  निर्मुक्ति  हेतु  लम्बित  पड़े  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  |  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  प्रबन्ध  मण्डल  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि

 अदायगी  में  चूक  करने  वाले  राज्य  को  आगे  और  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जायेगी  ।  चूंकि  उत्तर  प्रदेश
 ने  अदायगी  में  चूक  की  है  इसलिए  इन  प्रस्तावों  पर  तभी  विचार  किया  जायेगा  जब  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 बकाया  देय  रकम  का  भुगतान  कर

 विवरण

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के प्रस्तावों

 का  ब्यौरा
 धनराशि  लाख  रुपये

 कार्यकलाप  लम्बित  स्वीकृत  म्बत  निर्मुक्ति  अभ्युक्तियां
 सख्या  रा  सख्या

 ।  2
 _  _  _  3  4  5  6  7

 1.  मुर्गपालन  कार्यकलाप  13  2132.78  न  -  -

 2  आदानों  का  वितरण  -  -  ll  2400  -

 और  विपणन
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 2  3  4  5  6  7

 3.
 तिलहन  विकास  ्््छ  ह्

 4...  फलों  और  सब्जियों का  64.60  -  -  >

 विकास

 5.  मात्स्यिकी  विकास  2  33.30  >  -  -

 6.  सहाकरी हाकरा  चीनी  मिलें  नव  2  अतिरिक्त
 ह  ह

 सूचना  राज्य

 सरकार  से

 1  ॒  फ  फ  प्राप़्हुई  |
 ग्‌

 28  3373.68  की  536.50  -

 रेल  गाड़ियों  में  खाद्य  वस्तुओं  की  बिक्री

 2976,  श्री  गोविंद  चन्द्र  मुंडा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्यासरकार  को  यह  मालूम  है  कि  रेल  गाड़ियों  में  तथा  स्टेशनों  पर  अधिक  कीमतों  पर  निम्न

 गुवणत्ता  वाले  खाद्य  पदार्थ  उन  ठेकेदारों  द्वारा  बेचे  जाते  हैं  जिनके  पास  कोई  अधिकृत  लाइसेंस  नहीं  होता

 है  तथा  सारा  काम  रेलवे  पुलिस  की  सहायता  से  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  अनाधिकृत  ठेके  दारों  द्वारा  ऐसी  बिक्री  को  रोकने  का

 विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  और

 इनमें  शामिल  ठेकेदारों  और  रेलवे  कर्मचारियों  के खिलाफ  क्या  कार्यवाई  विचारणीय  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  अनधिकृत  फेरी  लगाना/वेंडिंग  करना

 रेल  अधिनियम  1989  के  खंड  144  के  अंतर्गत  एक  दण्डनीय  अपराध  इस  बुराई  को  रोकने  के

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  तथा  रेल  सुरक्षा  बल  के  कार्मिकों  की  मदद  से  रेल  कर्मचारियों  द्वारा  नियमित  जांच

 की  जाती  ऐसे  अपराधियों  के  विरूद्ध  रेल  अधिनियम  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जाती  है  |  संलिप्त  पाए
 जाने  पर  रेल  तथा  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  तथा  के  कार्मिकों  के  विरूद्ध  विभागीय  कार्यवाही
 की  जाती  है  |  1993  से  मार्च  1994  की  अवधि  के  दौरान  बिना  लाइसेंस  वाले  हॉकरों,/वेंडरों  के  विरूद्ध
 57967  जांच  की  गई  थीं  जिसके  फलस्वरूप  18,157  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाए  2580  व्यक्ति
 जेल  भेजे  गए  तथा  जुर्माने  के  रूप  में  20.27  लाख  रुपये  वसूल  किए  गए

 आमान  परिवर्तन

 2977.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सिलीगुड़ी से  न्यू  जलपाईगुड़ी  के  बीच  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने

 के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;
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 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ;  और
 ॥

 यदि  तो  पूर्व  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में आमान  परिवर्तन  के  कार्य  को  शुरू  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पूर्व  तथा  पूर्वेत्तिर  क्षेत्रों  में  कई  परियोजनाओं  एर  आमान  परिवर्तन  का  कार्य  प्रगति  पर  इस

 मंत्रालय  द्वारा  एक  आमान  परियोजना  के  अंतर्गत  शुरू  की  गई  कार्य योजना के  अगले  चरण  में  सिलीगुड़ी-न्यू

 जलपाईगुड़ी  खंड  के  आमान  परिवर्तन  के  बारे  में  विचार  किया  जाएगा  |

 रेल  यातायात

 2978.  सुशान्त  चक्रवर्ती  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सड़क  यातायात  में  हुई  वृद्धि  की  तुलना  में  रेल  यातायात  1970-71  में  65  प्रतिशत

 से  घटकर  1989-90  में  लगभग  45  प्रतिशत  रह  गया  है

 क्‍या  1993-94  में  इनमें  पुनः  कमी  आयी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इसमें  अत्यधिक  कमी  आने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कोई  ठोस  उपाय  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  माल  की  कुल  दुलाई  में  रेल  और  सड़क

 की  हिस्सेदारी  का  नियमित  संकलन  नहीं  किया  जाता  है  |  पिछली  बार  इनका  संकलन  योजना  आयोग  द्वारा
 गठित  यातायात  विकास  के  लिए  संदर्श  योजना  पर  विषय-निर्वाचन  समिति  द्वारा  किया  गया  था  जिसने

 1988  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  जिसके  अनुसार  वर्ष  1970-71  के  दौरान  कुल  माल  दुलाई  में  रेलवे

 की  हिस्सेदारी  69%  थी  |  आर्थिक  सर्वेक्षण  1993-94  माल  यातायात  में  रेलवे  की  हिस्सेदारी

 लगभग  40%  निर्धारित  की  गई

 यातायात  एक  व्युतपन्न  मांग  रेलें  लम्बी  दूरी  के थोक  यातायात  के  संचलन  के  लिए

 बहुत  ही  उपयोगी  हैं  जो  समान्यतः  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  इसलिए  वास्तविक

 उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  यातायात  पर  निर्भर  करता

 और  भारतीय  कंटेनर  निगम  की  सेवाओं  का  उपयोग  करते  हुए  बहु-मोडल  अवधारणा

 उच्च  दर  वाला  यातायात  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
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 क्षिक  प्रोद्योगिकी  और  क्लासरूम  परियोजनाएं

 2979.  श्री  राठवा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  शैक्षिक  प्रोद्योगिकी  और  क्लासरूप  परियोजनाएं
 किन-किन  राज्यों  में  शुरू  की  गई  हैं  ;

 क्‍या  इन  परियाजनाओं  में  सभी  राज्य  सम्मिलित  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पूरे  देश  में  इस  परियोजना  का  विस्तार  करने  हेतु  क्‍या  प्रस्तावित
 कदम  हैं  ?

 मानव  संसाघन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 :  से  शैक्षिक  प्रोद्योगिकी  की  योजना  के  अंतर्गत  जिन  राज्यों  शासित  प्रदेशों  में  शैक्षिक

 प्रसारण  की  सुविधा  उपलब्ध  है  वहां  के  उच्च  प्राथमिक  विद्यालयों  के  लिए  रंगीन  टेलीविजन  खरीदने  के  लिए
 तथा  सभी  राज्यों,/संघ  शासित  प्रदेशों  में  रेडियो-कम-कैसेट  प्लेयर  खरीदने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की  जाती

 शिक्षा  और  संस्कृति  संबंधी  भारंत-संयुक्‍त  राज्य  उप  आयोग  के  तत्वाधान  में  क्लासरूम  2000
 परियोजना  राष्ट्रव्यापी  आधार  पर  शुरू  की  गई  इस  परियोजना  में  आपसी  बातचीत  के  ढंग  से  फोन

 करने  की  सुविधा  वाले  संगणक  से  जुड़े  की  पैड  रिसपान्स  सिस्टम  के  साथ  अंतराफलित  पाठों  का  दूरदर्शन
 पर  सीधा  प्रसारण  करने  वाली  उन्नत  प्रोद्योगिकी  के  प्रयोग  को  प्रदर्शित  किय  गया  |  इस  प्रायोगिक  परियोजना

 के  गाजियाबाद  स्थित  पांच  क॑न्द्रीय  विद्यालयों  तथा  नवयुग
 विद्यालय  नई  दिल्‍ली  में  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  गणित  और  भौतिकी  में  प्रदर्शन  पाठ  3  से  7

 तक  प्रतिदिन  प्रसारित  किए  गए  |  सीधा  प्रसारण  पूरे  देश  में  देखा  गया  |  फिलहाल  देश  में  इस  सुविधा  का

 और  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उल्टाडांगा  और  विधान  नगर  स्टेशन

 2980.  श्री  हननान  मोल्लाह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या सरकार ने साल्ड लेक के यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए उल्टाडांगा और विधान नगर स्टेशनों पर उपयुक्त जंक्सन प्रबंध और ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं ; और ' यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? रेल मंत्री जाफर : ३१२ सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी 77
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 वातानुकूलित  शयनयान

 2981.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काकिनाडा  से  मद्रास  के  बीच  चलने  वाली  सिरकार  एक्सप्रेस  और  विशाखापदटूटमम
 से  तिरूपति  के  बीच  चलने  वाली  तिरूमाला  इन  दोनों  गाड़ियों  क ेसाथ  एक  वातानुकूलित  शयमयान

 जोड़े  जाने  की  मांग  लंबें  समय  से  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 और  रेलवे  ने  लम्बी  दूरी  की  सभी  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  चरणबद्ध  तरीके  से  वातानुकूल
 द्वितीय  श्रेणी  के  शयनयान  लगाने  का  पहले  ही  निर्णय  कर  लिया  है  जोकि  रेल  उत्पादन  इकाइयों  से  इस

 प्रकार  के  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करता

 रेलगाड़ियों  का  विलंब  से  चलना

 2982.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बतामे  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  के  अन्तर्गत  उज्जैन  स्टेशन  होते  हुए  अप  और  डाउन  रैलगाड़ियों  के आममन

 और  निर्गमन  समय  क्या  हैं  ;

 5.7.94,  10.7.94,  15.7.94,  20.7.94  और  25.7.94  को  इम  रेलगाड़ियों  की

 वास्तविक  आगमन  और  निर्गमन  की  स्थिति  क्‍या  रही  और  विलंबित  आगमंन  और  प्रस्थान  के  क्‍्यां  कारण

 और
 |

 समय-प्रतिबद्धता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाएं

 गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  एक  विवरंण  संलग्न

 इन  गाड़ियों  को  समय  पर  चलने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  चौबीसों  घंटे  निगरानी
 जाती  है  |  रेलवे  के  नियंत्रण  के  अंतर्गत  सभी  परिहार्य  कारकों  को समय  पर  तथा  उचित  कार्रवाई  करके

 समाप्त  कर  दिया  जाता

 78  .



 25  1916  €ढटलिखित  उत्तर उत्तर

 25 ध्र्घ्टट ध्र्ध्ट [२०८4 प््टट ध्र्घ्द् प्र्ध्टट प्घ्ट ण्घ्ट्ट क़्टट ण्ष्र्ट ण्घ्ट् ७. ८96: ५#80 ५780 ण्ध ००्धा 0060 %- 0780 0780 ध्रण्धा ध्र्ष्टा ६580 ६080 ॥8.. ४६४४४ [96८६ प्राध्ट 0700 0५६0 0६00 050८ % ण्घ्द्द 55८0 फ्त््ध्ट 050८ 0७४... ७६४४६ 996 5६90 0060 5६90 ६090 ६990 5090 ४ 5६80 ॥ 2५ 00८ 0750 06. ४96. ट फ्र्घ्ट 5700 क्र्घ्ट ध्र्घ्ट 0८00 0700 द्राध्ट ४ ण्व्ध्द 0८00 ण्व्ध द्र्घ्ध्ट क्र्घ्ट ४६४४४ 0८८ ५000 5६५0 00८0 50५0 0६50 5६50 5050 # 0790 ५0५0 ६६90 090 5050 050 ४४४४ 7 ष्म््् १6८५2 76८0८ १6८ 76८६ 2७ फक मय 79



 लिखित  उत्तर  16  1994

 अ+

 किए

 (Pl:

 Flee

 S110 ५५00 0 vol

 76८01



 25  1916  लिखित  उत्तर उत्तर

 25 2४०४४ 98 2०७७३ ५४. ४६४७) ४४७४४ 6 8।



 16  1994

 0 svol ५581

 5701 श्र्व्धा

 ण्दा ५501 ण्त्धा

 ण०्दा Sv0l ५ध्धा Old $1८0 0150 0100

 ण्दा शा

 शादा ००्दा ध्र्व्दा 00८1 $190 5६50 0100 घ्ट्टट 951 O€sI ण्घ्दा

 |
 0

 9७8

 षट

 ४ ४४ $750 ४ $7६0 ४४

 0०00
 ४

 00८८
 ४ 86 ४४

 णफंदा

 8

 ॥2॥४

 ६४

 ३४४६

 '॥:2७8

 8४
 ४

 |७३|

 20

 2५६

 ७०४
 ४

 $

 ३२

 ९-

 ॥०६॥॥५
 ६

 ०६४४९

 गा

 है
 । दा

 हि



 25  1916  |  ॒  ॒ उत्तर
 ल्खित  उत्तर

 |

 हां, तो
 गुवाहाटी  से  पुरी  तक  रेलगाड़ी

 2983,  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  क्धां  सरकार  का  विचार  गुवाहाटी  से  पुरी  तक  सीधी  एक  नई  रेलगाड़ी  चलाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रैल  नंत्री  जाफर  :  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अश्म  महीं  उता  |

 तिहाड़  जेल  में  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  का  अध्ययन  केन्द्र

 .._9984,  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  कया  मानव  मंसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;:

 क्‍या  उन्हींने  खुला  क॑  गत  सप्ताह  के  दौरान  तिहाड़  सैंट्रल  जेल  में  इन्दिरा
 गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविधालय  के  एक  अध्ययन  केन्द्र  का  उद्धाटन  किया  था  ;

 पक्ि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  और  इस  अध्ययन  केन्द्र  में

 कौन-कौन  से  पाठ्यक्रम

 ,  पेंढ़ीये  जावैंगे  |

 इस  कंनत्र  से  संचालन  पर  कितमा  अनुमानित  व्यय  आयेगा  ;

 .  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  के  इस  संकेत  पर  जेल  के  कैदियों  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है
 ह

 क्या इच्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का अन्य महानगरों के सेंट्रल जेलों में ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का विधार और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग और संस्कृति में उप मंत्री : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अध्ययन केन्द्र सामान्यतः ' मेजबान संस्था द्वारा प्रदत्त निःशुल्क स्थान पर स्थापित किए जाते हैं | विश्वविद्यालय द्वारा फर्नीचर औ श्रव्य/दृश्य तथा पुस्तकों व पठन सामग्री का व्यय वहन किया जाता है | ये केन्द्र अंशकालिक # स्टाफ द्वारा चलाए जाते हैं तथा पारिश्रमिक विश्वविद्यालय देता के आरम्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में छात्रों को नामांकित किया गया जिनमें अभियुक्त तथा तिहाड़ जेल के कर्मचारी शामिल थे | उनके लाभ के लिए एक अध्ययन केन्द्र ने कार्य करना आरम्म कर दिया जिसका कप 83



 लिखित  उत्तर  .  16  1994

 औपचारिक  रूप  से  उद्घाटन  28-07-94  को  हुआ  था  |  1995  के  दौरान  निम्नलिखित  कार्यक्रम  आरन्म

 करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 1.  स्नातकों  का  प्रारम्भिक  कार्यक्रम

 2.  कला  स्नातक

 3  वाणिज्य  स्नातक

 4.  खाद्य  व  पोषण  में  प्रमाण  पत्र

 5,  ग्रामीण  विकास  में  डिप्लोमा

 एक  अध्ययन  केन्द्र  को  चलाने  में  गैर-आवर्ती  मदों  पर  औसतन  व्यय  करीब  1.5  लाख  तथा

 आवरर्त्ती  व्यय  करीब  80.000  हजार  प्रति  वर्ष

 1995  से  आरम्म  होने  वाले  सत्र  के  लिए  जेल  के  140  कैदियों  तथा  जेल  कर्मचारियों

 सहित  111  अन्य  उम्मीदवारों  ने  उपर्युक्त  कार्यक्रमों  हेतु  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश

 के  लिए  आवेदन  किया

 और  1993  से  बंगलौर  की  केन्द्रीय  जेल  बंगलौर  के  एक  अध्ययन  केन्द्र  के

 तत्वाक्यान  में  एक  उप-केन्द्र  कार्य  कर  रहा  है  ।  उप-केन्द्र  का  सम्पूर्ण  व्यय  कर्नाठक  सरकार  द्वारा  उठाया
 जाता  अहमदाबाद  की  साबरमती  केन्द्रीय  जेल  में  एक  उप-केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 विचाराघीन

 विश्वव्यापी  निविदा

 2985,  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  रेल  मंत्री  26.7.1994  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या 2  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंतर्राष्ट्रीय  निविदाओं  को  किस  तिथि  को  आमंत्रित  किया  गया  ;

 अंतिम  तिथि  25  1994  तक  पर्यटक  सर्किट  वार  प्राप्त  किए  गए  निविदाओं  की

 संख्या  क्‍या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  नमूना  समझौता  का  मसौदा  तैयार  किया  है  जिसका  उद्देश्य  निविदाओं  तथा

 उसके  पश्चात्‌  समझौते  का  आधार  प्रदान  करना  है  ;

 (a)  निविदा-कर्त्ताओं  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  और

 किस  तिथि  तक  अवार्ड  देने  के  संबंध  में  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  रेल  मंत्रालय  ने  पांच  बड़ी  लाइन  के  सर्किटों

 पर  ऑन  व्हील्सਂ  किस्म  की  पर्यटक  गाड़ियों  के  विपणन  तथा  प्रबंधन  के  लिए  13.5.94
 से  23.5.94  तक  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देकर  विश्वव्यापी  बोलियां  आमंत्रित  की  बोली  के  आधार
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 लिखित  उत्तर

 का  ब्यौरा  उसके  निबंधनों  और  शर्तों  सहित  प्रलेखਂ  में  दिए  गए  थे  जिन्हें  उपर्युक्त  तारीखों  के  बीच

 नाम  मात्र  के  शुल्क  के  भुगतान  पर  प्रत्याशित  बोलीदाताओं  के  लिए  उपलब्ध  कराए  गए  थे  |  कुल  23  बोलियां

 प्राप्त  हुई  थी  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 ब्रोलीदाता  का  उस  सकिट  का  नाम  जिसके  लिए

 आवेदन  किया  गया

 25  1916  /
 न  तक  नै  सन  ओर३ओ  अकफओऊ५फफस  क्‍फस५२इौइजससस  न  नय  न  य  न्‍  डे  सस  ससकककस्स

 अमन्‍ममन>न%भममान्‍»

 न्‍सरममन्‍म-+मम«-कम-मन

 2  3

 1.  (1)  मैं.स्टलिंग  होलीडे  रिसोर्ट्स  दिल्‍ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी
 मद्रास  वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली  |

 (2)  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्वैस्टमैंट  लखनऊ  ं

 (3)  इंडियन  होटल्स  ग्रुप
 ऑफ  नई  दिल्‍ली  "

 (4)  ईस्ट  वैस्ट  ट्रैवल्स  एंड  ट्रेड  लिंक्स

 नई
 "

 (5)  ईस्ट  इंडिया  होटल्स  दिल्ली  हे

 (6)  डाटा  विजन  सिस्टम्स  नई
 "

 2.  (7)  सिकंदराबाद  बम्बई-औरंगाबाद-नान्देड-सिकंदराबाद

 (8)  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्वैस्टमैंट  लखनऊ  "

 कलककत्ता-(हवड़ा/सियालदह)-गया- 3.  (9)  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्वैस्टमैंट

 लखनऊ  पुरी-कलकत्ता

 .  रॉकलैंड  लीजिंग

 नई

 पाटिल  दूर्स  एंड  ट्रैवल्स

 प्रा  सिकन्दराबाद

 मैट्रोनैक्स  कार्स  एंड  बाइक्स

 मद्रास
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 लिखित  उत्तर

 1  2

 (13)  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्बैस्टमैंट  लखनऊ

 (14)  फेन  इंडिया  पर्यटन  बंबई

 (15)  इंडियन  होटल्स  क॑

 ग्रुप  आफ  नई  दिल्‍ली

 (16)  ईस्ट  वैस्ट  ट्रैवल्स  एंड  ट्रेड  लिंक्स

 नई

 (7  द  ईस्ट  इंडिया  होटल्स

 5.  (18)  गुडविल  ट्रैवल  एंड  मद्रास

 (19)  पाटिल  रेल  एंड  रोड़  ट्रेवल्स

 सिकंदराबाद

 (20)  सिकंदराबाद

 16  1994

 3

 गोवा

 हासपेट-बेंगलूरु-गोवा

 बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडैकैनाल

 रोड-कन्या

 (21)  स्टरलिंग  होलीडे  रिसोर्ट्स  इंडिया  मद्रास  ं

 (22)  मैट्रोनेक्स  कार्स  एंड  बाइक्स  मद्रास  !

 (23)  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्वैस्टमैंट  लखनऊ

 बोलियों  को  शीघ्र  ही  अंतिम  रूप  दिया

 गोवा  एक्सप्रेस  में  शायिका  कोटा

 2986.  श्री  सिदनाल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घारवाड़  तथा  हुबली  स्टेशनों  पर  गोवा  एक्सप्रेस  का  वर्तमान  शायिका  कोटा .

 1990  में  इस  रेलगाड़ी  को  पहली  बार  चलाये  जाने  के  समय  उपरोक्त  स्टेशनों  पर  इन
 शायिकाओं  का  कोटा  कितना  था  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  कोटे  में  वृद्धि  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?



 25  1916
 लिखित  उत्तर

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  :  गोवा  एक्सप्रेस  में  घारवाड़
 और  हुबली  स्टेशनों  पर  वर्तमान  आरक्षण  कोटा  और  1990  में  उपलब्ध  कोटा  इस  प्रकार.है  :

 स्टेशन  वर्तमान  .  में

 *
 __  कोटा  ___

 कोटा

 बेलगांम  50  सामान्य  44  सामान्य

 4  आर  ए  सी  4  आर  एसी

 धारवाड़  8

 हुबली  32  *  32

 जी

 प्रश्न  नहीं

 मांग  के  वर्तमान  स्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  इन  स्टेशनों  पर  वर्तमान  कोटा  को  पर्याप्त  समझा

 जाता

 अलेप्पी  रेलवे  स्टेशन  पर  पैदल  ऊपरि-पुल

 2987.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  में  अलेप्पी  स्टेशन  पर  पैदल  ऊपरि-पुल  का  निर्माण  करने

 का  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 वित्त  वर्ष  1994-95  में  ।

 गुमराह  करने  वाले  विज्ञापन

 2988...  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  9  1994  के  ऑफ  इण्डियाਂ  में  बोर्ड  फार

 ए.आई.आर.*  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  मामले  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 गुमराह  करने  वाले  विज्ञापनों  पर
 रोक  लगाने के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  क्या  उपाय  किए
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 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  जी  हां  |

 से  उक्त  समाचार  में  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  व  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  तथा

 सूचना  व  प्रसारण  राज्य  मंत्री  के  बीच  इलेक्ट्रानिक  माध्यमों  में  भ्रामक  विज्ञापनों  क ेविषय  पर  हुई  एक  बैठक

 में  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  |  मुख्य  सुझाव  भ्रामक  विज्ञापनों  स ेअपना  बचाव  करने  के  लिए
 उपमोक्‍्ताओं  के  बीच  जागरूकता  पैदा  करने  के  बारे  में

 एक  सुझाव  के  अनुसार  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  व  सार्वजनिक  वितरण  भ्रामक

 विज्ञापनों  से  संबंधित  शिकायतें  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  केन्द्रक  मंत्रालय  कें  रूप  में  कार्य  करेगा  |  यह  उनक
 जांच  करेग़ा  तथा  उसके  बाद  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  उन्हें  सूचना  व  प्रसारण  मंत्रालय  को  मेजेगा  |
 नागरिक  उपमोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  उपभोक्ताओं  के  अधिकारों  के  बारे  में
 आंकाशवाणी  से  साप्ताहिक  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  कर  रहा  है  ।  यह  उपभोक्ताओं  के  बीच  अपने  अधिकारों
 के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  भी  दे  रहा

 मोम  अनुसंधान  रांची

 2989.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  छोटा  नागपुर  का  मोम  उद्योग  बंद  होने  के  कगार  पर  है  ;  यदि

 तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ;

 क्‍या  मोम  अनुसंधान  रांची  भी  बन्द  होने  क ेकगार  पर  है  और

 संस्थान  में  होने  वाला  अनुसंधान  नहीं  के  बराबर  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  उसके  कारण  क्‍या  हैं  ;  और

 इस  रुग्ण  संस्थान  के  पुनरूद्धार  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है
 :

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  नहीं  |  बिहार  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  का लाख  उद्योग  बढ़  रहा  है  और  इसका
 उत्पादन  वर्ष  1992-93  में  11,685  मीट्रिक  टन  से  बढ़कर  वर्ष  1993-94  में  20,520  मीट्रिक  टन  हो

 गया

 नहीं  |  संस्थान  ने  लाख  के  संसाधन  और  उपयोगिता  के  लिए  सुधरी  हुई  प्रौद्योगिकी

 के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  हासिल  की  हैं

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 ल्‍॒__॒  महात्मा गांधी का जन्म दिवस

 लिखित  उत्त

 महात्मा  गांधी  का  जन्म  दिवस

 2990,  श्री  प्रकाश  पाटील  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिंह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महात्मा  गांधी  का  जन्म  दिवस  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मनाने  के  लिए  कोई
 विशेष  योजना  बनायी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 .  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कार्यक्रम  तय  करने  के  लिये  किसी  समिति  का  गठन  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उसमें  कौन-कौन  शामिल  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति
 में

 उप  मंत्री

 से  महात्मा  गांधी  की  जयन्ती  मनाने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  में

 सदस्यीय  राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  गयी  राष्ट्रीय  समिति  के  सदस्यों  की  सूची  संलग्न  में

 दी  गयी  इस  चार  उप-समितियां  भी  गठित  की  गयी  हैं  |  उप-समितियों  के  सदस्यों  की

 सूची  संलग्न  में  दी  गयी

 महात्मा  गांधी  की  जयंती  के  आयोजन  की  राष्ट्रीय
 समिति

 के  सदस्यों की  सूची

 2.  श्री  नरसिंह  राव  9.  श्री  जाफर  शरीफ

 2.

 ह

 श्री  अर्जुन  सिंह
 11.  श्री  सिंह  देव

 3.  श्री  पांडे
 14...  श्री  चन्द्रशेखर

 4...  श्री  सादिक  अली
 15.  श्री  सिंह

 5.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 16.  श्री  कृष्ण  कांत

 6.  श्री  शिवराज  पाटिल  किदवई

 7,  श्री  चव्हाण
 श्री  बलिराम  भगत

 8...  श्री  सीताराम  केसरी
 श्री  गुलशेर  अहमद
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 लिखित  उत्तर  16  1994

 17...  श्री  खुर्शीद  आलम  खां  42...
 श्रीमती  मोहसिना  किदवई

 18...  जनरल  कृष्ण  राव  43.  श्रीमती  राजेन्द्र कुमारी  बाजपेयी

 19...  शफी  कुरैशी  44.  श्री  बूटा  सिंह

 20,  श्री  दवे  45.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 21...  गुजरात के  मुख्य  मंत्री  46.  श्री  मूपनार

 22...  श्रीं  बेअंत  सिंह  47.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद

 23...  श्री  शरद  पवार  48.  न्यायमूर्ति  श्री  सरदार  अली  खान

 24...  सुश्री  जयललिता  49.  श्री  प्रबोध  रावल

 25.  श्री  ज्योति  बसु  50.  श्री  सिद्धराज  डाघा

 26.  श्री  करूणाकरन  51.  श्री  अनिल  बोर्डिया

 27.  श्री  बीजू  पटनायक  52.  श्री  वीरेन  शाह

 28.  वीरप्पा  मोइली  53.  संतोष  गोइंदी

 29.  श्री  हितेश्वर  सैकिया  54.  देवेन्द्र  कुमार

 30.  श्री  भास्कर  रेडडी  55.  निर्मला  देशपांडे

 31.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  56.  श्री  नारायण  देसाई

 32.  श्री  तिवारी  57.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 33.  शंकर  दयाल  सिंह  58.  श्री  बंदोपाध्याय

 34.  श्री  राम  निवास  मिर्घा  59.  सुशीला  नायर

 35.  श्री  शिंदे  60.  नन्दा

 36.  श्रीमती  वैजयंतीमाला  बाली  61.  उषा  मेहता

 37.  श्री  सुनील  दत्त  62.  श्री  राघाकृष्ण

 38.  श्री  जत्ती  63.  श्री  कनकमल  गांधी

 39.  श्री  फारूख  अब्दुल्लाह  64.  श्री  अमृत  मोदी

 40.  श्री  बसंत  साठे  65.  श्री  बाल  विजय

 41.  श्री  भगत  66.  राधाकृष्णन
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 67.  सुगता  कुमारी  86.

 68.  क्षम  रेजही  87.

 69.  श्री  द्वारकौ  सुंदरानी  88.

 70,  उन्‍नीथन  89.

 71...  भ्रीचतौ  इला  भट्ट  90.

 72.  अलौ  अशरफ़  91.

 १3...  भ्री  तलयारखां  92.

 74.  .  श्री  विश्वनाथन  ह

 75...  आराम
 93.

 76.
 .

 थिरूमल
 राव  अं

 77.  रोभलाल  परारिख
 श

 78...  श्री  शशि  भूषण
 96.

 79,  न्यायमूर्ति  रंगनाथ  मिश्र  श्र

 80...  श्री  रामघन
 28.

 81,  श्रीमती  जंयती  पटनायक  99.

 82.  श्री  बंकर  राय
 100.

 83...  श्रीमती  सोनिया  गांधी
 101.

 a4,  श्री  यूनुस
 102.

 85.  आचार्य  राममूर्ति  103

 ह  विवरण-ा

 महात्मा  गांधी  की  जयंती  के  आयोजन  की  राष्ट्रीय  समिति  की  उप-समितियों  का  गठन

 |  #  शैर-सरकारी  एवं  स्वैच्छिक  एजेंसियों  क ेलिए  उप-समिति

 1...  श्री  आबिद  हुसैन

 ह

 1.  श्री  ब्ंकर  रॉय

 ii,  श्री  अनिल  बोर्दिया

 iv.  श्री  आराम
 9]
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 ५.  श्री  सेठी  सदस्य

 श्रीमती इला  भट्ट

 गांधीवादी  संस्थाओं  के  लिए  उप-समिति

 1.  श्री  पांडे  अध्यक्ष

 ii,  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  सदस्य

 श्री  जत्ती

 iv.  फारूख  अब्दुल्ला

 ४.  श्रीमती  निर्मला  देशपांडे

 श्रीमती उषा  मेहता

 श्री  बूटा  सिंह

 DL  अंतर्राष्ट्रीय कार्यों  के  लिए  उप-समिति

 1.  श्री  वाजपेयी  अध्यक्ष

 श्री  वसंत  साठे  सदस्य

 ii,  श्री  कृष्णन्‌  सदस्य

 iv.  श्री  राम  रेड्डी
 ५

 ४.  श्री  तलियार  खान

 IV.  सरकारी  कार्यों  के लिए  उप-समिति

 1...  मानव  संसाधन विकास  मंत्री  अध्यक्ष

 ii,  श्री  सीताराम  केसरी  सदस्य

 iii,  श्री  सिंह  देव  सदस्य

 iv.  सूचना  एवं  प्रसारण

 v.  संस्कृति
 है

 कल्याण

 व्यय

 viii.  शिक्षा  सदस्य
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 25  1916  लिखित  उत्तर

 खाण्डसारी  एककों  में  चीनी

 2992.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाण्डसारी  एककों  से  चीनी  की औसतन  अनुमानित  वंसूली  6.5%  है  और  वैक्यूम
 पैन्स

 के  उपयोग  से  चीनी  की  औसतन  पघसूली  9.5  प्रतिशत  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  ;

 देश  में  खाण्डसारी  एककों  से  चीनी  क ेऔसतन  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  और

 इन  इकाइयों  को  वैक्यूम  पैन्स  क ेउपयोग  की  अनुमति  प्रदान  कर  इस  उत्पादन  को  कितना  बढ़ाया  जा सकता

 है  ;  और

 वसूली  में  होने  वाले  घाटे  को  समाप्त  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  और

 भविष्य  में  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  गन्ने  पर  खाण्डसारी  एककों
 की  रिकवरी  6-7  प्रतिशत  के  बीच  घटती  बढ़ती  रहती

 यदि  वैक्यूम  पैन  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है  तो  गन्ने  पर  रिकवरी  प्रतिशतता  में  सुधार  हो

 सकता  है  |  चूंकि  चीनी  उत्पादन  में  वैक्यूम  पैन  प्रक्रिया  के लिए  मूल्य  और  वितरण  नियंत्रण

 प्रयोज्य  ये  वैक्यूम  पैन  प्रक्रिया  अपनाने  वाले  खांडसारी  एककों  के  लिए  भी  प्रयोज्य  होगा  |

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  खांडसारी  एककों  की  लासेंसिंग  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  जाता  है  और  इस  प्रकार

 खांडसारी  एककों  के  उत्पादन  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  चीनी  उद्योग  के  लिए  विकास  कार्यक्रम  तैयार  करने  हेतु  गठित  समिति
 ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी  कि  खांडसारी  एककों  पर  ध्यान  दे  रही  राज्य  सरकारों  को  रिकवरी

 में  सुधार  क ेलिए  एंड  कार्य  करना  होगा  और  ऐसे  आधुनिकीकरण  उत्पादकता  सुधार  कार्यक्रमों  के

 लिए  खांडसारी  एककों  की  देय  सहायता  को  भी  बढ़ाना

 जलियांवाला  बाग

 2993.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्मारक  जलियांवाला  बाग  उपेक्षित  और  गन्दा  पड़ा  है  और  तेजी  से अपना  महत्व है
 खोता  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसकी  रक्षा  के लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  .

 प्रश्न  नहीं
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 कृषि  अनुसंधान  एवं  विकास

 2994.  श्री  लाल  बाबू  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वार्रि  चलाये  जो  रहें  कृंषि  अमुसंधोर्न  एवं  विकांस बकॉवयं

 पर  बड़ी  धनराशि  खर्च  की  जॉ  रंही  है  ;

 किस

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  कृषि  अनुसंघान  एवं  विकास के  संबंध  में  विश्व  बैंक  द्वारा  की  गयी  प्रतिकूल
 टिप्पणियों  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 ()  क्या  नियंत्रक

 पहालेख  पदक

 ने  भी  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  अंतर्गत  संस्थाओं

 के  घटिया  कार्यकरण  घर  टिप्यणियां
 की  हैं  ;

 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  उनके  कार्यकरण  को  सुधारने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहै  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  झ्ोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंथा  कृषि  मंत्रलिय  मैं  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  राष्ट्रीय  स्तर  का  एक  शीर्ष  निकाय  है  जिसका

 काम  मुख्य  रूप  सै  कृषि  अनुसंधान  एवं  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहित  करना

 विस्तार  कार्य  परीक्षणो ंतक  सीमित  है  और  इस  तरह  परिषद  विकास  काया  पर  सीधे  कोई
 धनराशि  खर्च  नहीं  करती  |  पिछले तीन  कौ  यानी  1991-92, 1992-93  और

 1993-94  के  दौरान  परिषद  द्वारा  अनुसंघान  और  शिक्षा  पर  क्रमशः  325.22  364:60  करोड़  एंव

 451.18  करोड़  रुपये  खर्च  किए

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  नियंत्रक  एवं  भहालेखाकार  ने  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  भारतीय  कृषि

 अनुसंघान  परिषद  के  तहत  कार्य  करने  वाले  संस्थानों  के  क्रिया-कलापों  पर  कुछ  टिप्पणियां  की  थी  |  उन

 टिप्पणियों  का  उपयुक्त  जवाब  दे  दिया  गया  है,”या  सुघारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  |  इस  संबंध  में  यह  कहा

 जा  सकता  है  कि  परिषद  के  पास  पंचवर्षीय  समीक्षा  अल्प  विभिन्‍न  विशेषज्ञ  दलों  और  समीक्षा

 समिति  की  सिफारिशों  के  द्वारा  अनसुंधान  प्रायोजनाओं  की  समीक्षा  के  लिए  इनबिल्ट  मकै॑निजुम
 उपलब्ध  है  |  उनकी  टिप्पणियों  के  आधार  पर  परिषद  द्वारा  सुधारात्मक  उपाय  आरंभ  किए  जाते  है  तथा  संस्थान

 के  क्रिया-कलापेों  में  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  ठीक  समय  पर  कार्रवाई  की

 जाती
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 लिखित  उत्तर

 तम्बाकू  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध

 2995,  श्री  देवगौड़ा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  तम्बाकू  उत्पादकों  पर  धुम्रपान  के  विज्ञापनों  पर  प्रतिबंध  लगाने  के

 संबंध  में  प्रस्ताव  के  प्रभाव  का आकलन  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  और  परिणाम  क्‍या  है  ;  और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  के  प्रकाश  में  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की  सुरक्षा  क ेलिए  सरकार  क्‍या
 कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  :  तम्बाकू  उत्पादकों  पर

 प्रस्तावित  प्रतिबन्धात्मक  कानून  के  प्रमाव  का आकलन  करना  समयपूर्व  बात  होगी  |  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 तम्बाकू  बोर्ड  ने  प्रस्तावित  विधान  को  सम्पूर्ण  जांच  के  लिये  विशेषज्ञ  समिति  को  भेजने  की  सिफारिश  की

 है  ।

 तम्बाकू  उपयोग  के  हानिकारक  असर को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  की  नीति  तम्बाकू  की केवल

 निर्यातोन्मुखी  किस्मों  को  बढ़ावा  देने  की  है  जिससे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो सकेगी  |  इसके  साथ-साथ  कृषकों
 को  तम्बाकू के  स्थान  पर  अन्य  लाभकारी  नकदी  फसलों,//औषघी-पादपों  की  खेती  करने  की  सलाह  दी  जा

 है  त॑  न

 चोरी  की  घटनाएं

 2996,  श्री  ललित  उंराव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  गै  कि  :

 -  क्यासरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  में  कोडरमਂ  और  गोमोह  रेलवे  स्टेशनों

 के  बीच  चौकी  रेलवे  स्टेशन  पर  पिछले  दस  वर्ष  से  रेल  के  डिब्बों  को  तोड़कर  «हे  की  चीनी

 इत्यादि  की  चोरी  की  घटनाएं  निरंतर  हो  रही  है

 क्या  गांववालों  ने  1994  में  तीन  ट्रकों  को  चोरी  के  सहित  पकड़ा  और  इस
 संबंध  में  बरकट्टा  पुलिस  स्टेशन  में  प्रथम  सूचना  रिफेर्ट  दर्ज  क  गयी  ;

 यदि  तो  इस  सेक्शन  पर  चोरी  से  संबंधित  अट  तक  हुई  घट-नाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सरकार  द्वारा  इसे  रोकने  के लिए  अब  तक  क्‍या  कदग  उठ/ए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  बिहार  में  तथा  गोमोह  रेलवे  स्टेशनों  के

 चौबे  रेलवे  स्टेशन  के  अंतर्गत  रेलवे  के  मालडिब्बों  से
 कुछ  बुक  कि३  गए  परेषणों  की  चोरी  की  कुछ

 छुटपुट  घटनाएं  हुई
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 और  14.7.1994  को  हजारीबाग  जिले  के  बरकट्टा  पुलिस  स्टेशन  के  अंतर्गत  गंगापाचू
 गांव  के  समीप  गांव  वालों  ने  लौह  सामग्री  से  लदे  हुए  तीन  ट्रकों  को  रोककर  8  व्यक्तियों  को  भी  पकड़ा  |

 उनहोंने  उन  व्यक्तियों  के  साथ  साथ  ट्रकों  को बरकट्टा  पुलिस  स्टेशन  के  हवाले  कर  दिया  तथा  वहां  भारतीय

 दण्ड  संहिता  के  धारा  414/120  के  अंतर्गत  मामला  41/94  दर्ज  किया  |  अभी  इस  बात  का  पता

 नहीं  चला  है  कि  वह  लौह  सामग्री  चौबे  रेलवे  स्टेशन  के  अंतर्गत  रेलवै  के  मालडिब्बों  से  चोरी  हुए  थे  |  चौबे

 तथा  कसौली  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  हुई  अम्य  घटनाओं  का  ब्यौरा  मौचे  विया

 गया  है  :

 0).  10.2.1987  को  कसौली-चौबे  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  चलती  हुई  रेल  गाड़ी  से  38  बोरी

 गेहूं  की  चोरी  हुई  थी  |  इस  मामले  में  तीन  अपराधियों  को  गिरफ्तार  करके  28  बोरियां  बरामद

 की  गई  थी  और  गोमो  ने  रेल  सम्पत्ति  कब्जा  अधिनियम  की  धारा  3  के  अंतर्गत

 10.2.1987  को  मामला  (2/87  दर्ज

 Gi)  1.5.1988  को  चौबे  रेलवे  स्टेशन  यार्ड  में  मालडिब्बों  से नमक  की  तीन  बोरियों  की  चौरी

 हुई  एक  अपराधी  को  गिरफ्तार  करके  नमक  की  एक  बोरी  बरामद  की  इस
 संबंध  में  पोस्ट  गोमो  ने  रेल  सम्पत्ति  कब्जा  अधिनियम  की  धारा  3
 के  अंतर्गत  1.5.88  को  मामला  1(5)88  दर्ज  किया  |

 (1)  10.3.1990  को  दो  बोरी  गेहूं  बरामद  हुआ  था  जिनके  बारे  में  शक  है  कि  वे  चौबे  रेलवे

 स्टेशन  यार्ड  के  मालडिब्बों  से  चोरी  हुई  थी  |  इस  मामले  में  गोमो  न ेमारतीय  दण्ड
 संहिता  की  घारा  379  के  अंतर्गत  10.3.90  को  मामला  12/90  दर्ज  किया

 (४0.  7.1.1993  को  चौबे  कसौली  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  चलती  हुई  रेलगाड़ी  से  जुड़े  एक  माल
 डिब्बे  से  8  बोरी  गेहूं  की  चोरी  हुई  थी  ।  8  बोरियों  में  से  7  बोरियां  बरामद  हो  गई
 इस  संबंध  में  रा.रे.पु,/गोमो  ने  मारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  379  के  अंतर्गत  7-1-93
 को  मामला  1/93  दर्ज  किया  |  *

 (५)  28.12.1993  को  ईस्ट  केबिन  के  समीप  चलती  गाड़ी  में  जुड़े  एक  माल  डिब्बे  से  एक
 बोरी

 गेहूं  चोरी  हो  गई  थी  ।  एक  अपराधी  को  गिरफ्तार  करके  इसे  बरामद  कर  लिया  गया  |
 इस  संबंध  में  पोस्ट  गोमो  ने  रेल  सम्पत्ति  कब्जा  अधिनियम  की
 धारा  3  के  अंतर्गत  28.12.93  को  मामला  48/93  दर्ज

 रेल  सम्पत्ति  से  अपराधों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  तथा  स्थानीय  पुलिस
 द्वारा  अपराधियों  तथा  चोरी  हुई  सम्पत्ति  के  प्राप्तकर्ताओं  के  विरूद्ध  कार्रवाई  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों
 पर  जहां  तक  संभव  हो  मूल्यवान  परेषणों  को  ढोने  के  लिए  गाड़ियों  का  मार्गरक्षण  यार्डों  तथा  मेघ  खण्डों
 में  गहन  गश्त  चोरी  हुई  सम्पत्ति  के  प्राप्तकर्ताओं  पर  छापे  अपराध  आसूचना  कर्मचारी  तैनात
 करने  जैसे  पर्याप्त  उपाय  किये  जाते  हैं  |  चोरो  तथा  अपराधियों  पर  काबू  पाने  के लिए  अचानक  जांच  करने

 के  लिए  मुख्यालय  से  विशेष  दस्ते  मेज  जाते  हैं  ।
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 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  चार  स्थानों  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  किए

 जाएंगे  ;  *

 (@) 9  क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पश्चिम  जोन का  क्षेत्रीय  केन्द्र

 गुजरात॑  मैं  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  बारे  में  अब  इस

 मामले  में  अद्यतन  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 संसाधम  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  1991  में  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  न ेभारत  सरकार  से  अहमदाबाद
 या  गांधी  नगर  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया
 था  |  मामला  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  विचारार्थ  भेज  दिया  गया  था  |  ब्विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचनानुसार  आयोग  ने  5  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  जो

 निम्नलिखित  हैं  :

 ]  उत्तरी  क्षेत्र  --  गाजियाबा

 2.  केन्द्रीय  क्षेत्र  -  मोपाल

 3.  पश्चिम  क्षेत्र
 -  पूणे

 4°  दक्षिणीक्षेत्र  -  हैदराबाद

 ह
 गुजरात  में  रेलवे  स्टेशन

 2998.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  के  कितने  रेलवे  स्टेशनों  पर
 अलग-अलग  आधुनिकीकरण

 एवं  विस्तार  कार्य  किया  गया  और  इस  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गयी
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  रेलवे  स्टेशनों  का आधुनिकीकरण  और  विस्तार  किया

 जाएगा  ;  और

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा

 पटल  पर  रख  दी

 बालिकाओं  के  लिए  आवासीय  विद्यालय

 2999,  विश्वानाथम  कैनिथी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महिला  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु-ग्रामीण  क्षेत्रों  में समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  छात्राओं
 के  लिए  और  अधिक  आवासीय  अथवा  अर्घ  आवासीय  स्कूल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाघन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  केवल  लड़कियों  के  लिए  आवासीय  या  अर्घ-आवासीय  स्कूलों  को  स्थापित

 करने  के  लिए  मंत्रालय  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |  लड़कियों  के  लिए  स्कूलों  को  खोलने  का  मूलभूत  उत्तरदायित्व

 राज्यों//संघ  राज्य  क्षेत्रों  की सरकारों  का  है  |  लड़कियों  के  लिए  स्कूली  शिक्षा  के  प्रोत्साहन  में  केन्द्रीय  सरकार

 की  भूमिका  सुसाध्य  बनाने  के  प्रकार  की  नवोदय  विद्यालयों  संबंधी  योजना  के  अंतर्गत  प्रमुख  रूप  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बच्चें  को  कक्षा  6  से  निःशुल्क  कोटिपरक  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  देश के  प्रत्येक  जिले

 में  एक  स्कूल  की  दर  स ेआवासीय  और  सहलशिक्षा  विद्यालय  खोले  जा  रहे  हैं  |  काफी  बड़ी  संख्या  में

 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  इन  स्कूलों  से  फायदा  उठाती

 गेज-परिवर्तन

 3000.  श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  असम  में  लंका  रेलवे  स्टेशन  से  बदरपुर  जंक्शन  तक  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने

 के  संबंध  में  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  गई  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 तो  उपरोक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :
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 ।  और  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  से  मालूम  हुआ  है  कि  इस  लाइन  के  निर्माण  पर  भारी  निवेश  करने

 की  आवश्यकता  होगी  तथा  वह  पूर्णतया  अलाभप्रद  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  कार्य  को  शुरू
 *

 करना  व्यावहारिक  नहीं  समझा  गया  है

 आरक्षण  केन्द्रों  पर  कूपन  व्यवस्था

 3001,  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  स्थित  आरक्षण  केन्द्रों  में  अपनाई  जा  रही  कूपन  व्यवस्था  बंद  कर  दी  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  टोकन  प्रणाली  जो  आरक्षण

 दिल्‍ली  में  मौजूद  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया

 असामाजिक  तत्वों  द्वारा  टोकनों  के  दुरूपयोग  करने  की  शिकायतें  प्राप्त  होने  के कारण  टोकन

 प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था|
 ।

 हु  तिलहानों,/दालों  की  खेती

 3002.  श्री  जायनल  अबेदिन  :

 हि  श्री  रूपचन्द  पाल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपारम्परिक  क्षेत्रों  मे ंतिलहनों  और  दालों  की  खेती  करने  की  संभावनाओं  के

 संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सबंध  में  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्य॑  यु

 अब  तक  किन-किन  क्षेत्रों  का चयन  किया  गया  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हु
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  और  गैरपरंपरागत  क्षेत्रों
 में तिलहन  और  दलहन  की  खेती  की  संभावनाओं

 »  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गय  है  फिर  भी  कृषि  मंत्रालय  के  विशेषज्ञों  ने

 संबंधित  राज्य  के  कृषि  विभाग  के  अधिकारयों  से  परामर्श  करके  तिलहन  और  दलहन  की  खेती  को  बढ़ावा

 के  लिए  कुछ  गैर  परंपरागत  क्षेत्रों
 की

 पहचान  की  है

 और  फसलवार  संभावना  वाले  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं  :
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 i.  सोयाबीन  -  मध्य  उत्तर  आंध्र  कर्नाटक
 उड़ीसा  और  उत्तर  पूर्वी  पहाड़ी  राज्यों  में  खरौफ  की  फसल  के

 रूप  में

 ४...  मूंगफली  -
 पश्चिम

 असम  और  बिहार  राज्यों  में  रबी  की  फसल  के  रूप  में  |

 ४.  और  मध्य  प्रदेश  में  खरीफ के
 बाद  खाली  भूमि  में  तथा  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रीष्म  फसल

 के  रूप  में  |
 ह

 1.  अरहर  -  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  राज्य  में  अरहर-गेहूं
 चक्र  में  अरहर  की  अल्पावधिक  किस्मों  को  लोकप्रिय  बनाना  |

 गुजरात
 और  उड़ीसा  में  रबी  की  फसल  के  रूप  में  |

 मूंग/उड़द  -  उत्तर  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  आंध्र  हरियाणा

 और  पंजाब  में  रबी  की  फसल  की  कटाई  के  बाद  ग्रीष्म  फसल  के  रूप

 तथा  आंन््र  कर्नाटक  और  उड़ीसा  में  चावल  के  बाद

 खाली  भूमि  में  रबी  के  मौसम  में  ।

 नानस्टाप  राजधानी  एक्सप्रेस

 3003,  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अविराम  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  चलाने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  जोनवार  ब्यौरा  क्या  है  ; और

 ये  रेलगाड़ियां  कब  से  चलाई  जाएंगी  ?

 रेल  मंत्री  (  जाफर
 :

 फिलहाल
 .

 और  प्रश्न  नहीं
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 .  इलैक्ट्रकल  मल्टिपल  यूनिट

 3004.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  पूर्व  रेलवे  के  आसनसोल-वर्दमान  सेक्शन  पर  मुख्य  लाइन
 मल्टिपलਂ  यूनिटें  शुरू  की  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  सेक्शनों  पर  भी  इसी  तरह  की  रेल  सेवाएं  शुरू  करने  का

 है  ;  और

 यदि  तो  ये  सेवाएं  कब  से  शुरू  की  जाएंगी  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  हं  ।  पूर्व  रेलवे  के  आसनसो  दु
 बर्धमान  खंड  पर  11.7.94  से  परीक्षण  के  तौर  पर  मुख्य  लाइन  की  कुल  चार  जोड़ी  सेवाएं  शुरू
 की  गई  :

 और  अन्य  खंडों  पर  ऐसी  सेवाएं  शुरू  क  परीक्षण  चालन  के परिणामों पर  निर्भर  करता  है  |  -

 सूरजमुखी  की  खेती

 3005.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  अनुसंघान  केन्द्र  सूरजमुखी  तेल  के  उत्पादन  और  गुणवता  में  सुधार  करने

 संबंधी  अनुसंधान  कार्य  में  लगे  हुए  और

 इस  संबंध  में  इन  केन्द्रों  ने  अब  तक  कया  प्रगति  की  है  ?  ।

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  संबंधित  विश्वविद्यालयों  के  साथ  संबद्ध  अखिल  भारतीय  समन्वित
 *

 अनुसंधान  प्रयोजना  के  सात  अनुसंधान  केन्द्र  सूरजमुखी  में  सुधार  संबंधी  अनुसंधान  कार्य  में  लगे  हैं  |  ये

 श्रीगंगानगर  तथा  कोयम्बतूर  में  स्थित  हैं  |

 नि  महाराष्ट्र  के  लातूर  केन्द्र  में  दो उच्च  उपजशील  संकर  -।  तथा

 -3  विकसित  की  गई  हैं  |  इन  संकर  किस्मों  को  महाराष्ट्र  राज्य  में  उगाने  की  सिफारिश

 गई  है  |  बंगलौर  केन्द्र  में  नामक  संकर  किस्म  विकसित  की  गई  है  जो  पूरे  देश  के  लिए

 उपयुक्त  पायी  गयी  है  |  अमरेली  केन्द्र  में  जी.ए.यू-एस.यू  किस्म  तैयार  की  गई  है  जिसकी  पहचान
 पिछली  कार्यशाला  के  दौरान  की  गई  |  अन्य  केन्द्र  भी  अपने-अपने  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  सूरजमुखी  की

 101
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 —  नि  तन

 किस्मों  के  विकास  में  लगे  हैं  |  संकरों  तथा  किस्मों  के  विकास  के  अलावा  सूरजमुखी  के  ऐसे  पौधों को  पहचाना
 गया  है  जो4विभिन्‍्न  राज्यों  में  अनाज  वाली  तथा  गैर  अनाज  वाली  फसलों  के  साथ  अन्तर  खेती  के  लिए

 उपयुक्त  हैं  ।  जिन  कुछ  उपयोगी  तथा  लाभदायी  फसल  प्रणालियों  की  पहचान  की  गई  है  वे  हैं  : सूरजमुखी

 सूरजमुखी  +  सूरजमुखी+  सूरजमुखी+  तिल+  सूरजमुखी  और  रामतिल

 +सूरजमुखी  |

 स्कूलों  में  अनिवार्य  विषय  के  रूप  में  खेलकूद

 3006.  सुधीर  राय  :

 श्री  तेज  सिंह  राव  भोंसले  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्कूलों  में  अनिवार्य  विषय  के  रूप  में  खेलकूद  मर  सिंह  देव  समिति

 की  सिफारिशों  को  स्वीकृत  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  स्कूल  स्तर  पर  खेल-कूद  की  प्रोन्नति

 के  लिए  चालू  वर्ष  में  अधिक  धन  का  निर्धारण  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कुछ  चुने  क्षेत्रों  मे ंपाइलट  परियोजनएं  आरंभ  की  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  एवं  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :  जी

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  केन्द्रीय  विद्यालय  और  नवोदय  विद्यालय  में  शारीरिक  शिक्षा  और  खेलकूद  को  शामिल

 करने  के  विषय  में  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  |

 मत्स्य  ग्रहण  पत्तन  केन्द्र

 3007.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मछुआरों  के  मत्स्य  कार्यों  के  संरक्षण  के लिए  पश्चिमी  तट  विशेष

 रूप  से  तमिलनाडु  में  मत्स्य  ग्रहण  पत्तन  और  मत्स्य  केन्द्रों  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  और  हां  |  भारत  सरकार  ने  पश्चिमी  तट  पर  मत्स्य  पत्तनों  तथा  मत्स्य
 अवतरण  केन्द्रों  से  संबंन्धित  सुविधाओं  की  मंजूरी  दी  ह ैऔर  इन  निर्माणघीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न
 है  ।  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तट  के  लिए  केन्द्रीय  तटवर्ती  मात्स्यिकी  अभियंत्रण  बंगलौर  के  परामर्श

 से  राज्य  सरकार  ने  कोलाचल  में  मत्स्य  पत्तन  के विकास  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  क ेलिए  आरम्भिक

 जांच-पड़ताल  करने  का  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यह  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 ____  पश्चिमी
 तट  पर  निर्माणधीन  मत्स्य  पत्तनों  तथा  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों

 को  दशनि
 वाला  विवरण

 राज्य  मत्स्य
 फ्तन _  मत्स्य

 अवंतरण  केन्द्र

 गुजरात
 *  जखाऊ  ।.  ओंजल  पत्तन

 2.  राजपाड़ा  पत्तन

 3.  नवबन्दर

 4.  मगोड़  डुंगरी

 5.  धोले

 6.  चोरवाड

 महाराष्ट्र  ससून  गोदी  सरजेकोट

 कर्नाटक
 -  कोडिबेंगर

 केरल  कोचीन  चरण  ना  चेन्तुवै

 2.  विजिजम  चरण  "2.  वलिल  गोपालपट्टा

 3.  पुतियप्पा  3.  आर्थुगल

 4.  तांगासेरी  4.  क्विलान्डी

 5.  मुनाम्बम  5.  कत्तूर  पोलायें

 प्राप्ति के पश्चात ही  निर्माण  कार्य  शुरू
 होगा  |)

 6.  मोपला  खाड़ी  6.  पुन्नापरा

 प्राप्ति  के  पश्चात  ही  निर्माण  कार्य  शुरू

 होगा ) 7. कायमकुलम प्राप्ति के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू
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 .

 बिहार  में  न्यू  जोनल  रेलवे

 3008.  श्री राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री बिहार  में  नये  जोन  बनाने  के  बारे  में  22
 1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  226  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  नये  जोन  तथा  मंडल  बनाने  के  प्रस्तावों को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जायेगा  :

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रश्न

 इस  समय  जोनों  के  सृजन/पुनर्गठन  से  संबंधित  मामले  का  अध्ययन  तथा  जांच  की  जा  रही

 है  तथा  अध्ययन  पूरा  हो  जाने  के  बाद  अंतिम  निर्णय  लिया

 तिलहन  की  समान  कीमतें  :

 3009.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्योंसंघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बोने  मे ंतिलहन  के  प्रयोग  क ेलिए  इसकी  कीमतों ।
 में  समानता  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संसबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  तिलहनों  के  प्रजनक  बीजों  का  एक  समान  मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 है  और  राज्य  राज्य  बीज  निगमों  और  अन्य  बीज  बहुलीकरण  एजेन्सियों  को  विभिन्‍न  फसलों  और

 किस्मों  के  बीजों  की  निर्धारित  दर  पर  आपूर्ति  की  जाती  है

 और  वर्ष  1994-95  के  लिए  निर्धारित  प्रजनक  बीजों  के  फसल-वार  मूल्य  इस
 प्रकार  हैं  :
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 उत्त

 फसल  प्रजनक  बीज  का  बिक्री  मूल्य
 रुपये  प्रति  क्विंटल

 1,  मूंगफली  3000.00

 2.  सोयाबीन  3630.00

 संकर  5400.00

 8250.00

 4.  सूरजमुखी  किस्म  4700.00

 5.  एरण्ड  संकर  10890.00

 5940.00

 क्र  एरण्ड  किस्म  3140.00

 7.  तिल  7100.00

 8.  रामतिल  5500.00

 9  तोरिया  व  सरसों  4130.00

 10.  कुसुम  3300.00

 11.  अलसी  2890.00

 न पिछड़ी  जातियों  को  आरक्षण

 3010,  श्री  मुहीराम  सैकिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास मंत्री यह  बतानेकी  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  अन्य  पिछड़ी  जातियों  की  पहचान कर  ली  है  अथवा  संगठन
 को  उन  अन्य  पिछड़ी  जातियों  की  सूची  प्राप्त  हुई  है  जिन्हें  हाल  ही  में  विज्ञाप्ति  पदों  की  भर्ती  में  27  प्रतिशत

 आरक्षण  दिया  जान

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  अन्य  पिछंडी  जातियों  के  प्रत्याशियों  को  पी.जी.टी  क  पदों  में  आरक्षण  प्राप्त

 नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 कुमारी  :  और  केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  विभिन्‍न  पदों  के  वास्ते  अन्य  पिछड़े  वर्गों  हेतु
 आरक्षण  के  मामले  में  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  अनुसरण  कर  रहा
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 स्नातकोत्तर  शिक्षकों  के  पद  पर  भर्ती  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के लिए  आरक्षण  उपलब्ध

 प्रश्न  नहीं

 प्राकृतिक  आपदा  राहत  कोष

 3011,  श्री  अशोकराज  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्राकृतिक  आपदाओं  की  स्थिति  में  राहत  कार्यों  के  संचालन हेतु  किन-किन
 राज्यों  में  प्राकृतिक  आपदा  राहत  कोष  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 केन्द्र  सराकर  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  कोष  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 राज्यों  को  कितनी-कितनी  धन  राशि  दी  गई  ;

 क्या  राज्यों  को  इस  कोष  के  अंतर्गत  दी  जाने  वाली  राशि  पर्याप्त  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  राशि  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  प्राकृतिक  आपदाओं  की  स्थिति  में

 राहत  कार्यों  के  संचालन  के  लिये  पहली  1990  से  सभी  राज्यों  में  आपदा  राहत

 कोष  बना  दिए  गये  इस  निधि  में  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  का  योगदान  3:1  के  अनुपात  में  है

 वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन  राज्यों  को आपदा  राहत

 कोष  से  दिए  गये  केन्द्रीय  अंश  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  (a)  विभिन्‍न  राज्यों  को आपदा  राहत  कोष  का  वार्षिक  आबंटन  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 के  आधार  पर  किया  गया  इस  आयोग  ने  1980-89  से  दस  वर्षों  के  लिए  प्राकृतिक  आपदाओं
 संबंधी  प्रबन्धन  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  अधिकतम  व्यय  की  औसत  को  ध्यान  में  रखा

 दसवां  वित्त  आयोग  राज्यों  क ेलिये  आपदा  राहत  कोष  के  आबंटनों  सहित  राहत  खर्च  के  लिये  घन  व्यवस्था

 की  मौजूदा  योजना  की  समीक्षा  कर  रहा

 विवरण

 आपदा  राहत  कोष  में  केन्द्रीय  अंश  का  ब्यौरा

 राज्य  1991-92  1992-93.  1993-94  टिप्पणी

 _._  09:  २

 २ २ ३ 2 3 4 5 आख्प्रदेश 49.2]... 2. अरूणाचल प्रदेश 3. असम 22.50 22.5000 22.5000 4... बिहार 26.52 39.3750 26.2500
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 ]  2  3  4  5

 काका  एक  ईढ  कर  डर  ऊ+“्एफए

 6.  गुजरात  63.75  63.7500  63.7500

 7.  हरियाणा  12.75  12.7500  19.1250

 8.  हिमांचल  प्रदेश  13.50  13.5000  16.8750

 9.  जम्मू  व कश्मीर  9.00  13.5000  4.5000

 10.  कर्नाटक  20  30.3750  20.2500

 ll,  केरल  23.25  34.8750  11.6250

 12.  मध्य  प्रदेश  27.75  27.7500

 "27.7500
 27.7500

 महाराष्ट  33.00  33.0000  66.0000

 14.  मणिपुर  0.75  0.7500  0.7500

 15.  मेघालय  1.50  1.5000  1.5000

 16.  मिजोरम  0.75  0.7500  1.1250

 17.  नागालैण्ड  0.75  0.7500  0.7500

 18.  उड़ीसा  29.78  29.8700  29.8700

 19.  .  पंजाब  21.00  12.0000  31.5000

 20.  राजस्थान  93.00  93.0000  93.0000

 21.  सिक्किम  2.25  2.2500  2.2500

 22.  तमिलनाडु  29.25  43.8750  29.2500

 23.  त्रिपुरा  2.25  2.2500  2.8125

 24.  उत्तर  प्रदेश  67.50  122.5800  39.9600

 25.  पश्चिम  बंगाल  30.00  30.0000
 *  30.0000

 नमन  नमन  ननननननननननन  न  नम  नमन  न  नमन  नमननमन-+ननमनननमननमनमननमननन-न-नन  नमन  नननभननननमननननननमनननन-न  नमन  नमक  नमन  न  नाना  नमक  भन-न+णमनन--नन--नन  नम  नमन  मम  नम  अनाज

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  मक्का  और  मोटे  अनाज

 अशेक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  चुने  हुए  जिलों  में  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  मक्का  और  मोटे  अनाज  चलाया
 जा  रहा
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 हिनमम>ममसन_-म  मनन  मनन  न  नम  «नम

 यदि  तो  ंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  चलाया  जा
 रहा  और

 इस  कार्यक्रम  की  विशेषतः  महाराष्ट्र  में  क्या  उपलब्धि  रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  नहीं  |  बहरहाल  समन्वित  अनाज

 विकास  कार्यक्रम  पर  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना-मोंटे  अनाज  को  6  राज्यों  के  चुनिन्दा  खण्डों  में  क्रियान्वित
 किया  जा  रहा

 समन्वित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  मोटे  अनाज के  अंतर्गत  उत्पादकता  में  समग्र  सुधार  के  साथ
 साथ  राज्यों  यथा  कर्नाटक  पश्चिमी  मध्य  राजस्थान  नगर  जिले  को

 और  सिक्किम  में  मोटे  अनाजों  की  उत्पादन  पद्धति  वाले  क्षेत्रों  मे ंमोटे  अनाजों  के  उत्पादन  पर

 जोर  दिया  गया  है  |  इस  योजना  की  प्रमुख  विशेषताओं  में  शामिल  हैं-उन्‍्नत  फसलोत्पादन  प्रौद्योगिकी  का

 प्रचार-प्रसार  जैविकों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  खराब  किस्मों  को  हटाना  और  उन्नत  जर्मलाजमों

 का  प्रचार-प्रसार  किसानों  के  आधार  भूत-संसाधनों  में  सुधार  प्रतिस्पर्धा  की  भावना  को  बढ़ाना
 आदि  ।

 ।

 महाराष्ट्र  सरकार  को  1994-95  के  दौरान  500.10  लाख  रुपये  की  धनराशि  आवष्टित  की

 गईं  है  और  अभी  तक  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  की  प्रगति  संतोष  जनक  रहने  की  जानकारी  प्राप्त  हुई

 पालक्काड  रेलवे  स्टेशन

 3013.  श्री  विजयराघवन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  पालक्काड  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्म  3 और  4  की  छत  का  काम  पूरा  हो

 चुका  है  ;

 यदि  तो  विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  प्लेटफार्म  3  पर  सीमेंट  कंक्रीट  की  छत  डालने  का  कार्य  आरम्भ  हो  चुका  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  :
 पालक्काट  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्म

 3  और  4  पर  सायबान  की  व्यवस्था  करने  का  कार्य  समापन  के  अंतिम  चरण  में  है  और  30.9.1994

 तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 और  पालक्काट  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्म  3  पर  सीमेंन्ट  कंक्रीट  एप्रन  की  व्यवस्था

 के  कार्य  को  हाल  ही  में  1994-95  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है  । आवश्यक  औपचारिकताएं

 पूरी  करने  पर  तथा  क्षेत्र  में  वर्षा  ऋतु  की  समाप्ति  के  बाद  कार्य  शुरू  किया
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 गन्ने की  खेती

 3014.  श्री  फूलचन्द वर्मा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  चार  वर्षों  से  गन्ने  की  खेती  और  उत्पादन  में  लगातार  कमी  आयी  है

 यदि
 तो  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  इसमें  कितनी  कमी

 न  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  गन्ने  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लि  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा

 उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  नहीं  |

 तथा  ये  प्रश्न  नहीं

 गन्‍ने.के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्यों  में  प्रत्येक

 वर्ष  वृद्धि  करती  रही  इसके  अलावा  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  में  गन्ने  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  विकासाल्मक  कार्यक्रम  भी  चला  रही  है

 के  अंतर्गत  खाद्य  तेलों  का आयात

 3015.  श्री  गुमान  मल  लोढा  :
 ह

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  म्गमले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  के  अयाद  संबंधी  सुविधा  देने
 के  लिए  इसे

 ओपन  जनरल  लाइसेंस

 के  अंतर्गत  लाने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  मे  इन  तेलों  की  कीमतों  में  वृद्धि
 होने  के  कारण  स्वदेशी  तेलों  की

 तुलना में  ऐसे  खाद्य  तेलों  की  लगत  अधिक  है

 क्‍या  सरकार  तेल  की  कीमतों  के  अलावा  इसकी  दुलाई  की  लागत  भी  वहन  कर  रही  है

 (a)  देश  में  लाए  गए  पाम  आयल  की  अनुमानित  लागत  है  ;
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 ककनननज््््ेर-न--कज्----++

 क्‍या  ऐसे  तेलों  के आयात  संबंधी  सुविधा  देने  की  घोषणा  करने  के  बाद  खाद्य  तेलों  की  कीमतें

 हैं  ;  और

 यदि  तो  तेलों  की  कीमतें  कितनी  कम  हुई  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  वनस्पति  पामौलीन  तेलਂ

 के  आयात  की  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  अनुमति  दी  गई

 हाल  के  महीनों  में  यद्यपि  पामोलीन  के  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  वृद्धि  का रूख  रहा  तथापि  सरकार

 द्वारा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  सप्लाई  के  लिए  आयात  किए  गए  पामोलीन  का  अंतिम  खुदरा

 मूल्य  अभी  भी  देशीय  खाद्य  तेल  की  अधिकांश  किस्मों  के  खुले  बाजार  मूल्यों  से  कम

 सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  करने  के  लिए  खाद्य

 तेल  का  आयात  कर  रही  सरकार  के  खाते  में  आयातित  तेल  को  एक  समान  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  पर

 राज्यों,/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को आबंटित  किया  जाता  जिसमें  निर्धारित  सुपुर्दगी  स्थल  तक  दुलाई  करने  की

 बात  शामिल

 कम  हुई

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  जुलाई  से  1994  तक  के  पोत  लादानों  के  लिए  लगभग  556

 अमरीकी  डालर  बीमा  भाड़ा  प्रति  टन  के औसत  मूल्य  पर  खाद्य  वनस्पति  पामोलीन  तेल

 के  आयात  के  लिए  अनुबंध  किया  जिसमें  दुलाई  बीमा  व  भाड़ा  प्रभार  शामिल

 व  अप्रैल  से  1994  की  अवधि  के  दौरान  प्रमुख  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्य  सूचकांक
 में  उतार-चढ़ाव  दिखाई  दिया  नारियल  के  तेल  के  मामले  में  2.5%  तथा  मूंगफली  के  तेल  के  मामले

 में  8.8%  के  बीच  1993  की  तदनुरूपी  अवधि  में  नारियल  के  तेल  के  मामले  में  यह  उतार-चढ़ाव  9.6%

 व  मूंगफली  के  तेल  के  मामले  में  11.6%  के  बीच

 छितौनी  पुल

 3016.  श्री  कमला  मिश्र  मघुकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छितौनी  पुल  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  क्रम  से  नहीं  चल  रहा  है  ;'

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 यदि  तो  यह  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रारंभ  में  अनुमोदित  कार्यक्रम  के अनुसार  सह-भागीदारों  अर्थात्‌  जल  संसाधन  मंत्रालय  और

 उत्तर  प्रदेश  तथा  विहार  सरकारों  द्वारा  अपने  हिस्से  की  राशि  न  देने  के

 सह-भागीदारों  द्वारा  अपने  हिस्से  की  लागत  अदा  करने  पर  निर्भर  करता
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 गन्ना  खरीद  केन्द्र

 श्री  छीतू  भाई  गामीत  :  क्या  खाद्य  मंत्री  गुजरात  में  गन्ना  खरीद  केन्द्रों  के  बारे  में
 के  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवश्यक  सूचना  संग्रहीत  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  गुजरात  में  कोई  गन्ना  वसूली  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया

 गया  है  |  गुजरात  में  सभी  चीनी  फैक्ट्रयां  सहकारी  क्षेत्र  में  व ेअवने  सदस्यों  स ेउनकी  क्षमता  और  आवश्यकता

 के  अनुसार  गन्ने  की  बुआई  करवाते  हैं  और  उनसे  पिराई  के  लिए  गन्ना  प्राप्त  करते  हैं  । सदस्य

 किसान  चीनी  फैक्ट्रयों  को  सीधे  अपना  गन्ना  बेचते  हैं  और  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  करते

 प्रश्न  ही  नहीं

 कपास  का  मूल्य

 श्री  नारायण  सिंह  चौघरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  देश  में  कपास  की  फसल  न्यूनतम  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  से  तीन  गुना
 अधिक  मूल्य  पर  बेची  गई  थी  ;

 क्‍या  केवल  व्यापारियों  ने  ही  इसका  पूरा  फायदा  उठाया  ;

 क्‍या  इससे  कपास  पैदा  करने  वाले  किसान  हतोत्साहित  हुए  हैं  और  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 निर्धारित  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के दौरान  किसानों  को  कपास  के  लाभकारी  मूल्य  की  प्राप्ति  सुनिश्चित
 करने  तथा  किसानों  और  उपभोक्ताओं  को  व्यापारियों  के  शोषण  से  बचाने  हेतु  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  थोक

 के  दौरान  विभिन्‍न  मण्डियों  में  कपास  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  उद्धृत  अधिकतम  थोक  मूल्य  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  किये  गये  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  से  अनुसरण  से  2.4  गुना  अधिक  थे  |

 कपास के  बढ़ते  मूल्यों  के  क्षेत्र  में  उत्पादक  तथा  व्यापारी  दोनों  लाभ  उठा  रहे

 सरकार  द्वारा  पिछले  वर्षों  क ेदौरान  अनुसरण  की  जा  रही  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  नीति  कपास

 उत्पादकों  के  लिये  उनके  उत्पाद  के  उच्चतर  मूल्य  दिलाने  में  लाभकारी  साबित  हुई  इससे  उनकी  एवज

 में  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  में  वृद्धि  करके  कपास  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  मिली
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 न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण  करते  समय  सरकार  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  दीमों

 के  हितों  को  ध्यान  में  रखती  है  उत्पादकों  को  कपास
 के

 लाभकारी  मूल्य  का  भुगतान  दिलाने  के  लिए  भारतीय

 कपास  निगम  को  मूल्य  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  केਂ  स्तर  से  कम  हो  जाने  की  स्थिति  में  मूल्य  समर्थन

 संबंधी  क्रियाकलाप  सांंचालित  करने  का  निदेश  दिया  गया  है|

 कलाकरों  को  वित्तीय  सहायता

 3019.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 क्या  केन्द्रीय  प्रायोजितग्रोजनाओं  के  अंतर्गत  सरकार  व्यावसायिक  ग्रुपों  और  व्यक्तियों  को

 अभिनय  कला के  क्षेत्र  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ;  और

 यदि  तो  अभिनय  कला  क्रिया  में  विशेषरूप  से  मध्य  प्रदेश  में  जुड़े  नामों  का  ब्यौरा

 क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  हां

 नृत्य-नाटक  और  मंच  प्रस्तुति  के  रूप  में  प्रदर्शित  सभी  पारम्परिक  कला  रूप

 कलाओं  के  क्षेत्र  में  व्यावसायिक  दलों  और  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायताਂ  की  योजना  के  अंतर्गत

 अनुदान  के  लिए  पात्र  हैं  |  मध्य  प्रदेश  की  पारम्परिक  कला  के  बक्सर  जनजातीय  नृत्य/मुणिया/मूव/माच
 रूप  इस  योजना  के  अंतर्गत  अनुदान  के  लिए  विशेष  रूप  से  मान्यता  प्राप्त

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  निम्न  स्तरीय  आपूर्ति

 3020.  प्रेम  घूमल  :

 श्री  हरि  भाई  पटेल  :

 श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :

 क्या  न्मगरिक  पूर्ति  उपभोक्ता  मामले और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  निम्न  स्तरीय  खांद्यन्न  के वितरण

 की  आपूर्ति  से  संबंधित  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;
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 सरकार  द्वारा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  राज्यों  को  उच्च  स्तरीय  खाद्यान्न
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 .  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तः

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  से  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों,/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्यन्‍न  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  अन्य  वस्तुओं  का  थोक  में  आवंटन  करती  है  |

 भारतीय  खांद्य  निगम  को  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  कीड़े-मकोड़ों  से  मुक्त  तथा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 अधिनियम  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप  खाद्यान्न  का  मंडार  बनाएं  और  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उनकी  आपूर्ति  करें  |  राज्य  सरकारों  तथा  उनके  नामितियों

 को  खाधान्न  की  सुपुर्दगी  लेने  से  पूर्व  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  उनकी  जांच  करने  का  अवसर

 दिया  जाता  है  |  राज्य  सरकारों,/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  खेप  के  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप  न  होने

 की  स्थिति  में  उसे  रद्द  करने  का  अधिकार  है  |  सुपुर्दगी  के समय  नमूने  लिए  जाते  हैं  और  उन्हें  राज्यों,“संघ

 राज्य  क्षेत्रों  की एजेंसियों  को  दिया  जाता  जिसे  उन्हें  अनाज  वितरित  किए  जाने  वाले  स्थानों  पर  प्रदर्शित

 करना  होता

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यान्वयन  की  संचालनात्मक  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  जिसमें  अपने-अपने  अधिकार  क्षेत्र  मे ंउचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  गुणता
 के  खाद्यान्न  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  अन्य  वस्तुएं  वितरित  करना  शामिल  हैं  |  उन्हें  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  के  तहत  अधिनियम  के  उपबंधों  तथा  उनके  तहत  बनाए  गए  नियंत्रण  आदेशों  का  उल्लंघन

 करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  |  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राज्यों,/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को सलाह  दी  है  कि  वे  उचित  दर  की  दुकान  के  स्तर  पर  सतर्कता  समितियां

 गठित  जिनमें  स्वैच्छिक  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  के  लोगों

 तथा  स्थानीय  उपभोक्ताओं  को  शामिल  ताकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  पर्यवेक्षण  में  लोग  भाग

 ले  सकें  ।  अधिकांश  राज्य  सरकारों  द्वारा  ऐसी  सतर्कता  समितियों  के  गठित  किए  जाने  की  सूचना  मिली  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  घटिया  खाद्यान्न  तथा  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  की  अन्य  वस्तुएं  वितरित  किए  जाने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों,/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  कोई

 बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  उपभोक्ताओं  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  की  घटिया  किस्म  की  वस्तुएं  वितरित  किए  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ऐसी  शिकायतों

 के  कारगर  तथा  तेजी  से  प्रतितोष  के  लिए  उन  पर  राज्यों,/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  कार्यवाही

 की  जाती  अलग-अलग  उपभोक्ताओं  तथा  उपभोक्ता  संगठनों  से  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  नहीं  रखा  जाता

 सरकार  द्वारा  उत्पादक  राज्यों  से  अच्छी  गुण्ता  के  खाद्यान्न  की  वसूली  करने  तथा  भण्डारण  के  दौरान

 उनमें  खराबी  आने  को  टालने  के  लिए  उनका  वैज्ञानिक  ढ़ंग  से  भंडारण  कराने  हेतु  सभी  संभव  प्रयास  किए
 जाते  इतने  विशाल  कार्य  जिसमें  लगभग  200  लाख  मी.टन  खाद्यान्न  की  वसूली  तथा  देश  भर  में

 उनके  वितरण  का  कार्य  शामिल  कछ  स्थानों  में  कभी-कभार  कमियां  होने  से  पूरी  तरह  से  इंकार  नहीं

 किया  जा  सकता  है
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 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  कपड़े  की  बिक्री

 3021.  श्री  माणिक  राव  होडल्या  गावीत  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  विशेषतः

 गांवों  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  सस्ता  और  नियंत्रित  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  और  केन्द्रीय  सरकार  राज्य

 सरकारों,/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  मुख्य  अर्थात

 लेवी  मिट्टी  का  आयातित  खाद्य  तेल  तथा  साफ्ट  कोक  उपलब्ध  कराती  है  |  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  स्थानीय  आवश्यकताओं  और  उपभोक्ताओं  की  पसंद  के  अनुसार  आम  खपत  की

 अन्य  वस्तुओं  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिक्री  केन्द्रों  क ेजरिए  वितरण  हेतु  स्वये  अपनी  ओर  से

 शामिल  कर  सकते

 नाप-तोल  1977

 3022.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  नाप-तोल  1977  के  सभी  नियमों  एवं  विनियमों  का सरलीकरण

 कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन  परिवर्तनों  का नाप-तोल  1977  पर
 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 वे  सलाहकार  समितियां  जो  नाप  तोल  नियम के  क्रियान्वयन  में  परिवर्तन  लाती  उनका

 ब्यौरा  क्षमा  *

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्यिं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुउद्दीन  :

 प्रश्न  नहीं

 बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  के  उपबंधों  में  परिवर्तनों  तथा
 तत्संबंधी  नीतिगत  मामलों  के  बारे  में  जांच  व  पुनरीक्षा  करने  तथा  समय-समय  पर  सरकार  को  उचित  सिफारिशें  .

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  स्थाई  समिति  गठित  की  गई  समिति  के  गठन  से  संबंधित  आदेश  की  एक
 प्रति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
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 विवरण

 भारत  सरकार

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  बाट  तथा  माप

 तारीख  5

 विषय  :  बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  के  उपबंधों  की  पुनरीक्षा  के

 लिए  गठित  स्थायौ  समिति  |

 बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  के  उपबंधों  तथा  तत्संबंधी  नीतिगत

 मॉमलौं  की  जांच  व  पुनरीक्षा  करने  तथा  उनमें  परिवर्तन  हेतु  समय-समय  पर  सरकार  को  उपयुक्त  सिफारिशें

 करने  के  लिए  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  जाती  इस  स्थाई  समिति  में  निम्नलिखित  होंगे  :

 1...  संयुक्त  बाट  तथा  माप  के  प्रभारी  -  अध्यक्ष

 2.  भारतीय  मानक  ब्यूरो  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 3.  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  न  सदस्य

 4...  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  स्वास्थ्य

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 5.  उद्योग  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 6...  बाट  व  दिल्ली  गा  सदस्य

 7...  बाट  व  उ.प्र  -  सदस्य

 उद्योग  के  प्रतिनिधि

 8.  भारतीय  वाणिज्य  व  उद्योग  मण्डल  -  सदस्य

 नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि

 9,  भारतीय  उद्योग  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 10.  वाणिज्य  व  उद्योग  मण्डल  न  सदस्य

 नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि

 ll.  एसोसिएटिड  चैम्बर्स  ऑफ  कॉमर्स  एण्ड  -  सदस्य

 नई  दिल्‍ली

 115



 लिखित  उत्तर  *  16  1994

 उपभोक्ता  संगठन

 12.  कॉजਂ  बैस्ट  -  सदस्य

 नई  दिल्‍ली  -  110021

 13,  5/1  क्रास  7.  सदस्य

 कलकत्ता  -700062

 14.  कज्ज्यूमर  गाइडेंस  सोसाइटी  ऑफ

 महापालिका  कामा  अस्पताल  के  बंबई  -400001  -  स्रदस्य

 15.  फेडरेशन  ऑफ  कन्ज्यूमर  30  टीचर्स

 मद्रास  -600020  न  सदस्य

 सदस्य  सचिव

 16.  विधिक  माप-विज्ञान  -.  सदस्य  सचिव

 सहयोजन

 समिति  समीक्षाघीन  उत्पाद//मुद्दे  से  संबंधित  क्षेत्र  के  विशेषाज्ञों  को सहयोजित  कर  सकती

 समिति  का  कार्यकाल

 समिति  का  कार्यकाल  2  वर्ष  का  होगा  और  यह  आवश्यकता  होने  पर  कभी  भी  बैठक  कर  सकेगी  |

 सरकारी  सदस्य  अपने-अपने  मंत्रालयों,/विभागों,/कार्यालयों  से  बैठक  के  लिए  यात्रा-भत्ता  व  दैनिक

 भत्ता  लेंगे  और  अन्य गैर  सरकारी  सदस्यों  को  वित्तीय  नियमों  के  अनुसार  यात्रा-भत्ते  व  दैनिक  भत्ते  का भुगतान
 किया

 संयुक्त  भारत  सरकार

 प्रतिलिपि  सभी  सदस्यों  को  भेजी  जाती

 इलाहाबाद  में  नया  जोन

 3023,  श्री  पंकज  चौधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इलाहाबाद  में  एक  नया  जोन  बनाने  के  संबंध  में  विचार

 कर  रही  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  जोन  के  अंतर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्याहै  और  यह  जोन  कब  से  कार्यकरण

 शुरू  कर  देगा  ?

 रेल  जाफर  :  से  रेलवे  जोनों  के  सृजन/पुनर्गठन  से

 संबंधित  मामले  का  अध्ययन  तथा  जांच  की  जा  रही

 वृक्षारोपण  के  लिए  धनराशि

 ...  3024.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  पर्यावरण  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार ने  वृक्षारोपण  के  लिए  वर्ष  राज्यवार  कितनी  धनराशि  प्रदान

 की  और  इसमें  से  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  ;  और

 1994-95  के  लिए  इस  प्रयोजनार्थ  राज्यवार  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  विगत  दो  वर्षों  अर्थात

 1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनीकरण  और  वृक्षारोपण  कार्यों  के

 लिए  आवंटित  और  उपयोग  में  लाई  गई  जिसमें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अवमुक्त  की  गई  केन्द्रीय  सहायता

 भी  शामिल  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  -]  में  दिए  गए

 वर्ष  1994-95  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यों  के  लिए
 आवंटित  कुल  धनराशि  के  अंतिम  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  तथापि  वर्ष  1994-95  के  दौरान  वानिकी

 तथा  वन्यजीव  हेतु  राज्य  प्लान  परिव्यय  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए

 विवरण  -1

 वर्ष  1992-93,  तथा  1993-94  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वनीकरण/वृक्षारोपण
 कार्यों  क ेलिए  धनराशि  का  राज्यवार  आबंटन  तथा  उपयोग

 राज्य/संघ  1992-93  1993-94

 _  आबंटन  उपयोग  '
 आवंटन  उपयोग धोग

 1  53  4  ५  __6

 1,  आमन्ध्र  प्रदेश  2510.52  3671.15  3324.70  1966.49

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  434.55  429.2  511.00  1078.53

 3.  असम  1520.00  703.13  1217.00

 4.  बिहार  2112.46  1864.70  3381.46

 5.  गोवा  156.95  128.23  150.80  146.64
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 |  2  3  4  5  6

 6.  गुजरात  6713.93  6663.94  6684.04..  7367.54

 7.  हरियाणा  4576.57  3940.35  3777.40

 8.  हिमाचल  प्रदेश  4746.00  4536.73  6063.13

 9.  जम्मू और  कश्मीर  1795.95  931.55  1108.02

 10.  कर्नाटक  6157.87  5844.53  7548.06

 11.  केरल  1215.00  1261.15  695.05  300.00  **

 12.  मध्य  प्रदेश  5512.96  5884.001*  7350.68*.  5266.36

 13.  महाराष्ट्र  7624.11  6321.10  8936.45  9044.30

 14.  मणिपुर  573.65  308.55  284.49**.  402.98

 15.  मेघालय  1164.07  1196.93  1084.20

 16.  मिजोरम  870.00  980.55  906.09  936.14

 17.  नागालैंड  122.38  134.46

 18.  उड़ीसा  4208.00  3842.85  4069.50

 19.  पंजाब  1159.50  1903.22  1672.70

 20.  राजस्थान  9583.00*  9390.41*.  12550.44*  10883.37

 21.  सिक्किम  383.87  436.60  364.82

 22.  तमिलनाडु  4640.70  5111.08  5199.39

 23.  त्रिपुरा  1158.04  978.15  1163.63

 24.  उत्तर  प्रदेश  6790.16  9174.84  9043.33

 25.  पश्चिम  बंगाल  2880.00*  3618.21  2098.30**

 26.  अंडमान  निकोबार

 द्वीप  समूह  116.25  112.97  114.85

 27.  चण्डीगढ़  30.00  39.00  170.00

 28.  व  नगर  हवेली  97.20  137.97  200.00  186.90
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 |  2  3  4  5  6

 29.  दमन  व  द्वीव  13.00  15.00
 -  13.00  14.77

 30.  दिल्‍ली  281.00  193.25  197.00

 31.  लक्षद्वीप  16.00  16.00  16.50

 32.  पांडिचेरी  91.33  106.81  131.00

 योग  :-  79255.02  79742.19**  90161.49%*

 कं  ली  संशोधित
 ॥

 कक  -  अनंतिम

 ्ा  अस्थाई

 .
 -  प्राप्त  नहीं  हुए

 विवरण-ा

 वसनिकी  और  वन्यजीव  के  लिए  परिव्यय

 क्र्सं  राज्य/संशाक्षेत्र  1994-95

 |  ठ  3

 राज्य

 1.  आशख््र  प्रदेश  1600.00

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  1200.00

 3.  असम  2584.00

 4.  बिहार  3264.00

 5.  गोवा  217.00

 6.  गुजरात  5517.00

 7.  हरियाणा  3090.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  4169.00

 9.  जम्मू और  कश्मीर  1896.00
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 1  2  3.

 10.  कर्नाटक  5668.00

 11.  केरल  2350.00

 12.  मध्य  प्रदेश  5090.00

 13.  महाराष्ट्र  11110.00

 14.  मणिपुर  490.00

 15.  मेघालय  1100.00

 16.  मिजोरम  675.00

 17.  नागालैंड  471.00

 18.  उड़ीसा  4801.00

 19,
 ||  ___733.0

 माल-दुलाई  प्रभार

 3025.  श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुसूचित  जन  जातियों  के  बीच  व्यापक

 स्तर  पर  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  पारादीप  जाने  वाले  लौह  अयस्क  पर  माल-दुलाई  प्रभार  पर  छूट  को

 फिर  से  बहाल  करने  के  लिए  लिखा  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  या  तो  निर्यात्न  के लिये  लौह-अयस्क  के  भाड़ा  प्रभार  में  16.8.1991

 से  पहले  दी  जाने  वाली  छूट  बहाल  की  जाय  अथवा  ब्रजामंदा/बारबिल  क्षेत्र  से  प़ारादीप  बंदरगाह  तक  निर्यात

 के  लिए  लाए  जाने  वाले  लौह  अयस्क  के  लिए  भाड़ा  प्रभार  650  के  बजाए  350  दूरी  के  लिंए

 वसूल  किया  पु

 मामले  की  जांच  की  जा  रही
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 ६  प्  नाक  दूडक  "  गरामनमनआाकभानमकभ>मम->>म->ममआाए  ——

 के  चीनी  पर  राज  सहायता

 3036,  भ्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  चोक्‍का  राव  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  आयातित  चीनी  के  मूल्य  की  क्षति  पूर्ति  करने  के  लिए  चीनी  पर

 राजसहायता  को  बढ़ाने  का  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  पिछले  दो  वर्षों  क ेदौरान
 लेवी  चीनी  के  वितरण  पर  कोई  सब्सिडी  नहीं  दी  गई  थी  |  इस  वर्ष  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  क ेलिए  आयातित  चीनी  की  बिक्री  पर  सब्सिडी  देने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  पूरे  देश  में  इसे  9.05  रुपए
 प्रति  किलोग्राम  क ेएक-समान  खुदरा  मूल्य  पर  वितरित  किया  जा  सके  |  सब्सिडी  की  मात्रा  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के लिए  ली  गई  आयातित  चीनी  की  मात्रा  पर  निर्मर  करेगी  |  फिलहाल  इस  वर्ष  मुहैया  करवाई
 जाने  वाली  कुल  सब्सिडी  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  अभी  आयात  हो  रहा

 महाराष्ट्र  मे ंपरियोजनाएं

 3027,  भ्री  अन्ना  जोशी  :

 श्री  दत्ता  मेधे  :

 श्री  विलासराव  नागनाथ  राव  गूंडेवार  :

 श्री  सन्दीपान  भगवान  थोरात  :

 श्री  लेज  सिंह  राव  भोंसले  :

 क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  केन्द्र  से सहायता  प्राप्त  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं

 और  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनके  अंतर्गत  परियोजना-वार  कितनी  क्तिीय  तथा  वास्तविक  प्रगति  हुई  है  ;

 राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  तथा  अनुमोदन  हेतु  भेजे  गए  नए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और
 सरकार  द्वारा  उन  पर  परियोजनावार  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  विश्व  बैंक  और

 अन्य  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  कमल  :  से  महाराष्ट्र  में

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आरम्भ  की  जा  रही  केन्द्रीय  और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  नई  परियोजनाओं  समेत

 केन्द्रीय  सहायता  स्कीमों,/परियोजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  |  जिनमें  उनकी  भौतिक  और

 वित्तीय  दोनों  प्रकार  की  उपलब्धियां  भी  शामिल  हैं  ।

 ल्‍क
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 राष्ट्रीय  कलकत्ता

 3028.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  19  1994  के  अतरांकित  प्रश्न
 संख्या  3905  के  उत्तर  के  संबंधस  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  स्थित  राष्ट्रीय  ग्रंथालय  में  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  श्री  सतीश  चन्द्रा
 की  अध्यक्षता  में  गठित  की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ;  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मानव  संसाघन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 तिलहनों  के  लिये  नयी  प्रौद्योगिकी

 *3029,  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  तिलहनों,“दलहनों  की  उपज  में  वृद्धि  करने  हेतु
 एक  नयी  प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रौद्योगिकी  का  परीक्षण  किन-किन  राज्यों  में  किया  गया  है  ;

 क्या  राजस्थान  में  नयी  प्रौद्योगिकी  शुरू  की  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  राजस्थान  में  इस  प्रौद्योगिकी  को  शुरू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 जाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  हां  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  तिलहन  अनुसंधान  प्रायोजना  के  जिसमें  आठ  तिलहनी  फसलें
 ।7  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  प्रौद्योगिकी  का  प्रदर्शन  किया  जा  रहा  राज्यों  के  नाम  ये  हैं  :

 पश्चिम  हिमाचल  जम्मू
 एवं  मध्य  प्रदेश  और  |  इसी  तरह  अखिल  भारतीय  समन्वित  दाल  प्रायोजना
 के  द्वारा  इस  प्रौद्योगिकी  की  जम्मू  एवं  हिमाभल

 ,  पश्चिम  मध्य  केरल  और  तमिलनाडु
 में  जांच  की  जा  रही  *

 यह  प्रौद्योगिकी  राजस्थान  में  अपनाई  गई  है  |  तोष  या  सरसों  की  एक  किस्म  यानी
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 का  प्रौद्योगिकी  के  इस्तेमाल  से  विकास  किया  गयीं  है  |  राज॑स्थाम  मैं  इसे  उंगाने  के  लिए
 सिफारिश  की  गई  है|  इसके  उन्नत  तिलहन  उत्पादन  प्रौद्यौगिकियाँ  के  प्रदर्शन  के  लिएं  अखिल

 भारतीय  समन्वित  प्रायोजना  केन्द्रों  की पहचान  की  गई  इन  प्रौद्यौगिकियाँ  कौ  प्रदर्शम  जौबमेर

 नवगांव  और  श्री  गंगानगर  के  किसानों  के  समक्ष  किया  गया  है  |  वर्ष  1993-94  कै  दौशंम

 कुल  मिलाकर  तिलहन  पर  113  प्रदर्शनों  का आयोजन  किया  गया  है  जिसमें  कि  किसानौं  तैक  इस  प्रौद्योगिकी

 को  पहंचाया  जा  सके  ।  अखिल  भारतीय  समन्वित  दाल  सुधार  प्रायोजना  के  केन्द्र  बौकामेर  और

 श्री  गंगानगर  में  स्थित  हैं  -  जहां  किसानों  को  दाल  की  नई  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  जामकांरी  दी  जांती  है

 प्रश्न  ही  नहीं

 ऐतिहासिक  स्मारकों  की  मरम्मत

 3३030.  अमृतलाल  कालीदास  पटेल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग ने  कितने  ऐतिहासिक
 स्थलों  और  मंदिरों  की  मरम्मत  कराई  ;

 (@)  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  स्थानों  क ेरअ-रखाव  और  सुरक्षा  के  लिए  वर्ष  वीर  कितनी

 राशि  व्यय  की  गई  ;  और

 चालू  वर्ष  में  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  घन  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन  राष्ट्रीय  महत्व  के  3562  केंद्रीय  संरक्षित  स्मारक

 जिनमें  ऐतिहासिक  स्थल  और  मंदिर  शामिल  हैं  |  इनमें  से  वर्ष  1991,  1992  और  1993  के  दौरान

 जिन  स्मारकों  को  समग्र  रूप  से  संरक्षण-कार्यों  के  लिए  चुना  गया  उनका  शज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केंद्रीय  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  तथा  परिरक्षण  पर

 हुआ  खर्च  इस  प्रकार  है  :

 1991  -92  843.91  लाख

 1992-93  890.12  लाख

 1993-94  -94  1169.28  लाख

 वर्ष  1994-95  के  लिए  1234.28  लाख  का  आवटंन  हुआ

 126



 25  1916  लिखित  उत्तर

 नस
 विवरण

 _  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  _  स्मारकों/स्थलों  कीसंख्या  1993
 2 ॥  3  4

 प्रदेश  2
 ॥

 3  4

 आम्र  प्रदेश  40  33  29

 असम  20  |  8

 अरूणाचल  प्रदेश  20  |  10

 बिहार  20  19  19

 दिल्ली  20  3  8

 गोवा  3  3  8

 गुजरात  14  14  19

 है|  हरियाणा
 11  9  8

 ह
 हिमाचल  प्रदेश  13  9  8

 जम्मू और  कश्मीर  2  2  2

 ह
 केरल  2  2  2

 कर्नाटक  36  35  37

 मध्य  प्रदेश  22  24  20

 महाराष्ट्र  -  -  -

 मणिपुर
 -  -  -

 मेघालय
 हु  ध  -

 मिजोरम  हु  है

 ह

 नागालैंड  |  ।  |

 मि  उड़ीसा  1  |  8

 पांडेचेरी  ।  |  ।

 हि  पंजाब  3  7  4
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 2  3  4

 राजस्थान  28  25  24

 सिक्किम  -

 तमिलनाडु  36  29  28

 त्रिपुरा
 -  ]

 उत्तर  प्रदेश  68  36  39

 पश्चिम  बंगाल  22  36  39

 के  अंतर्गत  शीरा  आयात

 श्री  अनंतराव  देशमुख  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शीरे  की  कीमतों  में  कमी  लाने  हैतु  औपन  जनरल  लाइसेंस के  अंतर्गत

 इसके  आयात  की  अनुमति  देने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  आयात  किन  मूल्यों  पर किन-किन  देशों  से  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  मौजूदा  निर्यात-आंयात

 नीति  के  अधीन  शीरे  के  आयात  की  अनुमति  देने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधौन  है|

 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  राज्य  फार्म

 3032.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  फार्मों  का  कुल  क्षेत्रफल  कया  है  ;

 विभिन्‍न  खद्याननों  के  बीज  के  उत्पादन  हेतु  कितना  क्षेत्र  उपयोग  में  लाया  जाता  है  ,  और

 1993-94  के  दौरान  इनमें  कितना  उत्पादन  किया  गया  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ञ्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  जो  एक

 सार्वजनिक  उपक्रम  के  पास  मध्य  प्रदेश  में  कोई  राज्य  फार्म  नहीं
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 सम्बलपुर  रेलवे  डिवीजन

 .  3033,  कृपासिन्धु  भोई  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सम्बलपुर  रेलवे  डिंवीजन  में  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;  और

 इन  परियौजनाओं  पर  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  संबलपुर  रेल  मंडल  में  नई  लाइनें  बिछाने

 तथा  निर्माणधीन  दोहरीकरण  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 ादधदवभपभएःए७।णभभभपफहफ/फ+ह॥+यफई

 परियोजना  का  नाम  लम्बाई  लागत  94-95  में  पूरा  करने  06/94 )6/94  तक

 आबंटित  की  लक्ष्य  हुई  प्रगति

 +
 रुपये  निधि  तिथि  का  प्रतिशत

 हैं  नई  लाइनें

 1.  तालचेर-संबंलपुर  172  220.00.  35.11  95-96  50

 दोहरीकरण

 2.  अम्बोडला-विस्साम  100  84.20  4.17  94-95  85

 कटक  और  तेरूबलि *

 _.  ऑआीडश

 अहमदाबाद  से  दिल्‍ली  के  लिए  रेलगाड़ी

 3034.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्या  सरकार  ने  अहमदाबाद  से  दिल्ली  बारास्ता  बड़ोदरा-गोघारा-रतलाम-कोटा  के  लिए

 यात्री  यातायात  के  संबंध  में  एक  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 कि  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मार्ग  पर  एक  नई  रेलगाड़ी  शुरू  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसे  कब  तक  शुरू  कर  दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 परिचालनिक  तथा  संसाधनों  की  तंगी  के

 बरेली  में  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  कार्यालय

 3035.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार के  पास  बरेली  में  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  कार्यलय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 लम्बित  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :

 इस  कार्य  को  1995-96  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किये  जाने  की  संभावना  बशर्ते

 कि  ऐसा  करना  व्यावहारिक  हो  और  घन  उपलब्ध  हो  |

 बना
 कमा जिनुवाद|  हा

 फुटबाल  खिलाड़ियों  का  प्र्दशन

 3036.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  फुटबाल  और  वालीबाल  क  खिलाड़ियों  के  प्रदर्शन  में  सुधार
 के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  खिलाड़ियों  को  क्या-क्या  सुविधाएं
 उपलब्ध  करायी  गई  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :  और  फुटबाल  और  वॉलीबाल

 के  स्तरों  में  सुधार  के  उपाय  शुरू  करने  का  मुख्य  दायित्व  संबंधित  संघों  का  है|  युवा  कार्यक्रम  और  खेल
 विमाग  तथा  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  इस  प्रक्रिया  में  सहायता  प्रदान  करते  हैं  |  सहायता  विशेष  प्रशिक्षण

 शिविरों  का आयोजन  भारत  और  विदेशों  में  प्रतियोगिता  प्रदर्शन  के  अवसर  प्रदान  योग्यता
 प्राप्त  विदेशी  प्रशिक्षकों  की  सेवाओं  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  जहां  आवश्यक  वैज्ञानिक  और  चिकित्सा

 सहायता  प्रदान  करना  शामिल
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 पवन  एक्सप्रेस  का  विभिन्‍न  जंक्शनों  पर

 3037.  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  4247  डाउन  कुरला  वाराणसी  पवन  एक्सप्रेस  मध्य  रेलवे  क ेचालीस  गांव  और  पाचोरा
 जंक्शन  पर  ठहरती  है  जबकि  4248  अप  गाड़ी  उक्त  जंक्शनों  पर  नहीं  रूकती  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  जी  हां  ।  1015  डाउन  कुशीनगर  एक्सप्रेस
 की  समय-सारणी  में  परिवर्तन  करने  से  प्रभावित  यात्रियों  की  व्यवस्था  क ेलिए  10.11.92  से  4247  डाउन
 के  रूकने  की  व्यवस्था  की  गई

 कोई  कार्रवाई  अपेक्षित  नहीं

 हॉट  मिक्स  संयंत्र

 3038.  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  चल  रहे  कुछ  हाट  मिक्स  संयंत्र  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  जारी

 विशेष  निदेशों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  संयंत्र  कितने  स्थानों  पर  हैं  ;  और

 इन  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  पर  सरकार  द्वारा  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  जारी  निदेशों  की अवहेलना  करते  हुए  राजधानी  में  दो  हॉट  मिकस"प्लांट  अभी  भी  चल

 रहे

 जिन  दो  यूनिटों  के  विरूद्ध  निदेश  जारी  किये  गये  थे  वे  नई  दिल्ली  में  स्थित  हैं  ।

 इन  दो  यूनिटों  के  विरूद्ध  दिल्ली  प्रदूषण  नियंत्रण  समिति  द्वारा  वायु  निवारण  एवं

 1981  की  धारा  37  के  तहत  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  की  गई
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 3039.  श्री  चेतन  चौहान  :

 श्री  वृजभूषण  शरण  सिंह  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ल्ड  कप  क्रिकेट  टूर्नामेंट  1996  में  स्थल  संबध  में  अंतिम  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  तैयार  किये  गये  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  टूर्नामेंट  क ेआयोजन  में  कितनी  धनराशि  खर्च
 किये  जाने  का  अनुमान  है  ?

 मानव  संसाघन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदयी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :  और  हालांकि  विशिष्ट  स्थानों

 का  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  फिर  भी  1996  विश्व  कप  के  दौरान  खेले  जाने  वाले  कुल  37  मैचों

 में  से  पाकिस्तान  और  श्रीलंका  क्रमशः  17.16  और  4  मैचों  की  मेजबानी

 जी  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट  परिषद  द्वारा  कार्यक्रम  अनुमोदित  किया  गया

 मैच  14  फरवरी  से  17  मार्च  1996  तक  आयोजित  किए  जाएंगे  |  इस  टू्नामेंट  के आयोजन
 पर  लागमग  5.44  मिलियन  पौंड  व्यय  होने  का  अनुमान

 दवा  उद्योग  हेतु  पर्यावरण  स्वीकृत

 3040.  श्रीमती  दीपिका  टोपीवाला  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दवा  उद्योग  को  इस  बार  तीन  वर्ष  के  लिए  पर्यावरण  स्वीकृति  प्रदान  करने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  अब  तक  इस  उद्योग  को  कितनी  अवधि  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  करती  आई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  हाल  ही

 फार्मेस्युटिकल  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  न ेपर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  को  अम्यावेदन  दिया  है  कि  संचालन

 के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  द्वारा  उन्हें  जारी  की  गई  सहमति  को  तीन  वर्षों  की अवधि  के  लिए
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 या  औद्योगिक  प्रक्रमों  या शोधन  तथा  निपटान  प्रौद्योगिकियों  में  कोई  परिवर्तन  किए  जाने  जो  भी  पहले
 बैघ  बनाया  जाए  |  यह  विचाराधीन

 अब  जल  निवारण  एवं  1974  तथा  वायु  निवारण

 एवं  ।98।  की  संबंधित  घाराओं  के  अंतर्गत  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  विभिन्‍न  राज्यों
 में  समय  के  लिए  वैधता  और  ऐसी  अवधियों  की  समाप्ति  पर  नियमित  रूप  से  नवीकरण  के

 साथ  संचालन  के  लिए  सहमति  जारी  कर  रहे

 विश्व  विरासत  स्थल

 3041.  श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  स्थित  मोमास  बाघ  अमयारण्य  को  यूनेस्को  द्वारा  संकटाग्रस्त विश्व  विरासत  स्थल
 के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ;

 क्या  यूनेस्को  द्वारा  कई  अन्य  क्षेत्रों  को  मी विश्व  विरासत  स्थल  के  रूप  में  घोषित  करने  की

 भी  संभावना  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (a)  वे  मुख्य  नाम  कौन-कौन  से  हैं  जिनके  कारण  यूनेस्को  इंस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  असम  में  मानस  बाघ

 रिजर्व  को  यूनेस्को  द्वारा  पहले  ही  एक  विश्व  विरासत  स्थल  घोषित  किया  जा  चुका  है  विश्व  विरासत  कन्वेंशन

 इस  बात  से  चिंतित  था  कि  मानस  बाघ  रिजर्व  को  बोडो  आदिवासियों  के  आक्रमण  से  लगातार  खतरा  बना

 हुआ  इससे  वन्यजीवों  के  बड़े  पैमाने  पर चोरी-छिपे  वनस्पतियों  की  चोरी  के अलावा  सरकारी

 कर्मचारियों  पर  लगातार  आक्रमण  और  सम्पत्ति  का  विनाश  भी  हुआ

 से  इनकी  जैविक  वास्तुकारिता  तथा  सौंदर्यपरक  महत्व  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  भारत  के  2।  स्थलों  को  यूनेस्को  द्वारा  विश्व  विरासत  के  रूप  में  घोषित  गया  इनमें
 से  16  वास्तुशिल्पीय  स्थल  और  5  प्राकृतिक  स्थल  हैं  |  यूनेस्को  द्वारा  तीन  अन्य  प्राकृतिक  स्थलों  अर्थात

 गिर  शेर  कच्छ  के  लघु  रन  के  जंगली  गघा  अभयारण्य  तथा  शांत  घाटी  राष्ट्रीय  उद्यान  को

 इसमें  शामिल  करने  की  सिफारिश  की  गई

 वर्षगांठ  समारोह  संबंधी  समिति

 3042,  श्री  वीरेन्द्र  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आचार्य
 भावे  की  जन्म  शताब्दी और  1994-97  के  बीच  पडने  वाली

 स्वतंत्रता  समारोह  की  वर्षगांठ  हेतु  अलग-अलग  समितियां  गठित  की  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  समितियों  द्वारा  अब  तक  कितना  कार्य  किया  जां  चुका  है  ;

 (=)  इन  अवसरों  पर  आयोजन  कार्य  सरकार  अथवा  कुछ  अन्य  संगठनों  द्वारा  किया  जाएगा  ;

 तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? /

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री  .

 :  से  आचार्य  विनोबा  भावे  की  जन्म  शताब्दी  मनाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समिति  प्रधान

 मंत्री  की  अध्यक्षता  में  गठित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  |  स्वतंत्रता  की  वर्षगांठ  मनाने  के लिए  कोई

 राष्ट्रीय  समिति  अभी  तक  गठित  नहीं  की  गई

 और  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है|

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  बेस  डिपो

 3043.  साक्षी  जी  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  जिलावार  कितने  बेस  डिपो  हैं  ;

 राज्य  में  उन  जिलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  बेस  डिपों  नहीं  हैं  ; और

 इन  जिलों  में  बेस  डिपो  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 अपने  फील्ड  कार्यालयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 लिंक  एक्सप्रेस

 3044.  श्री  थोटा  सुब्बाराव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापट्टनम  लिंक  एक्सप्रैस  को  एक
 सुपरफास्ट  ट्रेन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रश्न  नहीं
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 हरित  तथा  श्वेत  क्रान्ति

 3045.  श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :

 श्री  शिवलाल  नागजीभाई  बेकारिया  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  लागू  की  गई  हरित  तथा  श्वेत  क्रान्ति  की कोई
 उच्चस्तद्यीय  समीक्षा  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ;  और

 इन  क्रासियो  के  अंतर्गत  देश  भर  में  लागू  की  जाने  वाली  भावी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  और  कृषि  विकाप्त  कार्यक्रमों

 की  प्रगति  की  आवधिक  प्रगति  रिपोर्टो,/रिव्यू  मीटिंगों  के माध्यम  स ेलगातार  समीक्षा  और  मानीटरिंग  की  जाती

 साथ  ही  वार्षिक  योजनाएं  बनाते  समय  भी  ऐसा  किय  जाता  इसके  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  खद्याननों  तथा  अन्य  मुख्य  फसलों  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  हुई

 जहां  तक  श्वेत-क्रान्ति  का  संबंध  है  इस  हेतु  आपरेशन-फलड  के  नाम  से  एक  कार्यक्रम  है  जिसे

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  क्षरा  विश्व  बैंक  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  चलाया  जा  रहा

 है  |  इस  कार्यक्रम  की  प्रगति  पर  सरकार  और  इन  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  द्वारा  बहुत  कड़ी  नजर  रखी  जा
 रही

 भविष्य  में  कृषि  विकास  संबंधी  रणनीति  में  क्षेत्रीय  दृष्टि  से  और  विस्तृत  विकास  पद्धति  इजाद

 सिंचाई  की  यथा  सृजित  सुविधाओं  का  कुशल  वर्षासिंचित  क्षेत्रों  क ेविकास  तथा  आर्थिकदृष्टि
 से  सक्षम  उन्नत  प्रौद्योगिकी  और  निवेश  सामग्री  की  सतत्‌  व्यवस्था  करना  भी  शामिल  होगी  ।  फ्लड

 इस  समय  अपने  तीसरे  चरण  में  यह  1994  तक  चलेगा  |  विश्व  बैंक  और  यूरोपीय  आर्थिक

 समुदाय  से  इस  कार्यक्रम  को  आगे  1996  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  गया

 मदन  टैंक  परियोजना

 3047.  श्री  रामचन्द्र  मारोतराव  घंगारे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  के  वर्धा  जिले  की  मदन  टैंक  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  वर्घा  जिले  की  मदन
 -  के  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  वन  1980  के  तहत  वन  भूमि  के  अंतरण  के  बारे  ~~

 4  अभी  तक  महाराष्ट्र राज्य  सरकार  से  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तीरंदाजी  का  प्रशिक्षण

 3047.  श्री  साइमन  मरान्डी  :  क्‍या  मानव  संसाघन  विकास  मंत्री  यह  कतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  झारखंड  और  अन्य  पहाडी  क्षेत्रों  में सुयोग्य  युवाओं  को  तीरंदाजी  कां  प्रशिक्षण

 देने  के  संसबंध  में  कोई  राज्यवार  योजना  आरम्भ  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  प्रशिक्षण  क्षेत्र  और  कहां-कहां  अब  तक  चलाए  जा  रहे  हैं  ;

 इन  केन्द्रों  मे ंराज्य-वार  कितने  लोग  प्रशिक्षण  पा  रहे  हैं  ;

 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इनमें  से  प्रत्येक  प्रशिक्षण  केन्द्र  को  चलाने  में  सरकार  को  होने  वाले  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 mk

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :  सरकार  द्वारा  तीरदांजी के  प्रशिक्षण
 के  लिए  कोई  नयी  योजना  आरम्भ  नहीं  की  जा  रही  तथापि  मारतीय  खेल  प्राधिकरण  की  विशेष  क्षेत्र
 खेल  योजना  और  खेल  परियोजना  विकास  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  आदिवासी
 और  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  प्रतिमावान  युवाओं  को  पहले  से  ही  रांची  लेबंग  और  शिलांग

 में  तीदांजी  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 से  प्रश्न  नहीं

 प्रशिक्षु  कार्य  निरीक्षक-गाा

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्या  रेल  मंत्री  3.5.1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5878

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  केंद्रीय  रेलवे  और  केंद्रीय  रेलवे  के  अंतर्गत  इस  श्रेणी  के  कितने  पद  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  ;

 किन  कारणों  से  1993  से  चुन  लिए  गए  उम्मीदवारों  की  वहां  नियुक्ति  नहीं  हो  रही

 ow
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 क्‍या  सर॒कार  का  विचार  पश्चिमी  रेलवे में  कार्यभार  ग्रहण  करने  के  लिए  उन  चुने  गए  उम्मीदवारों
 को  नियुक्ति-पत्र  जारी  करना  है  जहां  5  व्यक्तियों  ने  कार्यभार  ग्रहण  नहीं  किया  ; यु

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चुने  गए  उम्मीदवारों  को  किसी  भी  रेल  क्षेत्र  में  नियुक्त  करने  का
 है  जहां  ये  पद  खाली  पड़े  हैं  ; और

 यदि  टो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऐल  मंत्री  सी.के,जाफर  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  12  रिक्तियां  हैं  परन्तु  वे

 विभागीय  पदोन्‍नतियों  के  लिए  25%  कोटे  से  संबंधित  हैं  |  मध्य  रेलवे  में  कोई  रिक्तियां  नहीं

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  उपर्युक्त  माग  के  उत्तर  में  यथा  उल्लिखित  रिक्तियां  विमागीय

 उम्मीदवारों  द्वारा  भरी  जा  रही  है|  मध्य  रेलवे  में  निर्माण  गतिविधियां  उत्तरोत्तर  रूप  से  पूरी  हो जाने  क ेकारण

 कई  निर्माण  निरीक्षण  फालतू  घोषित  किए  गए  हैं  जिनके  पुनर्नियोजन  को  भर्ती  की  तुलना  में  वरीयता  दी

 जानी

 जी

 इन  उम्मीदवारों  को  अभी  अन्य  जोनों  में  नियुक्त  करना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया

 प्रश्न  नहीं

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  हेतु  आरक्षित  पद

 3049,  श्री  अनावि  चरण  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  इस  समय  कुल

 किसने  आरक्षित  पद  रिक्त  हैं  ;  और

 इन  पदों  को  अभी  तक  नहीं  भरे  जाने  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्री  ज़ाफर  :  अनुसूचित  जाति,/“अनुसूचित  जनजाति  की  रिक्तियों

 का  बकाया  इस  प्रकार  था  :

 भ्रती  :

 31.3.1994  को  ग्रुप  और  दोनों  कोटियों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 की  रिक्तियों  का  बकाया
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 पदोन्नति  :

 बकाया  इस  प्रकार  है  :

 ग्रुप  ग्रुप

 अजा  कुल  कुल

 "1494  वाह  356.  533...  क्र  130

 1.7.94  879  671  1550  381  651  1032

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  1994-95  के  पहले  तीन  महीनों  में  ग्रुप  में  38%  तथा  ग्रुप
 में  17%  सुधार  हुआ

 बकाया  निम्नलिखित  कारणों  से  है  :

 ())  विचारार्थ  जोन  में  तकनीकी  कोटियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  के

 उम्मीदवारों  की  अनुपलब्धता

 (४)  आरक्षण  आदेशों  के  विरूद्ध  न्यायालय/केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधघिकरण  के

 धौलपुर  विद्युत  परियोजना  को  मंजूरी

 3050.  राजशेखर  रेडिडी  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगें  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  की  धोलपुर  विद्युत  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  लिए  निर्धारित  की  गयी  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  आसपास  के  वातावरण  और  घड़ियाल  अभ्यारण्य  तथा  चंबल  और  आगरा  में  ताजमहल

 में  घड़ियाल  प्रजनन  केन्द्रों  की  सुरक्षा  क ेलिए  क्या  कदम  उठा  रही  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  धोलपुर  ताप

 विद्युत  परियोजना  को  हाल ही  में  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  मंजूरी  दी  गई  है|  750  की  परियोजना  के

 मूल  प्रस्ताव  को  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  अनुकूल  नहीं  पाया  गया  था  क्‍योंकि  यह  पारिस्थितिकीय  दृष्टि  से

 संवेदनशील  और  वास्तु-शिल्पीय  महत्व  वाले  क्षेत्रों  क ेनिकट  है  |  तदनुपरान्त  परियोजना  प्राधिकारियों  ने

 ऐसी  स्वच्छ  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  है  जोअब  वाणिज्यिक  रूप  से  उपलब्ध  है  और  प्रस्ताव  क ेआकार  को  घटा

 कर  360  कर  दिया  यह  मंजूरी  निम्नलिखित  शर्तों  के अधीन  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  ;

 -  प्रस्तावित  संयंत्र  विनिर्दिष्ट  स्वच्छ  प्रौद्योगिकी  पर आधारित  होना  चाहिए  ताकि  चिमनियों

 से  निकलने  वाले  गैसीय  उत्सर्जन  को  पर्यापत  रूप  से  घटाया  जा  सके  |  इस  स्वच्छ

 प्रौद्योगिकी  के अतिरिक्त  अन्य  कोई  प्रौद्योगिकी  अपनाने  की  अनुमति  नहीं

 न  द्रव  बहिस्रावों  को  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप  उपयुक्त
 रूप  से  शोधित  किया  जाए  |  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  शोधित  बहिस़ावों  के  पुनः  प्रयोग

 के  लिए  प्रयास  किए  जाएं  |
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 -  नदी  में  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  में  गर्म
 जल  की  निकासी  के  लिए  शीतलन  टावरों  की

 व्यवस्था  क्री

 -  राख  कुण्ड  से  निकलने  वाले  द्रव  बहिस्रावों  को चंबल  नदी  में  न  डाला  जाए  और  अपर्शिष्ट
 जल  का  पुनः  शोधन  किया  जाए  तथा  शून्य  विसर्जन  संकल्पना  को  अपनाया

 न  फ्लाई  ऐश  का  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  उपयोग  किया

 न  जाहं  तक  संभव  हो  अपशिष्ट  जल  का  उपयोग  करके  विद्युत  स्टेशन  के  चारों  ओर  पर्याप्त

 चौड़ाई  और  घनत्व  वाली  हरित  पट्टी  लगाई

 =  मानव  बस्तियों  आदि  की  अव्यवस्थित  वृद्धि  को  रोकने  के  ध्येय  से  राज्य  सरकार

 द्वारा  धोलपुर  क्षेत्र  के लिए  अनुक्षेत्र  वर्गीकरण  सहित  एक  मास्टर  योजना  तैयार की
 नगर,/औद्योगिक  संपदाओं  के  वन  विहार  और  अभयारण्य  तथा  चंबल  नदी  की  ओर

 विस्तार  प्र  रोक  लगाई

 -  धोलपुर  और  आगरा  के  बीच  तथा  वन  विहार  और  अभयारण्य  के  निकट  पर्याप्त  संख्या

 में  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्र  स्थापित  किए

 उपर्युक्त  पर्यावरणीय  सुरक्षा  और  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  से  मगरमच्छ  अभयारण्यों  तथा  ताजमहल

 सहित  आसपास  के  पर्यावरण  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  इन  सुरक्षा  उपायों  को

 परियोजना  में  शामिल  किया  जाएगा  और  इन्हीं  के  आधार  पर  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  की  गई

 आदर्श  संस्कृत  बालूसेरी

 3051.  श्री  मुर॒लीधरन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गत  दो  वर्षों  के दौरान  आदर्श  संस्कृत  कोझीकोड

 में  व्याप्त  कथित  अनियमितताओं  और  भ्रष्टाचार  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संस्था  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये

 जाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  इस  विद्यापीठ  के  अध्यक्ष  को  बदलने  के  लिए  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई

 केरल  विश्वविद्यालय  के  संस्कृत  विभाग  के  अध्यक्ष  उन्‍नी  को  श्री  नेडुंगडी
 के  स्थान  पर  14  1994  से  नया  अध्यक्ष  नामित  किया  गया
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 कालीकट  आदर्श  संस्कृत  बालूसरी  को  अधिकार  में  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ
 की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्ताव  1994  में  प्राप्त  हुआ  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  की  नीति  के

 प्रत्येक  राज्य  में  एक  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  स्थापित  की  जानी  चाहिए  |  चूंकि  केरल  राज्य  के

 त्रिचूर  जिले  में  परूनाटुकारा  में  पहले  ही  एक  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  कार्य  कर  रहा  है  एतैव  इस  स्तर

 पर  अन्य  विद्यापीठ  बनाना  संमव  नहीं

 सहकारी  ढ़ांचा

 3052.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  सहकारी  ढ़ांचे  को  मजबूत  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;

 क्या  ने  भी  इस  संबंध  में  कुछ  कदम  उठाए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  सहकारी  संरचना  के

 सुदृढ़ीकरण  हेतु  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  हैं  |  इन  अपायें  में  प्राथमिक  कृषि  सहकारी  समितियों  के  लिए  व्यवसाय

 विकास  योजनाओं  को  तैयार  सहकारी  संस्थाओं  पर  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करना  तथा  योजना  आयोग

 द्वारा  स्थापित  समिति  की  संस्तुतिओं  क ेआधार  पर  बहु-राज्यीय  सहकारी  समिति  1984  को

 तैयार  करना  शामिल

 सहकारी  संस्थाओं  को  वांछित  स्वयायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए  सहकारी  विधान  के  पुनर्निरूपण

 हेतु  राज्य  सरकारों  के  साथ  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  ताकि  उन्हें  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  और

 स्वावलम्बी  बनाया  जा  सके  |  सहकारिता  राज्य  का  विषय  है  और  इस  संबंध  में  अंतिम  कार्रवाई  राज्य  सरकारों

 द्वारा  की  जानी

 और  सहकारी  ऋण  प्रणाली  के  सुदृढ़ीकरण  हेतु  नाबार्ड  ने निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 ()  एक  मॉडल  डिपॉजिट  गारंटी  योजना  तैयार  की  गई  है  और  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों

 द्वारा  जमा  संचयन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  इसे  अपनाने  हेतु  यह  योजना  राज्यों

 में  परिचालित  की  गई
 ह

 (1)  राज्यों  को  कहा  गया  है  कि  वे ऋण  नीतियों  और  प्रक्रियाओं  को सरल  बनाएं  और  सिंचाई
 और  बहुफसली  क्षमता  वाले  क्षेत्रों  में किसानों  क ेबीच  नकद  ऋण  प्रणाली  लागू  करें|

 (॥  राज्यों  को  बेहतर  वसूली  निष्पादन  के  अनुकूल  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  कहा

 गया
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 (४५)  नाबार्ड  ने  प्रणाली  विकार  संसाधन  उन्‍नत  वसूली  आदि  के  लिए  सहकारी
 .  बैंकों  को  सहायता  देने  के  लिए  सहकारी  विकास  निधि  की  स्थापना  की

 (४  राज्य  सरकारों  और  सहकारी  बैंकों  को सलाह  दी  गया  है  कि  व ेसहकारी  ऋण  संरचना
 *  के  स्वरूप  के  पुनर्नवीकरण  के  लिए  विकास  कार्य  योजना  तैयार  करें  ।

 विद्यालयों  में  घटिया  खाद्य  मर्दों  की कथित  सप्लाई

 3053.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 दिल्ली  में  नवोदय  स्कूलों//आंगनवाड़ी  आदि  में  दोपहर  के  भोजन  में  बच्चों  को

 दिये  जाने  वाले  खाद्य  मदों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 बच्चों  को  प्रतिदिन  मद-वार  कितनी-कितनी  मात्रा  में  खाद्य  पदार्थ  दिये  जाते  हैं  ;

 इन  मदों  को  मद-वार  कहां  से  खरीदा  जाता  है  ;

 इन  मदों  को  खरीदने  में  मद-वार  कया  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जांच  के  लिए  इन॑  खाद्य  मदों  के मद-वार  कितने  नमूने  उठाये

 गये  और  उनमें  से  कितने  घटिया  और  मिलावटी  पाये  गये  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;

 क्या  बच्चों  को इस  समय  दिये  जा  रहे  बिस्कूटों  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  भंडार  स ेखरीदकर

 पारले  के  ग्लूकोज  बिस्कूटों  की  आपूर्ति  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  दिल्ली  स्थित  दो  विद्यालयों  सहित  नवोदय  विद्यालय  पूर्णतया  आवासी  4  स्कूल
 हैं  |  बच्चों

 को  निःशुल्क  पाठय-पुस्तकों  और  लेखन  सामग्री  प्रदान  की  जाती  है  |

 रा

 से  बच्चें  को  हल्के  नाश्ते  क ेसाथ  मध्याहन  और  अपराहन  में  जाय/काफी  और  पेय  के  अतिरिक्त

 सुबह  की  नाश्ता  भोजन  और  रात्रि  भोजन  प्रदान  किये  जाते  हैं  |  ब्यंजन  सूची  में  क्षेत्रगत  अंतर  होता

 है  |  प्रत्येक  बच्चे  के आहार  पर  प्रति  माह  350  रुपये  की  खर्च  की  जा  रही

 वनस्पति  इःयादि  जैसी  बड़ी  मात्रा  वाली  वस्तुएं  प्रायः  जिला

 »  खाद्य  सामग्री  कार्यालय/सुपर  मार्किट,//सहकारी  स्टोर  इत्यादि  ते  खरीदी  जाती  इत्यादि
 जैसी  वस्तुएं  नियमों  के  अनुसार  निविदाओं  को  आमंत्रित  क  या  उसी  स्थान  पर  भाव  लगाकर  निर्धारित

 |  संभरकों  से  खरीदी  जाती  नवोदय  विद्यालय  समिति  विशेष  ब्राण्ड  के  उत्पाद  की  खरीद  सुनिश्चित
 करने  की  स्थिति  में  नहीं
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 विशाखापंट्टनम  रेलवे  स्टेशन

 3054.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपों  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार का  प्रस्ताव  लम्बी  दूरी  की  रेल  गाड़ियों  कै  सुविधा  हैतु  विशाखापंदटनम  रेलवै

 स्टेशन  को  गोपाल  पट्टनम  में  स्थानांतरित  करने  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  सी.के  जाफर  :  और  सूचना  इंकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटलं-पर  रख  दी

 केसर  का  उत्पादन

 3055.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खंडूरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केसर  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  केन्द्रीय  भाग  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश

 के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  केसर  उत्पादन  हेतु  प्रयोगात्मक  परीक्षण  और  अनुसंधान  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?'

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  और  सरकार  मसालों  के  विकास

 के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  एक  समेकित  मसाला  विकास  कार्यक्रम  चला  रही  है  |  इसके  अंतर्गत  केसर
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  जम्मू  व  कश्मीर  में  5  हैक्टेयर  और  हिमाचल  प्रदेश  में  दो  हैक्टेयर  वाले

 केसर  बीज  बहुलीकरण  प्लाटों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  कोर्म्स

 उपलब्ध  हो  र।कें  |  साथ  ही  खेती  की  उन्‍नत  विधि  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  जम्मू  व  कश्मीर

 के  किसानों  के  खेतों  में  350  प्रदर्शन  प्लाटों  और  हिमाचल  प्रदेश  में  50  प्लाटों  की  स्थापना  की  स्वीकृति
 दे  दी  इसके  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  +ंसर  का  विकास  करने  के  लिए  15.13  लाख  रुपये  का

 परिव्यय  नियत  किया  गया

 से  नहीं  |  हिमाचल  a  की  पहाड़ियों  के  लिये  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद

 द्वारा  इस  फसल  के  संबंध  में  एक  अनुसंधान  पम्  योजना  स्वीकृत  की  गई
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 मूंगफली/खजूर
 का

 उत्पादन

 3056.  रासा  सिंह  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  देश  में  मूंगफली  और  खजूर  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  विशेष
 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  राजस्थान  में  इनकी  खेती  के  संवर्धन  की  संभावनाएं  हैं  ;

 यदि  तो  तंत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  अनुसंधान  केन्द्रों  द्वारा  राजस्थान  की  रेतीली  जलवायु  के  उपयुक्त  खजूर  और  मूंगफली
 की  कोई  विशेष  किस्म  तैयार  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 राजस्थान  में  किन-किन  जगहों  में  अभी  मूंगफली  और  खजूर  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  मूंगफली  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  के  22  राज्यों  में  एक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  |  वैसे  जहां  तक  खजूर  के  पेड़  का

 संबंध  है  भारत  सरकार  द्वारा  उष्ण  कटिबंधीय  शुष्क  क्षेत्र  और  शीतोष्ण  क्षेत्र  क ेफलों  क ेसमेकित  विकास  की

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अंतर्गत  खजूर  की  खेती  के  लिये  सहायता  प्रदान
 की  जाती  .

 और  राजस्थान  में  मूंगफली  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  की  संभावनाएं  1993-94  के

 अनुमान  है  कि  2.86  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  मे ंइसकी  खेती  हुई  और  इसका  उत्पादन  2.09  लाख  मीटरी

 टन  रहा  |  इस  राज्य  के  बीकानेर  और  जोधपुर  जिलों  में  खजूर  की  खेती  की  संभावनाएं  हैं  ।

 और  राजस्थान  के  लिये  उपयुक्त  मूंगफली  की  किसमें  हैं  -  141,

 और  खजूर  की  किसमें  मेरजूल  और  जहीदी  |

 (2)  इस  राज्य  के  30  जिलों  में  मूंगफली  की  खेती  की  जाती  है  लेकिन  महत्वपूर्ण  जिले
 बीकानेर  और  राजस्थान  में  ख  जूर  की  खेती  का  क्षेत्र

 नगण्य
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 गुवाहाटी  राजंधामी  एक्सप्रेस

 3057.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 श्री  अमर  रायप्रधान  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  से  गुवाहाटी  और  गुवाहाटी  से  नई  दिल्‍ली  के  लिए  चलाई  गई  शजघामी  एक्सप्रेस
 1  को  इसके  शुरू  होने  से  पूर्व  किन-किन  स्टेशनों  पर  रोके  जाने  का  प्रस्ताव  था

 गाड़ी  को  केवल  न्यू  जलपाईगुड़ी  में  ही रोकने  का  फैसला  करने  के  क्या  कारण  जबकि

 यह  गाड़ी  मुख्य  रूप  से  उत्तर  पूर्वोत्तर  मूटान  और  पूर्वी  नेपाल  आाधिं  के  यत्रियौं
 को  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  चलाई  गई  थी  ;  और

 उपरोक्त  राज्यों  में  गाड़ी  को अधिक  स्टेशनों  पर  रोके  जाने  की  व्यवस्था  करने  तथा  यात्रियों

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  गाड़ियों  की  आवाजाही  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  राजधानी  एक्सप्रेस  एक  तीव्र  गति  की

 गाड़ी  है  जो  संघीय  राजघानी  तथा  राज्य  की  राजधानी  के  यात्रियों  के  लिए  अभिप्रेत  है  ।  और  इसलिए  इसके
 मध्यवर्ती  ठहरावों  को  मुख्यतः  परिचालनिक  कारणों  से  कम  से  कम  रखा  जाता  है  |  गुवाहाटी  राजधानी  गाड़ी

 के  लिए  केवल  कटिहार  तथा  न्यूजलपाई  गुड़ी  पर  ठहराव  देने  का

 विनिश्चिय  किया  गया

 मार्ग  में  अतिरिक्त  ठहरावों  की  व्यवस्था  करने  तथा  xxxx  बारंबारता  में  वृद्धि  करने का फिलहाल
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 3058.  श्री  विश्वनाथ  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः
 ह  ह

 क्या  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  उर्दू  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  हेतु  सुझाव  देने  क ेलिए  कोई
 समिति  गठित  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्‍या  इस  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  दे  दी हि  क्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  समिति  की  सिफारिशें  कब  तक  प्राप्त  हो  जाएंगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  शिक्षा  मानव  संसाधन  विकास  भारत  सरकार  ने  25
 '  1992  को  श्री  अजीज  कुरैशी  की  अध्यक्षता  में  उर्दू  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  संबंधी  एक  समिति  गठित

 की  थी  |  समिति  नै  12  1993  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  थी  |  इसकी  प्रमुख  सिफारिशों

 में  एक  नया  केन्द्रीय  उर्दू  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  शामिल  है  जिसका  स्वरूप  पूर्णतया  धर्मनिरपेक्ष  हो
 और  जो  सभी  के  लिए  सुलभ  हो  लथा.जो  उपयुक्त  पंरिवर्ततों  और  रूपांतरों  के  साथ  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय

 मुक्त  विश्वविद्यालय  की  पद्धति  पर  जिसमें  उसके  प्रमुखतया  दूरस्थ  शिक्षा  स्वरूप  के

 होते  हुए  संस्थाओं  के  संबंधन  और  चयनात्मक  आधार  पर  अध्यापन  संस्थाएं  खोलने  के  लिए  सामर्थ्यकारी

 उपबंध  हों  और  जिसमें  उर्दू  कै  माध्यम  से  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  और  रोजगारोन्मुख  पाठयक्रमों  के  अध्यापन

 पर  बल  विया  जाता  हो  |

 प्रशिक्षित  प्रशिक्षक

 हु  3059,  श्री  तेज  सिंह  राव  भोंसले  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  महाराष्ट्र  और  अन्य  राज्यों  में  खेल-कूद  और  खेल  संबंधी  प्रतिस्पर्धाओं  को  बढ़ावा  देने

 हेतु  जिला  स्तर  पर  खेल  संस्थानਂ  से  प्रशिक्षित  प्रशिक्षकों  की नियुक्ति  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :  हां

 राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  प्रत्येक  जिले  में  चार  खेल

 विधाओं  की  पहचान  करनी  अपेक्षित  होती  हैं|  दो  विधाओं  के  लिए  प्रशिक्षकों  की  नियुक्ति  भारतीय  खेल

 प्राधिकरण  और  अन्य  दो  की  संबंधित  राज्य  सरकार  करती  *

 *

 रेलवे  हाई  स्कूल  विजयवाड़ा

 +
 3060,  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विजयदवाड़ा  में  कितने  रेलवे  कर्मचारी  कार्यरत हैं  ;

 इन  रेलवे  कर्मचारियों  के  बच्चों  क ेलिए  उपलब्ध  करायी  जा  रही  शैक्षिणिक  सुविधाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या  है

 दर
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 हा  प्पथपपापपपभमा्  पणएप/5++

 क्या इन  विद्यालयों  में  विशेषकर  रेलवे  द्वारा  संचालित  सहशिक्षा  हाई  स्कूल  की  कक्षाओं  के

 इस  समय  जितने  सेक्शन  हैं  वे  पर्याप्त  नहीं  हैं
 ; और

 यदि  तो  इन  विद्यालयों  में  सेक्‍्शनों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा

 पटल  पर  रख  दी

 मिट्टी  तथा  जल  परीक्षण  प्रयोगशालाएं

 3061.  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994-95  के  दौरान  असम  में  कितनी  मिट्टी  तथा  जल  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  खोलने  का

 प्रस्ताव  और

 इस  पर  कुल  कितना  अनुमानित  खर्च  होगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  मिट्टी  परीक्षण  प्रयोगशालाएं
 जहां  जल  के  नमूनों  का  भी  विश्लेषण  किया  जा  सकता  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  की  जाती  हैं  |  अंसम

 में  सत्रह  (17)  मिट्टी  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  (10  स्थायी  तथा  7  हैं  |  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को

 सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  जो  1993-94  के  दौरान  चल  रही  थी  उसके  तहत  राज्य

 सरकार  ने  36  लाख  रुपए  के  व्यय  से  मौजूदा  10  स्थायी  मिट्टी  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  सुदृढ़  बनाने

 का  प्रस्ताव  किया  इस  योजना  के  अधीन  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1994-95  में  नई  मिट्टी  परीक्षण  प्रयोगशाला

 स्थाण्ति  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है|

 दिल्‍ली  की  जामा  मस्जिद  को  हुई  क्षति

 3062.  श्री  सुरेंन्द्र  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  राजधानी  तथा  आस-पास  के  अन्य  स्थानों  पर  28  1994  को  आये  भूकम्प
 से  दिल्ली  की  जामा  मस्जिद  को  क्षति  पहुंची  है  ;

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  क्षति  का आकलन  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उसकी  मरम्मत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?'

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  नुकसान
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 #  बस  इतना  हुआ  है  कि  जामा  मस्जिद  के  दक्षिणी  प्रवेश-द्वारा  की लघु-मीनार  गिर  गई  है  तथा  पूर्वी  एवं
 उत्तरी  प्रवेश  द्वारों  की  दो  लघु-मीनारों  में  दरारें  पड़  गई

 संरक्षण  और  मरम्मत  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया

 आम  का  उत्पादन

 3063,  श्री  सिदनाल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  आम  का  निर्यात  हुआ  ;

 क्या  निर्यात  कै  कारण  देश  में  आम  की  कमी  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  देश  में  आम  की  घरेलू  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आम
 _

 की निर्यात की गई मात्रा निम्नवत है मात्रा पृछठाठठ 25,850 23,000 यह प्रश्न नहीं उठता | बिना टिकट यात्रा 3064. उम्मारेडिड वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या जून में हैदराबाद में समाओं में भाग लेने के लिए भारी संख्या में बेटिकट लोगों ने दक्षिण मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों में यात्रा की ; यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और . वास्तविक यात्रियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? रेल मंत्री जाफर : से जी गाड़ियों में अनधिकृत प्रवेश ढ औ रोकने के लिए रे.सु.ब,/रारे.पु. कर्मियों के साथ टिकट जांच कर्मचारियों के पर्याप्त दस्ते तैनात किए गए



 लिखित  उत्तर  16  1994

 गंगा  परियोजना

 3065.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  क्ताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  परियोजना  से  संबंधित  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इस  पर  अब  तक  राज्य-वार

 कितना  व्यय  किया  जा  चुका  है  ;

 इस  परियोजना  के  शेष  कार्य  पर  राज्य-वार  कितना  व्यय  किए  जाने  का  अनुमान  है  ;

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  होने  की  संभावना  है  इस  परियोजना  पर  राज्य-वार

 कुल  कितनी  राशि  खर्च  होने  की  संभावना  है  ;

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  राज्य-वार  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  गंगा  कार्य  योजना  के

 पहले  चरण  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  की  गई  261  स्कीमों  में  से  237  स्कीमें  अब॑  तक  पूरी  हो  गई  हैं  जिनका

 विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  कुल  योग

 संस्वीकृत  की  गई  स्कीमें  106  45  110
 रा

 261

 पूरी की  गई  स्कीमें  102  41  94  237

 इन  स्कीमों पर  किया  गया  राज्य-वार  व्यय  निम्नलिखित  है  :

 करोड़

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  कुल  योग

 15651  47.04  160.32  363.87

 इस  परियोजना  के  शेष  कार्यों  पर  किये  जाने  वाले  संभावित  व्यय  अनुमान  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 करोड़

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल
 कुल  योग योग

 43.44  10.25  33.72  87.41

 इस  परियोजना  के  1996 क  1996  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  तथा  राज्य  वार
 की  जाने  वाली  कुल  धनराशि  निम्नलिखित  है  :

 करोड़

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  कुल  योग

 199.95  57.29  194.04
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 .  जब  गंगा  कार्य  योजना  पूरी  हो  जाएगी  तो  इससे  नदी  में  प्रवाहित  होने  वाले  प्रदूषण  भार  को
 कम  किया  जा  नदी  की  जल  गुणवत्ता  में  सुधार  होगा  तथा  इसके  पारिस्थितिकी  स्वास्थ्य  को बहाल
 रखने  में  मदद  मिलेगी  |  इससे  नदी  की  जैव-सम्पदा  को  बढ़ाने  में  मदद  और  इसके  अलाव  समूचे

 नदी  क्षेत्र  में  नदी  का  जल  प्रयोग  करने  वाले  लोगों  क ेबीच  जल-जात  एवं  जल-धौत  बीमारियों  के  जोखिम
 को  कम  किया  जा  सकेगा  |  इस  कार्यक्रम  से  जल  बनीकरण  के  लिए  अपशेष  जल  के  उपचार
 के  द्वारा  प्रतिलाम  संसाधन  तथा  जैव  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  संबंध  में  भी  लाम  प्राप्त  किए  जा

 उदयपुर  एकसप्रेस  का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 3066.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  24/25  1994  को  पश्चिम  रेलवे  के  अंतर्गत-हिम्मतनगर  में  उदयपुर  एक्सप्रेस

 दुर्घटनाग्रस्त  हो  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  दुर्घटना  में  हुए  जन  और  रेलवे  सम्पत्ति  नुकसान  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 प्रत्येक  पीड़ित  व्यक्ति  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  अथवा  दिये  जाने  का  विचार  है  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  प्रारम्भिक  जांच  करायी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ;  और

 दुर्घटना  के  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  जी  24.7.1994  को  पश्चिम  रेलवे

 के  अजमेर  मंडल  के  हिम्मतनगर-उदयपुर  खंड  पर  रायगढ़  रोड  और  लुखतिया  स्टेशनों  की  बीच  9644

 डाउन  अहमदाबाद-उदयपुर  एक्सप्रेस  का इंजन  और  एक  सवारी  डिब्बा  पटरी  स ेउतर  गया  जिसके  फलस्वरूप

 2  रेल  कर्मचारियों  की  जानें  गईं  और  22  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  रेल  संपत्ति  को  लगभग

 12,000/.  की  क्षति  पहुंची

 मारे  गए  व्यक्तियों  के  आश्रितों  और  घायलों  को  अनुग्रह  के  रूप  में  15,250/.  की  राशि  का

 भुगतान  किया  गया  है  |  मुआवजे  का  भुगतान  दावाकर्त्ताओं  द्वारा  दर्ज  दुर्घटना  दावों  पर  रेल  दावा  अधिकरण

 द्वारा  डिग्री  देने  पर  किया
 ह

 ‘  से  एक  बहु-उद्देशीय  जांच  समिति  ने  दुर्घटना  की  जांच  शुरू  कर  दी  है  और  उनके  निष्कर्षों

 की  प्रतीक्षा है  |  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  दोषी  पाए  गए  यदि  काई  के  विरूद्ध  अनुशासनिक
 कष्कार्यवाही  सहित  निवारक  उपाय  और  अनुवर्ती  कार्यवाही  की
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 लिखित  उत्तर  .  16  1994
 जपथ्पा॑ययज्या

 अवैध  शिकार  किया  जाना

 3067.  श्री  लाल  बाबू  राय  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बिहार  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  जंगली  जानवरों  का  अवैध  शिकार  किए
 जाने  संबंधी  घटनाओं  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  राज्य  में  अकैव  शिकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  बिहार  सरकार

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 प्राथमिक  शिक्षा

 3068.  श्री  एन.जे.राठवा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  प्राथमिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  विश्व  बैंक  स ेगत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  कोई  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सहायता  से  किन-किन  जिलों  में  प्राथमिक  विद्यालय  खोले  जाएंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 :  विश्व  बैंक  ने  उत्तर  प्रदेश  के  10  जिलों  में  बुनियादी  शिक्षा  परियोजना  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  ऋण  प्रदान  किया

 परियोजना  ने  वर्ष  1993-94  के  दौरान  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  ।  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी
 ऋण  सात  वर्षों  की अवधि  के  लिए  165.0  मिलियन  अमरीकी  डालर  28  1994  तक  विश्व

 बैंक  से  इस  परियोजना  के  लिए  6.8  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  संवितरण  किया  गया

 जिलों  के  नाम  हैं  :  पौड़ी

 सीतापुर  और  वाराणसी  |

 सुअर  प्रजनन  फार्म

 3069.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इन  फार्मों  में  सुअर  के  विदेशी  प्रजाति  प्रजनन  संबंधी  स्टाफ  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ;  और
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 35533  कम नमन  न  मन  मनन  न-म-म-म  नम  मनन  +नम+भम3+ कम

 पु  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  वर्ष  1994-95  के  दौरान  इसके  लिए  आवंटित

 धनराशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 पु

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  देश्

 ,  मैं  स्थापित  सुअर  प्रजनन  फार्मों  की  राज्य-वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 शत  प्रतिशत  सहायता  अनुदान  के  साथ  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की.योजना  1990-91  के  दौरान

 प्रारंभ  की  गई  थी  और  बुनियादी  सुविधाओं  के  विदेशी  सुअरों  की खरीद  तथा  परस्पर  फार्म  विनियम
 के  द्वारा  प्रजनन  स्टाक  के  रूप  में  उनके  तथा  सहकारी  विपणन  सुविधाओं  के  माध्यम
 से  सुअर  प्रजनन  फार्मों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  केन्द्र  प्रवर्तित  योजना  के  रूप  में  इसे  जारी  रखा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  प्रत्येक  वर्ष  में  और  1994-95  के  लिए  1994  के  अंत

 तक  जारी  की  गई  निधियां  संलग्न  अनुबंध  में  दी  गई  हैं  | शेष  अवधि  के  लिए  निधियां  प्रस्तावों  के  प्राप्त  होने

 पर  जारी  की  जाएंगी  |  वर्ष  1994-95  के  लिए  कुल  आवंटन  200  लाख  रुपये

 ह  विवरण
 ञ

 हु
 रुपये

 राज्य  पिछले  3  वर्षों  तथा  1994-95  के  दौरान  जारी  1987  की  स्थिति

 की  गई  निधियां  के  अनुसार  स्थापित
 फार्मों  की  संख्या

 1991-92  1992-93  1993-94  1994-95

 1  2  3  4  5  6

 आख्र  प्रदेश  मि  12.50  .  -  5

 अरूणाचल  3.0  -  24.0  न  2

 असम  3.00  -  -  -  6

 बिहार  न  न  24.5  -  5
 .

 गोवा  है  जे  65  0  जा  2

 हरियाणा  °  6.50  >  -  2

 कर्नाटक  -  13.50  -  -  3

 ४  केरल  5.50  -  44.0  -  6

 मध्य  प्रदेश  6.50  ०  12.0  ०  3
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 ]  2  3  4  5  6

 मणिपुर
 -  -  14.0  न्‍  4

 मेघालय  -  4.0  -  -  9

 मिजोरम  3.0
 -  16.50  +  12.00  4

 नागालैड  5.0  -  -  -  8

 उड़ीसा  3.0  -  5.25  -  2

 पंजाब
 न्‍  10.0  -  -  8

 राजस्थान  -  2.25  :  -  ]

 सिक्किम  3.0  -  18.25  -  2

 तमिलनाडु
 -  -  -  -  5

 त्रिपुरा
 -  -  25.25  -  6

 उन्नर  प्रदेश  3.0  7.50  4.50.  -  8

 पश्चिम  बंगाल  -  -  -  -  6

 अंदमान  तथा  निकोबार  -  4.0  न  -  ]

 दादर  और  नागर

 हवेली
 -  -  -  -  ]

 हावड़ा  में  परिक्रमा  रेलवे

 सुशान्त  चक्रवर्ती  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 3070.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हावड़ा  में  वर्तमान  पटरियों  और  सुविधाओं  के  साथ  परिक्रमा  रेलवे

 शुरू  करना  है  ;  और
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  प्रणाली  को  शुरू  करने  के  लिए  क्या  बदम  उठाये  जा  रहे

 कि
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 रेल  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  :  और  रामराजतला-संतरागाची

 पुकूए-शालीमार  के  बीच  ई.एम.यू  सेवाएं  शुरू  करने  के  लिए  अब  कोई  सर्कुलर  लाइन  उपलब्ध  नहीं

 अतः  सुर्कुलर  प्रणाली  पर  उपनगरीय  सेवाएं  शुरू  करने  का  प्रशन  नहीं

 गुजरात  की  पर्यावरणीय  परियोजनाएं

 3071.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :

 श्री  अरविन्द

 श्री  राठवा  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  की  तथा  विदेशी  सहायता  से  गुजरात  में  पर्यावरण

 और  वन  संरक्षण  के  लिए  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  चालू  की  गईं  ;  -

 इस  संबंध  में  परियोजना-वार  क्या-क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई  ;

 *
 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;  और हा  ।

 निकट  भविष्य  में  चालू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  पर्यावरण  और

 वनों  के  संरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  और  विदेशी  सहायता  से  गुजरात  में  चालू  की  गई  परियोजनाओं  के  ब्यौरे

 वित्तीय  और  भौतिक  उपलब्धियों  सहित  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 *समन्वित  वानिकी  गुजरातਂ  नाम  की  एक  परियोजना  जिसका  मुख्या  उद्देश्य

 682  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  पर  पर्यावरणीय  संतुलन  बहाल  करने  व  वृक्षारोपण  को  बढ़वा  देना

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  के  समक्ष  रखा  गया
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 भारतीय  खाद्य  निगम

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  खाद्य-सामग्रियों  पर  राज-सहायता  की  राशि  को  गत
 दो  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  1994-95  के  दौरान  बढ़ा  दिया  है  ;

 यदि  तो इस  राज-सहायता  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  तथा  इसके  क्या  कारण

 हैं  ;  और

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  गेहूं  तथा  चावल  की  प्रति  क्विटंल
 कितनी  आर्थिक  लागत  का  अनुमान  लगाया  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  1992-93
 और  1993-94  के  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  राजसहायता  के  प्रति  भारतीय  खाद्य  निगम  को  क्रमशः  2785

 करोड़  रुपये  और  5537  करोड़  रुपए  अदा  किए  गए  थे  लेकिन  1994-95  के  लिए  बजट  में  इस  खाते

 में  4000/  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  राजसहायता  में  वृद्धि  मुख्यतया  अनाज  की  वसूली
 लागत  में  वृद्धि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  उपमोक्‍ताओं  आदि  पर  बढ़ी  हुई  लागत  को  विलम्ब

 से  और  आंशिक  रूप  से  ब्याज  प्रभारों  में  वृद्धि  भाड़ा  दरों  में  वृद्धि  होने  और  पिछले  वर्षों

 के  लिए  राजसहायता  के  बकायों  के  लिए  प्रावधान  करने  के  कारण  हुई

 1993-94  के  लिए  संशोधित  अनुमानों  के  भारतीय  खाद्य  निगम  की  खाद्यान्नों
 की  इक्नामिक  लागतु  गेहूं  के  मामले  में  559.40  रुपये  क्विंटल  और  चावल  के  मामले  में  687.47  रुपए
 प्रति  क्विंटल  बैठतीः  1993-94  के  लेखे  को  अन्तिम  रूप  देने  और  लेखापरीक्षा  हो  जाने
 के  बाद  ही  अन्तिम  आंकड़े  उपलब्ध

 लखनऊ

 3073.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लखनऊ  की  अनुसन्धान  और  अभिकल्प  श्रेणियों  की

 पुनर्सरचना  के  संबंध  में  आदेश,“निदेश  जारी  किये  हैं  ;

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  पुरस॑रचना  के  क्षेत्र  के  अंतर्गत  किस-किस  श्रेणी  के  पदों  को  लाया  गया  है  ;

 क्‍या  सभी  श्रेणियों  को  इस  एर  पदोन्नति  का  लाभ  मिलेगा  ;

 157
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 मिलेगा

 क्‍या  उक्त  श्रेणियों  से  संबंधित  ऐसे  पंद  हैं  ;  जिन्हें  इस  पुनसंरचना  का  लाभ  नहीँ

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  ज्ञापन  मिला  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 और  अनुसंघान  एंव//अभिकल्प  कौटियों  की  पुनंसरंच॑मा  इंस  प्राकर  है  :

 —  पमुनसेरचना  से  पुनर्सरचना के  बाद  पर्दा

 पदों  की
 संख्यों

 की संख्यों .
 ..

 ..

 मुख्य  अभिकल्प  सहायक  225  245

 (2000-3200

 वरिष्ठ  अभिकल्प  सहायक  144  136

 (1600-2660)

 कनिष्ट  अभिकल्प  सहायक  176  164

 (1400-2300

 अनुसंधान  सहायक

 मुख्य  अनुसंघान  सहायक  178  197

 (2000-3200

 वरिष्ठ  अनुसंघान  सहायक  117  110

 (1640-2900

 कनिष्ठ  अनुसंघान  सहायक  143  131

 (1400-2300

 तकनीकी  सहायक

 मुख्य  निरीक्षक  75  78

 (2000-3200

 वरिष्ठ  निरीक्षक  (1600-2660
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 जी

 निम्नलिखित  कोटियों  की  पुनस॑रचना  नहीं  की  गई  है  :

 (1)  ड्राफ्टमैन-ख  (1200-2040

 (2)  इलैक्ट्रानिक  तकनीशियन  (1320-2040

 (3)  लैब  सहायक  975-1540

 और  श्रेणी  [11  कर्मचारी  लखनऊ  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 उसकी  जांच  की  गई  तथा  इसे  स्वाकीर  करने  योग्य  नहीं  पाया

 रेल  से  कोयला  लाना-लेजाना

 3074.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  बकाया  कोयले  की  दुलाई  के  लिए  कोयले  को  सड़क  के  बजाय

 रेल  से  लाने-ले  जाने  हेतु  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  इसकी  सहायक  कंपनियों  को  प्रायोजक  अथर्टी

 बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  रेलवे  ने  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  कीं  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 उपर्युक्त  व्यवस्था  को  अपनाकर  रेलों-ने  94  से  1994  तक  कोयले  के

 3285  माल  डिब्बों  की  दुलाई  की  जो  कि  पहले  सड़क  द्वारा  ढोया  जाना

 प्रश्न  नहीं

 रेलवे  लाइन

 3075.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुल  कितने  किलोमीटर  लम्बी  रेलवे  लाईन  विछाने

 का  विचार  किया  गया  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  मुख्यालयों  को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने  का  है  7

 रेल  मंत्री  जाफर  :  1235

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 कन्याकुमारी  से  रेलगाड़ी

 3076.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कन्याकुमारी  से  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  रेलगाड़ियाँ  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कावेरी  एक्सप्रेस  का  रूकना
 ेट

 3077.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर-मैसूर  के  बीच  चलने  वाली  कावेरी  एक्सप्रेस  को  पांडवपुर  और  चन्नापटना

 स्टेशनों  पर  ठहराने  की  मांग  की  गई  है  ;  और

 यदि  तौ  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 चन्नपटना  में  6221/6222  बेंगलूरू-मैसूर  कावेरी  एक्सप्रेस  के  ठहराव  की  व्यवस्था  15.8.94

 से  कर  दी  गई  परन्तु  पांडवपुरा  में  उसका  ठहराव  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया

 का  उत्पादन

 3078.  श्री  अशोक  आनंदराव  देशमुख  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  फलों  का  राज्य-वार  एवं  फल-वार  अनुमानतः  कितना  उत्पादन

 हुआ  ;

 देश  में  फलों  का  उत्पादन  और  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 प्रमुख  फलोत्पादक  राज्यों  को  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गये  हैं  ?  *

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  1993-94  के  दौरान  फलों  के

 अनुमानित  उत्पादन  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 देश  में  फलों  के  उत्पादन  और  पैदावार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  उष्ण
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 शुष्क  और  समशीतोष्ण  प्रदेशीय  फलों  के  समन्वित  विकास  के  लिए  एक  केन्द्र  प्रायोजित
 यौजना  क्रियान्वित  कर  रही  आठवीं  योजना  अवधि  के  ब्यौरों  को  नीचे  दिया  गया  है  :

 ह॒
 |,  पौध  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  2388.80

 क्षेत्र  विस्तार  कार्यक्रम  2511.97

 उत्पादकता  में  सुधार  1638.33

 iv.  प्रशिक्षण  और  प्रचार  546.77

 सामग्री  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिकी

 ज्ञान  को  समुन्नेत  करना

 ।  फ़ैतून  तेल-निष्कर्षण  ईकाई  300.00

 राष्ट्रीय  बगवामी  बोर्ड  निम्नलिखित  योजनाओं  के  अंतर्गत  फलों  सहित  बागवानी  फसलों
 क॑  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  का  सृजन  करने  के  लिए  सहायता  दे  रही  है  :

 न्‍  ()  बागवानी  फसलों  की  कटाई  के  बाद  बुनियादी  सुविधाओं  के  प्रबंधन  संबंधी  समन्वित
 '

 परियौज॑ना  तथा
 ह  ह

 (1)  उदार  ऋणों  में  मांगीदारी  के  माध्यम  सै  बागवानी  उत्पादों  क ेविपणन  का  विकास  करना  |

 इसके  इस  केन्द्रीय  प्रायोजित  यौंजना  के  अंतर्गत  नर्सरियों  और  टिशू  कल्चर  ईकाइयों
 की  स्थपना  करके  पौध  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  किया  जा

 रहा

 दक्षिण  क्षेत्रीय  दुग्ध  ग्रिड

 3079,  श्री  विजयराघवन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  दक्षिण  क्षेत्रीय  दुग्ध  ग्रिड  की  स्थापनाਂ  करने  संबंधी  कोई
 योजना  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसकी  स्थापना  कंब  तक  की  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  से  दक्षिण  क्षेत्रीय  दुग्ध  ग्रिड

 पहले  से  ही  काम  कर  रहा  इस  कर्नाटक  के  माण्डया  तथा  मैसूर  जिलों  से  दूध  केरल  को

 जाया  जा  रहा  तमिलनाडु  के  आठ  जिलों  द्वारा  मद्रास  शहर  को  दूध  की  आपूर्ति  की  जा  रही

 आन्चर  प्रदेश  का  चित्तूर  जिला  मद्रास  तथा  बंगलौर  शहरों  को  दूध  की  आपूर्ति  कर  रहा  गुंदूर
 तथा  विशाखापतनम  जिलों  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंकलकत्ता  शहर  को  दूध  की  आपूर्ति  की  जा  रही
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 रेलवे-स्टेशनों  का आधुनिकीकरण

 3080.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्री  दत्ता  मेघे  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  रेलवे  स्टेशनों  का

 आधुनिकीकरण  और  विस्तार  किया  गया  है  और  उस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ;

 (a)  नाम-वार  तथा  जिला-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कुछ  अन्य  स्टेशनों  का आधुनिकीकरण  और  विस्तार  किया

 जायेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  घनराशि  नियत  की  गयी  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 चीनी  उद्योग

 3018.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  चीनी  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  चीनी  उद्योग  से  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  सरकार  को  चीनी  उद्योग

 से  विभिन्‍न  जैसे-चीनी  मिलों  को  लाइसेंस  मुक्त  करंना  और  देश  में  चीनी  की  उपलब्धता  बढ़ाने
 के  लिए  चीनी  का  प्राप्त  हुए  लाइसेंस  मुक्त  विकल्प  सहित  चीनी  मिलों  की  वर्तमान

 लाइसेंसिंग  नीति  समीक्षा  अधीन  है  ।
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 चीनी  विनियंत्रण  के  संबंध  में  फिलहाल  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  जहीं  चूंकि  दोहरी

 मूल्य  प्रणाली  के  साथ  आंशिक  नियंत्रण  की  वर्तमान  नीति  अत्यंत  प्रमावशाली  पाई  गई  है  और  समय

 कौ  कसौटी  पर  खरी  उतरी

 रेल  दुर्घटनाएं

 3082,  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयया  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जूम  और  जूलाई  के  महीनों  के  दौरान  रेल  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  जोन-बार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  इन  दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारण

 इन  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  ;  और

 भविष्य  में  रेल  दुर्घटनाओं  में  कमी  लाने  के  लिए  कया  सुरक्षोपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 रैल  मंत्री  जाफर  :  और  जी  जून  तथा  जुलाई  '94

 के  दौराम  गाड़ी  दुर्घटनाओं  की  संख्या  जून  तथा  93  की  तुलना  में  काफी  कम  रही  है  अर्थात

 105  दुर्घटनाओं  की  तुलना  के  86  दुर्घटनाएं  हुई  जो  18%  की  कमी  का  द्योतक

 जून  तथा  जुलाई  '94  के  महीनों  के  दौरान  हुई  गाड़ी  वार  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 रेलवे  जून  '94  जुलाई  '94

 रा  ठ

 पूर्व

 2
 2  6

 उत्तर  6  5

 पर्वोत्तर  2  2

 पूर्वोत्तर  सीमा  3  10

 दक्षिण  2  4

 दक्षिण  मध्य  4  5

 दक्षिण  पूर्व  8  9

 पश्चिम  3  8

 कुल  हट  ।  ड्ठ
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 |  उनननन-कना-अनममनमभ-प अमन  कल  रा

 दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारणों  में  रेल  कर्मचारियों  की  रेल  कर्मचारियों  से  इतर  व्यक्तियों

 की  उपस्करों  की  तोड़-फोड़  तथा  अन्य  आकस्मिक  कारण  शामिल

 जून  आर  जुलाई  '94  की  अवधि  के  दौरान  गाड़ी  दुर्घटनाओं  में  ३6  व्यक्ति  मारे  गये

 तथा  143  व्यक्तियों  को  चोटें

 दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  कुछ  उपाय
 इस

 प्रकार  हैं  :

 f
 0).  माननीय  तत्व  की  सहायता  के  लिए  रेलप्थ  समृपार  फाटकों  पर

 सहायक  चेतावनी  प्रणाली  तथा  ब्लाक  जांच  धरा  काउंटरों  जैसे  तकनीकी  उपकरणों  का  उपयोग

 60))  चुनिंदा  उच्च  घनत्व  वाले  मार्गों  पर  रेलपथ  संरचना  को  निरन्तर  अपग्रेड  किया  जा  रहा
 है  तथा  टूट-फूट  का  पता  लगाने  के  लिए  पटरियों  की  पराश्रव्यजांच  की  जाती

 (॥)  गतायु  ख़ासतौर  पर  पुल  तथा  चल  स्टाक  के  नवीकरण  तथा

 पुनर्स्थापन  पर  लगातार  बल  .

 (५)  कारखानों  से  आउट-टर्न  की  गुणवत्ता  पर  निगरानी

 (४)  सिंगनल  तथा  दूर  संचार  सवारी  मालडिब्बों  तथा  रेल  के  इंजनों  की

 अनरक्षण  डिपुओं  का  गहन

 (४)  स्टेशन  मास्टरों  आदि  जैसे  नाजुक  संरक्षा  कोटियों  के  कर्मचारियों  के
 कार्य  निष्पादन  पर  नजर  रखना  तथा  उनमें  से  उन  कर्मचारियों  जिनका  ज्ञान  कम  पाया

 विशेष  प्रशिक्षण  देना  |
 हु

 (vii)  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  के  पहुंच  मार्गों  पर  गति  अवरोधक  तथा

 सड़क  चिहनों  की  व्यवस्था  करना-त्तथा  सड़क  उपयोगकर्त्ताओं  और  गाड़ी  ड्राइवरों  के  लिए  दृश्यता
 में  सुधार

 हप्पा-जम्मूतवी  एक्सप्रेस  में  अतिरिक्त  डिब्बा  लंगाना

 3083.  श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जूनागढ़  और  भाव  नगर  से  दिल्ली  जाने  वाली  हप्पा-जम्मू तवी  एक्सप्रेस
 में  बहुत  कम  सीटें  उपलब्ध  होती  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  गाड़ी  में  एक  अतिरिक्त  डिब्बा  जोड़ने  का
 |  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 .  रेल  मंत्री  जाफर  :  जूनागढ़  तथा  भावनगर  के  लिए

 2497  हापा-जम्मू  तवी  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  कोटा  इस  प्रकार  उपलब्ध  है  :

 2  टियर  शयनयान  दर्जा

 राजकोट  तवी  18  117

 दिल्‍ली  तक  -  98

 जूनागढ़  तवी  -  4

 भावनगर  तवी  ]  14

 जी

 प्रश्न  नहीं

 गाड़ी  में  स्थान  का  उपलब्ध  न

 भिटारकनिका  अभयारण्य  में  मत्स्यन  काम्पलैक्स

 3084.  श्री  रवि  राय  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उड़ीसा  में  भिटारकनिका  अभयारण्य  में  पोतघाटों  सहित  मत्स्यन

 काम्पलैक्स  स्थापित  करने  के  बारे  में  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पारित  किए  गए  अन्तरिम  आदेश

 की  ओर  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 1994  के  3128  में  दिनांक  12  1994  को  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  पारित  आदेश  की  प्रतिलिपि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 इस  मंत्रालय  ने  भितरकनिका  अभयारण्य  में  तथा  महानदी  डेल्टा  में  प्रस्तावित  तीन  मत्स्य

 लैंडिंग  केन्द्रों  में मत्स्य  लेंडिग  केन्द्र  सड़क  और  पुलों  के  निर्माण  का  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति  में  सम्मिलित  किए  जाने  के  लिए  पहले  ही  दो

 नामों  का  सुझाव  दे  दिया  माननीय  न्यायालय  के  निदेशानुसार  प्राप्त  शपथ-पत्र  दायर  करने  के

 लिए  कार्रवाई  की  जा  रही

 165
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 विवरण

 उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  में  1994  का  3128

 पर्यावरणीय  विधि  केन्द्र

 वर्ल्ड  वाइड  फंड  फार  नेचर  .................................................................  याचिका  दाता

 नई  दिल्‍ली

 बनाम

 उड़ीसा  राज्य  और  .....  विपक्षी  पार्टियां

 आदेश  9  दिनांक  12.7.94  :  सुनवाई  के  दौरान  विद्वान  स्थायी  काऊंसिल  ने  पर्यावरण
 और  वन  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  के  मुख्य  सचिव  तथा  राज्य  के  अन्य  पदाधिकारियों  को

 संबोधित  कुछ  पत्रों  की  प्रतियां  दायर  की  |  दिनांक  14.6.94  के  पत्र  में  मंत्रालय  द्वारा  दिए  गए  सुझाव
 के  अनुसार  भितर  कनिका  अभयारण्य  में  पर्यावरण  प्रभाव  मूल्यांकन  अध्ययन  में

 करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  करने  संबंधी  उक्त  राज्य  के  प्रस्ताव  का  उल्लेख  किया  गया

 अध्ययन  दल  गठित  करने  संबंधी  संकल्प  की  प्रतिलिपि  शीघ्र  मेजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 था  ताकि  मंत्रालय  उक्त  अध्ययन  में  शौमिल  करने  के  लिए  कुछ  नामों  का  सुझाव  दे  सके  जिससे

 अध्ययन  की  सिफारिश  अधिक  स्वीकार्य  हो  की  रिपोर्ट  मिलने  तक  निर्माण

 गतिविधियों  को  रोके  जाने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  गया  विद्वान  महाघधिवकता  और्‌  ज्षी  रथ  ने

 कुछ  अंतरायकों  के  लिए  पेश  होकर  बताया  कि  किसी  सांविधिक  उपबंध  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 है  तथा  यदि  तर्क  के  तौर  पर  यह  मान  भी  लिया  जाता  है  कि  अनचाहे  कोई  उल्लघंन  हुआ  था  तो

 भी  उसका  कोई  महत्व  नहीं  संविधान  के  अनुच्छेद  2।  अन्य  उपबंधों  के  तरजीह  दी
 जाती  है  और  नागरिकों  को  उनके  जीवन  के  बुनियादी  सुविधाओं  से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकता

 हमारा  विचार  अब  उन  प्रश्नों  की  ओर  ध्यान  देना  नहीं  विद्वान  महाधिवक्‍ता  ने  आगे  बताया  कि  जहां
 तक  दो  पुलों  के  निर्माण  का  संबंध  है  वे  लगभग  पूरे  हो  गए  निवेदन  है  कि  ऐसे  विलंबित  अवसर

 पर  निर्माण  को  रोक  देने  से  किसी  को  भी  लाभ  नहीं  होगा  और  दूसरी  ओर  इससे  काफी  असुविधा
 ही  याचिकादाता  के  विद्वान  काऊंसिल  ने  बताया  कि  निर्माण  को  आगे  जारी  रखने  से  रिट  याचिका

 का  कोई  अर्थ  नहीं  रह  जाएगा  |  उनके  अनुसार  सांविधिक  उपबंघों  के  अनेक  बार  उल्लंघन  हुए  हैं  और

 अभयारण्य  खतरे  में

 2.  प्रतिपक्षी  बयानों  पर  विचार  करते  हुए  हम  महसूस  करते  हैं  कि  सभी  संबंधितों  के  हित
 की  रक्षा  हो  सकती  है  बशर्ते  कि  निम्नलिखित  व्यवस्था  की  जाए  :

 राज्य  अविलंब  अध्ययन  दल  गठित  करे  और  अध्ययन  दल  गठित  करने
 संबंधी  संकल्प  की  यदि  पहले  नहीं  दे  गई  तो  पर्यावरण  और  वन  भारत  सरकार
 को  मेजी  केन्द्रीय  सरकार  उक्त  संकल्प  की  प्राप्ति  की  तारीख  से  दो  सप्ताह  के  भीतर  इस
 अध्ययन  में  शामिल  करने  के  लिए  नामों  का  सुझाव

 अध्ययन  दल  इच्छुक  व्यक्तियों  को  अपने  सुझाव  और  प्रस्ताव  भेजने  का  अवसर

 यह  दल  लिखित  में  प्रस्तुत  प्रस्तावों  अथवा  सुझावों  पर  विचार  करेगा  और  सभी  इच्छुक  व्यक्तियों  से

 सुझाव  और  प्रस्ताव  आमंत्रित  करने  के  संबंध  में  उक्त  समिति  द्वारा  सार्वजनिक  सूचना  दी
 166.
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 आज से  तीन  सप्ताह  के  भीतर  व्यापक  प्रसार  वाले  पांच  दैनिक  समाचार  पत्रों  में  इस  संबंध  में  नोटिस
 *  प्रकाशित  किए  इनमें  स्रे  कम  से  कम  दो  दैनिक  उड़िया  भाषा  के  होने  यदि  संभव  हो

 तो  इसे  रेडियो  और  दूरदर्शन  प्रसारण  द्वारा  अधिसूचित  किया

 *  उक्त  समिति  अपनी  रिपोर्ट  जितनी  जल्दी  हो  तीन  माह  के  भीतर

 प्रस्तुत  करे  |  विद्वान  महाघिवक्ता  समिति  से  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात  उसकी  एक  प्रतिलिपि  दायर  करने
 का  वचन  देते

 जिसका  निर्माण  विद्वान  महाधिवक्‍ता  के  बताए  अनुसार  पूरा  हो  गया

 (a)  तक  कार्य  न

 हमने  मामले  के  गुण-दोषों  के  बारे  में  कोई  मत  व्यक्त  नहीं  किया  है  और  आज  पारित  हुए
 आदेश  का  यह  अर्थ  नहीं  लगाया  जाएगा  कि  गुण-दोषों  के  आधार  पर  कोई  मत  व्यक्त  किया  गया

 विद्वान  स्थायी  काऊंसिल  ने  प्रति  शपथ-पत्र  दायर  करने  के  लिए  समय  दिए  जाने  की

 प्रार्थन  की  ।  प्रति  शपथ-पत्र  तक  दायर  किया  जाए  ।  विद्वान  महाधिवक्ता  ने  बताया  कि

 उन्हें  विपक्षी  पार्टी  4 और  5  से  कोई  अनुदेश  नहीं  मिले

 इस  आदेश  की  प्रतियां  विद्वान  स्थायी  काऊंसिल  और  विद्वान  महाधिवकता  को  दी
 *

 इस  मामले  को  और 5 से  को  प्रस्तुत

 "
 न्यायाधीश

 न्यायाधीश

 सत्य  प्रतिलिपि

 अधीक्षक

 शाखा  -6

 !
 आमान  परिवर्तन

 €्‌  3085.  श्री  धर्मण्णा  मोंडयूया  सादुल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मीटर-गेज  से  ब्राड-गेज  आमान  परिवर्तन  को  देखते  हुए
 मीटर-गेज  रेल-डिब्बों  के  निर्माण  करने  वाले  वर्तमान  उपक्रमों  को  ब्राड-गेज  रेल-डिब्बों  का  निर्माण

 करने  के  सक्षम  बनाने  का  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ३

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  मैसर्स  जेसप्स  एंड  कम्पनी

 जो  केन्द्र  सरकार  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  का एक  उपक्रम  ही  एकमात्र  एसी  झकई  है  जहां  मीटर  लाइन  *

 के  रेल  सवारी  डिब्बों  का  ही  निर्माण  किया  जा  रहा  चूंकि  बड़ी  लाइन  के  रेल  सवारी  डिब्बों  की

 आवश्यकता  रेल  कारखानों  से  पूरी  की  जा  सकती  इसलिए  मैसर्स  जसप्स  द्वारा  निर्मित

 बड़ी  लाइन  के  रेल  सवारी  डिब्बे  लेने  का  कोई  इरादा  नहीं

 गुजरात  की  रेल  परिणेजनाएं

 3086.  श्री  छीतूभाई  गामित  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्वीकृत  गुजरात  की  उन  रेल  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  जिनका  कार्यान्यन  आज  तक  नहीं  हुआ:है

 उपरोक्त  रेल  परियोजनाओं  में  स ेकिन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  व्यय  किया

 जाचुका  है  ;  ॥॒

 क्‍या  सरकार  ने  आठवर्वी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  लम्बित  और  स्वीकृत  परियोजनाओं
 ॥

 को  सम्मिलित  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
 छः

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  (6)  कपडवंज-मोडासा  नई

 (60.50

 (४)  गोधरा-इंदौर  वाया

 सरदारपुर-धार  और  देवास-मक्सी  (316  में  लगभग  110  के  बीच  |

 (ii)  वीरमगाम  से  जोधपुर  तक  सीधे  बड़ी  लाइन  रेल  मार्ग  का  विकास-भिलड़ी  से  वीरमगाम
 तक  आमान  परिवर्तन/नई  '

 कपडवंज-मोड़ासा  नई  परियोजना  पर  739.70  लाख  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई  हैं
 और  देवास-मक्सी  नई  लाइन  पर  14.84  करोड़  की  राशि  खर्च  की  इन  परियोजनाओं  से  *

 कोई  भी  धनराशि  और  कहीं  नहीं  लगाई

 और  इन  परियोजनाओं  को  चालू  निर्माण  कार्यों
 की  सूची  में  शामिल  किया  गया

 हालांकि इन्हें संसाधनों की तंगी के कारण अस्थायी रूप*से रोक दिया गया प्रश्न नहीं रे
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 स्‍थाईं  समिति  की  संरचना

 3007,  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वित्तरण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  नाप-तौल  नियमावलि  1977  के  लिए  गठित  स्थायी  समिति  की  संरचना  का  ब्यौरा

 क्‍या

 इस  समिति  क्ा  गठन  कब  हुआ  ;

 क्या  किसौ  ज़नप्रतिनिधि  को  समिति  में  शामिल  किया  गया  है  ;

 (a)  क्या  केवल  शहरों  के  उपभोक्ता  को  ही  इसमें  शामिल  किया  गया  था  ;

 (७)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समिति  की  सिफारिशों  की  पुनरीक्षा  क ेलिए  कौन  से  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कमालुद्दीन  :  बाट  तथा  माप  मानक

 में  रखी  1977  के  उपबंधों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  स्थाई  संमिति  के  गठन  से  संबंधित

 आदेश  की  एक  प्रति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 समिति  का  गठन  $  1994  को  किया  गया

 से  (७)  देश  के  पश्चिमी  तथा  दक्षिणी  क्षेत्रों  मे ंकार्य  कर  रहे  उपभोक्ता  संगठनों

 को  समिति  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया

 समिति  की  को  लागू  करने  से  पूर्व  मंत्रालय  में  उनकी  विधिवत  जांच  की  जाती

 विवरण

 10(38)/93

 भारत  सरकार

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय

 बाट  तथा  माप
 *

 ब्लॉक  जामनगर

 नई

 तारीख  5  1994

 विषय  :  बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  के  उपबंधों  की  पुनरीक्षा  के

 लिए  गठित  स्थायी

 169



 170

 ज्त्ञक १11  04  16  1994

 बाट  तथा  माप/मानक  में  रखी  1977  के  उपबंधों  तथा  तत्संबंधी  नीतिगत

 मामलों  की  जांच  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  उनमें  परिवर्तन  हेतु  समय-समय  पर  सरकार
 को

 उपर्युक्त  सिफारिशें

 करने  के  लिए  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  जाती  इस  स्थाई  समिति  में  निम्नलिखित  होंगे  :

 1.  संयुक्त  बाट  तथा  माप  के  प्रभारी

 2.  भारतीय  मानक  ब्यूरो  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 3.  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 4...  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  सेवा  -  सदस्य

 महानिदेशालय  का  एक  प्रतिनिधि

 5.  उद्योग  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 6.  बाट  व  दिल्ली  -  सदस्य

 7.  बाट  व  उप्र  -  सदस्य

 उद्योग  के  प्रतिनिधि

 8.  भारतीय  वाणिज्य  व  उद्योग  मंडल  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 9...  भारतीय  उद्योग  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  -  सदस्य

 10.  वाणिज्य  व  उद्योग  मंडल  नई  दिल्ली  का  प्रतिनिधि  _-  सदस्य

 ll.  एसोसिएटिड  चेम्बर्स  ऑफ  कॉमर्स  एण्ड  नई  दिल्ली  -  सदस्य

 उपभोक्ता  संगठन

 12.  वैस्ट  नई  दिल्‍ली  -  110021  -  सदस्य

 13.  एक्शन  5/1,  रेड  क्रास  -  सदस्य

 14.  कज्ज्यूमर  गाइडेंस  सोसायटी  ऑफ

 महापालिका  कामा  अस्पताल  के  -  सदस्य

 15.  फेडरेशन  ऑफ  कज्ज्यूमर  टीचर्स
 -  सदस्य

 सदस्य  सचिव

 16.  विधिक  माप-विज्ञान  -  सदस्य  सचिव

 सहयोजन

 समिति  समीक्षाधीन  उत्पाद/मुद्दे  से  संबंधित  क्षेत्र  के विशेषज्ञों  को सहयोजित  कर  सकती

 न
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 सप्तिति  का  कार्यक्राल

 समिति  का  कार्यकाल  2  वर्ष  का  होगा  और  यह
 आवश्यकता  होने  पर  कभी  भी  बैठक  कर  सकेगी  |

 सरकारी  सदस्य  अपने-अपने  मंत्रालयों,/विभागों,/कार्यालयों से  बैठक  के  लिए  यात्रा-भत्ता  व  दैनिक

 भत्ता  लेंगे
 और  अन्य  गैर  सरकारी  सदस्यों  को  वित्तीय नियमों  के  अनुसार  यात्रा-भत्ते व  दैनिक  भत्ते  का  भुगतान

 किया

 संयुक्त  भारत  सरकार

 प्रतिलिपि  सभी  सदस्यों  को  मेजी  जाती

 नवोदय  विद्यालय

 जेस्वाणी  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्तमान  समय  में  कार्य  कर  रहे  नवोदय  विद्यालंयों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 ३  (a)  इस  वर्ष  के  दौरान  विशेषकर  आम्श्र  प्रदेश  में  कितने  नवोदय  खोले  जाएंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  देश  में  फिलहाल  320  नवोदय  विद्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 संबंधित  राज्य  सरकार  से  मानदंडों  के  मुताबिक  यदि  भूमि  और  अस्थाई  आवास  प्राप्त  हो  गया

 तो  वर्ष  के  दौरान  80  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  हैदराबाद  को  छोड़कर  जिसके  लिए  समिति  को  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  सभी  जिलों

 में  विद्यालय  संस्वीकृत  कर  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 आज  की  तारीख  की  स्थिति  के  अनुसार  कार्यरत
 नवोदय  विद्यालय

 2.  2  -

 3.  आश्र  प्रदेश  न  01

 2.  अरूणाचल  प्रदेश
 -  05

 3.  असम

 है &।
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 2  4

 “4,  बिहार  27

 5.  गोवा  02

 6.  गृजरात  10

 7.  हरियाणा

 8.  हिमांचल  प्रदेश  10

 9.  जम्मू और  कश्मीर  14

 10.  करेल  11

 11.  कर्नाटक  18

 12.  मध्य  प्रदेश  42

 13.  महाराष्ट्र  24

 14.  मणिपुर  8

 15,  मेघालय  4

 16.  मिजोरम  3

 17.  उड़ीसा  12

 18.  पंजाब  10

 19.  राजस्थान  23

 20.  सिक्किम  2

 21.  नागालैण्उ  2

 22.  त्रिपुरा  2

 23.  उत्तर  प्रदेश  44

 24.  अण्डमान  और  निकोबार  02

 25.  चंडीगढ़  01

 26,  दादर  व  नागर  हवेली  01
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 ]  2  3  4

 27  दमन  और  दीव  -  02

 28  दिल्ली
 -  02

 29  लक्षद्वीप
 -  01

 30  पांडिचेरी
 -  04

 320

 महानगरीय  प्रदूषण  सुधार  कार्यक्रम

 3089.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  विशेष  रूप  से  कलकत्ता  के  लिए  पर्यावरण  सुधार
 कार्यक्रमਂ  तैयार  करने  का  है

 हि  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  कार्यक्रम  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ;
 और

 इस  दिशा  में  अब  तक  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 ने  कलकत्ता  पर्यावरणीय  प्रबंध  कार्यनीति  तथा  कार्य-योजना  के  निर्माण  #  लिए  विदेशी  सहायता  मांगने

 हेतु  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया

 और  कलकत्ता  पर्यावरणीय  प्रबंध  कार्यनीति  एवं  कार्य  यो जना  के  तीन  विशिष्ट  चरण  हैं  ।

 प्रथम  चरण  में  पर्यावरणीय  रूपरेखाਂ  तैयार  की  जाएगी  |  दूसरे  प्ररण  में  पर्यावरणीय  रूपरेखा  के

 आधार  पर  वित्तीय  और  संस्थागत  पक्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रबंध  कार्य  नीतिਂ

 निर्धारित  की  जाएगी  |  तीसरे  और  अंतिम  चरण  में  संठे  दंनशीलता  की  मात्रा  तथा  अत्यंत

 संकटापन्न  जीवन  पक्षों  क ेआधार  पर  निवेश  परिव्यय  सहित  एक  कार्रवाई  योजना  तैयार  की  जाएगी  ।  कार्रवाई
 योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  वित्तीय  आवश्यकता  का  पता  इसको  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  लगेगा  |

 इस  संबंध  में  एक  दल  ने  1994  में  कलकत्ता  का  दौरा  किया  |  इस  मिशन  द्वारा  प्रस्तुत

 स्मरण  पत्र  में  स ेसहायता  के  लिए  इस  परियोजना  की  उपयुक्तता  का  उल्लेख  था  |  प्रस्तावित  अ६

 ययन  कार्यक्रम  लगभाग  18  महीने  तक
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 रेलवे  कूपन

 3090.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  पूर्व  रेलवे  के  हावड़ा  स्थित  मुंद्रणालय  से  लाखीं  रुपयों  फै  कोगजात॑  जैसे  विधान  सर्भा

 सदस्यों  के  लिए  मुद्रित  किये  जाने  वाले  रेलवे  कूपनों  की  धौरी  की  जो  रंहौ  हैं  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  और

 इससे  सरकार  को  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 नेहरू  युवक  केन्द्र

 3091.  श्री  मोहन  रावले  :

 श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :

 श्री  शिवलाल  नागजीभाई  वेकारिया  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  खोले  गए  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की  संख्या  क्या  है  तथा

 1994-95  के  दौरान  और  कितने  केन्द्र  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इन  केन्द्रों  पर  कुल  कितने  रुपये  खर्च  हुए  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  केन्द्रों  के  क्रियाकलाप  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  नेहरू  युवक  केन्द्रो  के  कार्य-निष्पादन  तथा  उन  केन्द्रों  को उपलब्ध  कराई  गई  राशि
 का  उचित  उपयोग  करने  के  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्र+  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  वास/निक)  :  1993-94  के  दौरान  9  राज्यों

 में  15  नेहरू  युवा  केन्द्र  खोले  गए  थे  तथा  1994-95  के  दौरान  12  राज्यों  में  15  नेहरू  युवा  केन्द्र  खोलने

 की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  हैं  जैसा  कि  संलग्न  अनुबन्ध  में  विवरण  दिया  गया
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 प्रत्येक  नेहरू  युवा  केन्द्र  वार्षिक  कार्य  योजना  में  निर्धारित  कार्यकलापों  के  कार्यक्रम  के अनुसार
 कार्यकलापों  का आयोजन  करता  है  |  ऐसे  कार्यकलापों  में  व्यावसायिक  कार्य  सांस्कृतिक

 ब्लाक  स्तर  के  ग्रामीण  युवा  नेतृत्व  प्रशिक्षण  सामाजिक  अभियान  आदि

 शाममल  होते

 तथा  (७)  प्रत्येक  केन्द्र  से  कार्यकलापों  की  नियमित  रिपोर्ट  और  रिटर्न  प्राप्त  करने  के  लिए

 उपयुक्त  प्रशासनिक  प्रणाली  विद्यमान  है  |  शासी  बोर्ड  अपनी  आवधिक  बैठकों  में  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के  कार्यों

 की  समीक्षा  भी  करता  है|  इसके  अतिरिक्त  योजना  आयोग  ने  15  राज्यों  में  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की  रिपोर्ट

 का  तुरंत  अध्ययन  किया  है  जो  1991  में  उपलब्ध  थी  |  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  यह  पाया
 गया  है  कि  नेहरू  युवा  केन्द्र  योजना  ने  अपनी  छाप  छोड़ी  है  और  विशेषतः  युवा  नेतृत्व  प्रशिक्षण

 राष्ट्रीय  ए ककीकरण  सामाजिक  सेवाएं  आदि  जैसे  सक्रिय  कार्यकलाप  शुरू  करने  में  लगभग  सभी  गांवों
 में  इसको  लाभप्रद  महसूस  किया  गया

 विवरण

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  खोले  गए  नए  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की  सूची

 जिले  का  नाम  राज्य

 लोहित  का  अरूणाचल  प्रदेश

 पूर्वी  सिंहमूमि
 बिहार

 बांका  बिहार

 बक्सर  बिहार

 भावनगर  गुजरात

 अहमदनगर  महाराष्ट्र

 पुणे  महाराष्ट्र

 सिंधुदुर्ग
 '

 महाराष्ट्र

 राजसमंद  ,  राजस्थान

 पश्चिमी  जिला  सिक्किम  सिक्किम

 माऊ  उत्तर  प्रदेश

 :  महाराजगंज  उत्तर  प्रदेश
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 अमेठी  उत्तर  प्रदेश

 डिगलीपुर  अंडमार्म  और  मिंकोबार  द्वीप  समूह

 नौपाड़ा  उंड़ौंसा

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  खोलने  के  लिए  स्वीकृंत  गए  नैहरूं  युवा  कँग्रीं  की  सूची

 जिले  का  नाम  शंज्यं

 1  _  ३  3

 पूर्वी  गारो  हिल  मैधोलेय

 छीमतुईपुरी
 मिजोरम॑

 विलुपुरम  तमिलनाजु

 कराईकल  पांडिचेरी

 बीड  महाराष्ट्र

 वर्धा  महाराष्ट्र

 दक्षिणी  गोआ  गोआ

 फिरोजाबाद  उत्तर  प्रदेश

 सोनभद्रा  उत्तर  प्रदेश

 कैथल  हरियाणा

 बरन  राजस्थान

 भबुआ  बिहार

 सापौल  बिहार

 खुर्द  उस

 पर्यावरण
 संदंधी  आयोग

 3092.  श्री  सूरज  भानू  सोलंकी
 :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  संबंधी  एक  आयोग  के  गठन  के  मामले  की  जांच कर  ली  गई  है  ;

 (3)  थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 पु  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 .  इसकी  कब  तक  स्थापना  की  जाएगी  ?

 श््

 पर्यावरण  और-वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 और  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  दिनांक  23  1992  के  संकल्प  संख्या
 23012/32/92«  के  तहत  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरण  परिषद  का  गठन  किया  है  |  यह  परिषद  महत्वपूर्ण
 पर्यावरण  नीति  मामलों  के  संब॑धे  मैं  एक  है  और  यह  राष्ट्रीय  सरोकार  के  पर्यावरण  मुद्दों  और
 मामलों  के  संबंध  में  एक  सलाहकार  की  द्ैसियत  से  आयोजना  और  अन्य  निवेश  भी  मुहैया  कराती  है  |  चूंकी
 पेयॉविरण  परिषद  के  गठन  हो  जाने  से  यह  पर्यावरणीय  मामलों  से  संबंधित  राष्ट्रीय  स्तर  के  परामर्श  का

 ध्यान  रखती  अंतः  धह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पर्यावरण  आयोग  का  गठन  न  किया

 प्रश्न  नहीं

 झूम  खेती

 3094,  श्री  प्रधानी  :  कधा  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उन  राज्यों  की  पहचान  कर  ली  है  जहां  झूम  खेती  पर्यावरण  के  लिए  एक

 गंभीर  समस्यों  पैदा  हो  गई  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरों  क्या  ह ैऔर  झूम  खेती  से  राज्यवार  कितनी  भूमि  के  प्रभावित

 होने  का  अनुमान  है  ;  और

 सरकार  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  झूम  खेती

 से  प्रभावित  राज्यवार  क्षेत्रों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश
 क्षेत्र

 1.

 ः
 आश्र  प्रदेश

 हु  का
 0.15

 2  अरूणाचल  प्रदेश  0.21

 3  असम  0.14

 4  बिहार
 0.08

 5  मध्य  प्रदेश  0.13

 6  मणिपुर
 0.36
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 7.  मेघालय  0.27

 8.  मिजोरम  0:19

 9.  नागालैण्ड  0.08

 10.  उड़ीसा  2.65

 11.  त्रिपुरा  0.11

 झूम  खेती  के  चलन  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 -  सामाजिक  वानिकी  एवं  चरागाह  विकास  के  जरिए

 सुव्यवस्थित  कृषि  को  बढ़ावा  देना  ;

 -  कुटीर  मत्स्य  आदि  जैसे  सहायक  पेशों  के
 कार्यान्वयन  कार्यक्रम  ;

 -  ्रामीण  सड़कों  तथा  स्टोरों  का  निर्माण  करके  आधारभूत  सुविधाओं  का  विकास  ;  और

 लाभ-मभोगियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करना  |

 राष्ट्र  विकास  परिषद  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  1992  तक  प्रचलित  झूम  कृषि  नियंत्रण  की

 स्कीम  राज्यों  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  |

 रेलवे  पुल

 3095.  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  के  भुसावल  और  नागपुर  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  साठ  वर्ष  से  अधिक  पुराने  पुलों
 की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  मरम्मत  और  पुनर्निर्माण  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  91.
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 और  जी  हां  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 पुलों  की  संख्या  पुनर्निर्माण/मरम्मत  से  संबंधित  कार्य  की  स्थिति
 अत  पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति के विभिन्‍न  चरणों में मम

 दि  पुनर्निर्माण  का  कार्य  प्रगति  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 63  पुनर्निर्माण  के  प्रस्तावों  पर  कार्यवाई  की  जा  रही

 63  इन  पुलों  को  कंवल  सामान्य  छोटी  मोटी  मरम्मत  की
 आवश्यकता  है  और-आवश्यकतानुसार  इन्हें  पूरा  कर
 दिया  जाता

 सुपर  बाजार  को  माल  की  सप्लाई

 3096,  रमेश  चन्द्र  तोमर  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण

 4  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुपर  बाजार  के  लिए  आपूर्तिकर्ताओं  के चयन  का  मानदण्ड  कया  है  ;

 क्या*नसरकार  कौ  इस  संबंध  में  कथित  अनियमितताओं  से  मिली  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरां  क्यां  है  ; और

 गलती  करने  वाले  अधिकारियों  के  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है
 कि  आपूर्तिकताओं  का  चयन  करते  आपूर्तिकर्ताओं  की  अर्थात  उनके  वितरक  आदि

 उनकी  विपणन  व्यापारिक  साख  और  भण्डार  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  आपूर्ति  कर  सकने

 की  उनकी  क्षमता  के  बारे  में  सुनिश्चित  किया  जाता  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  वे  दिल्ली

 राज्य  बिक्री  कर  के  तहत  पंजीकृत  व्यापारी  हैं  । इसके  उनसे  इस्र  आश्य  का  वचन  लिया  जाता

 है  कि  वे  अन्य  किसी  संगठन/संस्था  को  उस  उत्पाद  की  बिक्री  सुपर  बाजार  को  बताए  गए  भाव  से  कम

 मूल्य  पर  नहीं

 से  ऐसे  संदर्भ  प्राप्त  हुए  थे  और  सुपर  बाजार  से  मामले  में  उपर्युक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए
 *  कहा  गया  था  |  सरकार  नीतिगत  रूप  में  सुपर  बाजार  के  रोजाना  के  कार्यकरण  में  हस्तक्षेप  नहीं  करती

 खाद्यान्न  व्यापार  पर  प्रंतिबन्ध

 3097.  श्री  चेतन  पी.एस.चौहान  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  किन-किन  राज्यों  ने  अभी  अन्तर-राज्य  खाद्यान्न  व्यापार  से  प्रतिबन्ध  हटा  दिए  हैं  और  किसने

 नहीं  हटाए  हैं  ;  .
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 यदि  तो  इन  प्रतिबन्धों  को  हटाने  के लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  देश  में  किसी  भी  स्थान

 पर  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  बेहतर  मूल्य  दिलवाने  के  प्रयोजन  से  क्रेन्द्रीय  सरकार  ने  1993

 में  पूरे  देश  को  एकल  खाद्य  जोन  के  रूप  में  मानने  की  नीति  अपनाई  थी  और  राज्य  सरकारों,/संघ  शासित

 प्रदेश  के  प्रशासनों  से  खाद्याननों  के  संबंध  में  संचलन  संबंधी  प्रतिबन्धों  को  हटांने  क ेलिए  अनुरोध  किया

 आश्च  तमिलनाडु  और  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके

 राज्यों  में  खाद्याननों  क ेसंचलन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  अथवा  उन्होंने  लागू  प्रतिबन्धों  को  हटा  दिया

 आन्ध्र  तमिलनाडु  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  न ेचावल/धान  के  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  हुए  हैं  |
 हाल ही  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  के  साथ  बैठकें  आयोजित  की  गई  हैं  और  उनसे  खाद्यान्नों
 के  संचलन  पर  प्रतिबन्धों  के  संबंध  में  लागू  उनकी  नीति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 विश्वव्यापी  शिक्षा  नीति

 3098.  श्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वव्यापी  खुला  बाजार  नीति  के  कार्यान्वयन  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  को  यह  निर्देश  दिया  है  कि  कुछ  इस  प्रकार  के  शैक्षिक  कार्यक्रम  तैयार  करे  ताकि  विदेशी

 छात्रों  को  अपनी  शिक्षा  के लिए  भारत  की  ओर  आकृष्ट  किया  जा  सके

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 भारत  में  कितने  विदेशी  छात्र  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  तथा  देश  में  विदेशी  छात्रों  के

 अतिरिक्त  आगमन  में  नये  शैक्षिक  कार्यक्रम  कहां  तक  सहायक  होंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  विदेशी  विद्यार्थियों  को आकर्षित

 करने  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  करने  में  कोई  निर्देश  नहीं  दिये

 प्रश्न  श्महीं  उठता  |

 €)  भारत  में  अध्ययन  कर  रहे  विदेशी  छात्रों  की  की  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 '
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 क्‍या  माल  दुलाई  के  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  करने  हेतु  रेलवे  के  पंच-वर्षीय  कापोरिट

 प्लान  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  के  लिए  21  1994  को  राजधानी  में  अन्तर  मंत्रालय बैठक  आयोजित
 की  गई  थी  ;

 यदि  तो  इस  बैठक  में  हुए  विचार-विमर्श  के  क्या  परिणाम  निकले  ;  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  ह ैऔर  इस  मामले  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 और  यह  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होने  वाले  संभावित  और  राजस्व

 उपार्जन  माल  यातायात  के  निर्धारण  के  संबंध  में  एक  प्रारंभिक  बैठक  उपलब्ध  की  गई  सूचना  के

 आधार  पर  अंतिम  वर्ष  के  लिए  राजस्व  उपार्जन  माल  यातायात  के  लिए  लक्ष्य  योजना  आयोग  के  परामर्श

 से  निर्धारित  किया

 ऑयल  पाम  की  खेती

 3100.  श्री  चोक्‍्का  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को आयल-पाम  की  खेती  के  लिए  कोई  आर्थिक  सहायता

 प्रदान  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  आवंटित  की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या  है  ;  और

 देश  में  स्थापित  तेल  निकालने  वाले  एककों  की  स्थानवार  संख्या  क्‍या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण
 :  हां  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जारी  की  गयी  धनराशि  निम्नलिखित  है  :

 भारत  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई
 रुपये  .

 रा
 1991-92

 "4991-92

 1992-93...  1993-94

 1...
 आन  प्रदेश  266.24  341.68  717.06

 2...  कर्नाटक  270.79  235.55  421.53

 3.  तमिलनाडु  80.38  108.45  127.54
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 4...  गुजरात  31.02  44.35  67.42

 5.  गोवा  4.50  24.47  17.12

 6...  केरल
 6.95

 -  -

 7.  त्रिपुरा  -  5.40  5

 8...  उड़ीसा  -  8.10  6.00

 9...  असम  -  15.00...  -

 ठंड  ]_  कछठठे  _  उऊछछा  7 ह

 दो  पाम  आयल  निष्कर्षक  अर्थात  केरल  के  कोट्टायम  और  अण्डमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह  के  लघु  अण्डमान  में  एक-एक  के  अलावा  दो  और  ईकाइयाँ  आन्च्र  प्रदेश  के  पेडावेगी  और  कर्नाटक
 के  कारेहल्ली  में  ईकाई  स्थापित  की  गई

 लाइनों  का  विद्युतीकरण

 3101.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1994-95  में  खड़गपुर-खुर्द  रेल  लाईन  का  विद्युतीकरण  करने  की  स्वीकृति  दी  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 टू

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 खड़गपुर-भुवनेश्वर/खोरघा  रोड  के  विद्युतीकरण  का  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  भेज

 गया  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो जाने  क ेबाद  संसद  को  अनुमोदन  के  लिए  लिखा

 सैंट्रल  इनलैंउ  फिशरीज  रिसर्च  इंस्टीद्यूट

 ह

 3102.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यासरकार  का  विचार  केरल  में  अल्लेप्पी  में  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  मात्स्यकी  अनुसंघान  संस्थान
 के  शाखा  कार्यलय  की  स्थापना  करने  का  है  ; और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  तथा  केन्द्रीय  स्थलीय  मात्स्यिकी  अनुसंधान  संस्थान

 ने  वेम्बानाड  झील  तथा  उसके  आसपास  के  जल  क्षेत्रों  में  मात्सियकी  पारिस्थितिक  विज्ञान

 क ेलिए  एक  दल  की  नियुक्ति  की  है  |  इसके  लिए  अति  क  कर्मचारियों  की  कार्यस्थल

 पर  तैनाती  भी  कर  दी  गई  है
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 दा

 रत  सीरिया  सहयोग

 3103.  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «*  *  क्या  भारत  और  सीरिया  ने  हाल  ही  में  कृषि  और  इससे  जुड़े  क्षेत्रों  में  एक सहयोग  कार्यक्रम

 पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  जी  हां  |  19  1994  को  दमस्क

 में  भारत  और  सीरिया  के  बीच  कृषि  तथा  इससे  संबंधित  क्षेत्रों  में सहयोग  के  एक  कार्यक्रम  पर  हस्ताक्षर  किए
 गये

 इस  सहयोग  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कृषि  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  जैसे  खेत  की  खाद्य
 पौध  संरक्षण  एवं  पशु  प्रजनन  और  उनका  मृदा  एवं  जल  संसाधन  कृषि

 जल  कृषि  एवं  समुद्री  संसाधनों  में  सहयोग  का  विकास  करने  पर  जोर  दिया  गया  है  |  सूचनाओं  के

 आदान-्रदान  जर्म  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  और  आपसी  परामर्श  के  माध्यम  से  सहयोगात्मक

 क्रियाकलापों  को  करने  का  प्रस्ताव

 वेस्ट  हिल  रेलवे  गेट  पर  उपरिपुल

 3104.  श्री  मुरलीधरन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दक्षिण  रेलवे  में  वेस्ट  हिल  रेलवे  गेट  प्र  पैदल  उपरिपुल  के  निर्माण

 संबंधी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  और  नियमानुसार  एक  ओर  से  दूसरी  ओर

 रेलपथ  पार  करने  हेतु  जनता  के  उपयोग  के  लिए  ऊपरी  पैदल  पुल  की  व्यवस्था  केवल  *निक्षेपਂ  शर्तों  पर

 की  जा  सकती  इसका  प्रस्ताव  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाना  होता  है
 जिसके  लिए  उन्हें  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार  पूरी  प्रारंभिक  आवर्ती  अनुसरक्षण  की  लागत  वहन

 करने  की  विधिवत्‌  रूप  से  सहमति  देनी  होती  है  |  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार//स्थानीय  प्राधिकरण  से  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  राज्यों  को सहायता

 .  3105.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  गत  तीन  वर्षों  के-दौरान  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 विकास  के  लिए  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  और  राज्यवार  कितनी  सहायता  राशि  दी  गई  ;
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 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों,/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  चालू  वर्ष  में  इस  उद्देश्य  के  लिए और  अधिक  —

 सहायता  राशि  की  मांग  की  है  तथा  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  भेजे  गए हैं  ;
 '

 यदि  तो  तत्सबंधी  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथाਂ

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  वर्ष  1991-92,  1992-93  और

 1993-94  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  योजना-स्कीमों  के  तहत  राज्यवार,/संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 दी  गई  सहायता  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 से  राज्य  सरकारें,/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  योजना  स्कीमों

 के  तहत  वित्तीय  सहायता  के  लिए  प्रस्ताव  हैं  |  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  की  राशि  उनकी

 आवश्यकताओं  के  आकलन  के  अनुसार  वर्षनुवर्ष  भिन्‍न-भिन्‍न  हो  सकती  है  |  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 हर

 के  तहत  योजना  स्कीमें  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  जोकि  मुख्यतः  सार्वजनिक  वितरुण

 प्रणाली  के  प्रचालनात्मक,/कार्यकरण  संबंधी  पहलुओं  के  लिए  जिम्मेदार  के  प्रयासों  की  अनुपूर्ति  क ेलिए

 अभिप्रेत  सरकार  वर्ष  के  दौरान  स्कीमों  के  लिए  निधियों  की  समग्र  उपलब्धता  के  भीतर  राज्यों  को
 कु

 निधियां  उपलब्ध  कराते  समय  सभी  राज्यों
 को

 उचित  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखती
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 शताब्दी  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियां

 3106,  श्री  जीतेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  तथा  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  में  शताब्दी  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियां  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 परिचालनिक  कठिनाइयां  तथा  संसाधनों  की

 असम  में  रेल  नेटवर्क

 3101.  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  का  विचार  असम  के  अल्प-विकसित  क्षेत्रों  में  रेल  नेटवर्क  का  विस्तार

 करने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  मंगलदोई  से  गुवाहाटी  तक  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 त्री  जाफर  :  जी

 गोलपाड़ा  के  रास्ते  जोगीघोपा  से  गुवाहाटी  (142  तक  बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण

 कार्य  प्रगति  पर  हैं

 जी

 दारोंग  जिला  और  मंगलदोई  जिले  का  जिला  इस  समय  रंगिया-रंगापाड़ा
 उत्तरी  खण्ड  के  मौजूदा  खण्ड  द्वारा  सेवित  है  |  निकटवर्ती  रेल  मार्ग  टांगला  है  |  टांगला  से  मंगलदोई
 तक  की  दूरी  लगभग  32  इसके  अलावा  मंगलंदोई  राष्ट्रीय  52/  सभी  मौसम  में

 यातायात  के  लिए  उपयुक्त  सड़क  से  भलीभांति  जुड़ा  इसके  रेलें  संसाधनों  की  भारी  तंगी

 का  सामना  कर  रही  हैं  जिस  कारण  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा
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 जाली  रेल  टिकरटें

 3108.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  1994  के  द्वितीय  सप्ताह  में  लखनऊ  रेलवे  स्टेशन

 पर  विभिन्‍न  गन्तव्यों  के  लिए  बेची  जा  रही  जाली  टिकटें  और  प्रिन्टिग  मशीन  इत्यदि  जब्त  किए  गए
 जैसाकि  15  1994  के  हिन्दूਂ  के  दिल्ली  संस्करण  में  प्रकाशित  हुआ  था  ; ज

 यदि  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जब्त  की  गई  जाली  इस  गिरोह  की  कार्य
 टिकटों  पर  अंकित  गंतव्य  इस  घोटाले  में  रेलवे  के  कर्मचारियों  सहित  लिप्त  लोगों  का

 तथ्यात्मक  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्‍या  परिणाम  निकले  ;
 हक

 रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  देश  में  अन्य  रेलवे  स्टेशनों  पर  जाली  रेल  टिकटों  के  घोटाले

 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ;  और

 इस  घोटाले  में  शामिल  रेलवे  के  कर्मचारियों  सहित  अन्य  व्यक्तियों  को  दिए  गए  दण्ड

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो,/लखनऊ  द्वारा
 1994  में  एक  छापा  मारा  गया

 से  जब्त  की  गई  टिकटों  तथा  उनकी  कार्य  प्रणाली  का  वास्तविक  ब्यौरा  प्राप्त  नहीं

 हुआ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  चार  रेल  कर्मचारी  और  तीन  बाह्य  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए
 गए

 हैं
 तथा  चार  रेल  कर्मचारी  फरार  हैं  इस  प्रकार  के  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  निपटाए  जाते

 जाली  रेल  टिकटों  की  बिक्री  रोकने  के  वाणिज्य  विभाग  के  घोखा-धड़ी  विरोधी  दस्ता

 तथा  सतर्कता  संगठन  द्वारा  देशभर  में  नियमित  अचानक  जांच  करना  जारी  रहता

 उत्तर  रेलवे  इस  प्राकर  के  रैकट  के  कारण  दो  रेल  कर्मचारी  हटाए  गए  थे  |  बाह्य  व्यक्तियों

 के  संबंध  में  राजकीय  रेल  पुलिस  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  कार्रवाई  की  जाती

 बेटिकट  यात्री

 3109,  श्री  चन्द्रेश  पटेल

 श्री  जगत  बीर  सिंह  द्रोण  :
 ह

 श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  जोन  में  और  विशेष  रूप  से  पश्चिम  रेलवे  के  अंतर्गत  गुजरात  के

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  1  1994  से  अब  तक  ऐसे  कितने  को  गिरफ्तार  किया  गया  ;

 उनसे  जुर्माने  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गयी  ;

 क्‍या  कोच  परिचारक  तथा  टिकट  निरीक्षक  आदि  के  साथ  साठगांठ  करके  रेल  कर्मचारी

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  इन  लोगों  को  प्रत्येक  कोच  में  यात्रा  करने  देते  हैं  और  उनसे  धन  वसूल
 करते  हैं  ;

 सरकार  ने  कितने  रेल  टिकट  निरीक्षकों  तथा  कोच  परिचारकों  के  विरूद्ध
 कार्यवाही  की  है  ;  और

 बिना  टिकट  यात्रा  किए  जाने  को  रोकने  के  लिए  इस  समय  क्‍या  ठोस  कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं  और  इस  संबंध  में  भावी  योजना  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी  रेलों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 जोरदार  अभियान  के  कारण  बिना  टिकट  यात्रा  करते  पकड़े  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  1991-92  के

 35  लाख  से  बढ़कर  1992-93  में  37.93  लाख  तथा  1993-94  में  48.47  लाख  हो

 और  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  जनवरी  से  1994  की

 अवधि  कें  दौरान  सभी  रेलों  पर  0.78  लाख  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  जिनमें

 से  0.32  लाख  व्यक्ति  जेल  भेजे  गए  उनसे  न्यायिक  जुर्माने  के  रूप  में  39.45  लाख  रुपये  की

 राशि  वसूल  की  गयी  केवल  पश्चिम  रेलवे  पर  जिसका  अधिकांश  भाग  गुजरात  राज्य  में  आता

 12,303  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  जिनमें  से  5,797  व्यक्ति  जेल  भेजे  गए  थे  तथा  उनसे  न्यायिक

 जुर्माने  के  रूप  में  2,25,608  की  राशि  वसूल  की  गयी

 कदाचारों  में  संलिप्त  टिकट  जांच  कर्मचारियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सतर्कता  संगठनों

 तथा  धोखाधड़ी  विरोधी  स्कंध  के  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  जांच  की  जाती  है  |  जब  कभी  किसी  कर्मचारी

 को  किसी  किस्म  के  कदाचार  में  संलिप्त  पाया  जाता  है  तो  उनके  विरूद्धश्कड़ी  कार्रवाई  की  जाती

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  निर्या

 अचानक/मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  विभिन्‍न  प्रचार  मीडिया  के  माध्यम  से  प्रचार  अभियान  चलाना

 और  नये  रेल  अधिनियम  में  किए  गए  निवारक  दंड
 का  प्रावधान  शाे  रेलों  को  अनुदेश  दिए

 गए  हैं  कि  वे  राजकीय  रेलवे  पुलिस  तथा  रेल  सुरक्षा  बल.के  सहयोग  से  बिना  टिकट/अनुचित  यात्रा

 के  विरूद्ध  विशेष  अभियान  चलाएं
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 डीजल  लोको  शेड

 3110.  श्री  लाल  बाबू  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  देश  में  उचित  लोको  शेड  कहां-कहां  हैं  और  इनकी  क्षमता  कितनी-कितनीं

 क्‍या  सरकार  ने  1991-92  के  दौरान  डीजल  लोको  शेडों  की  स्थापना के  प्रस्तावों  को

 मंजूरी

 ..  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  किसी  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  गया  है  ;  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  झाझा  और  अंगुल  पर  डीजल  लोको  शेडों  के  निर्माण  को  1991-92  में  स्वीकृत
 किया  गया

 जी  हां  । आसनसोल-झाझा-पटना-मुगल  सराय  मार्ग  के  विद्युतीकरण  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  झाझा  पर  नए  डीजल  लोको  शेड  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  रद्द  कर  दिया  गया

 विवरण

 1.  इटारसी  पा  150

 का

 9...  वर्धमान  या  60

 2.  न्यू  कटनी  150  10.  अंडेल  50

 3.  झांसी  60  11.  पतरातू  100

 4.  पूण्  100  12.  मुगल  सराय
 '

 20

 5.  कल्याण  ०५  13

 ह

 बेलिया  घाट  50

 6...  कुर्ला  60  14.  जमाल  पुर  60

 7.  आगरा  25  15.  तुगलकाबाद
 100

 8...  हावड़ा  60  16.  लुधियाना  100
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 शेड  का  नाम  आयोजित  शेड  का  नाम  आयोजित

 17.  मुगल  सराय  75  27.  गूटी  100

 18.  शकूर  बस्ती  100  28.  -  मौला  अली  20

 19.  लखनऊ  60  29.  विजयवाड़ा
 20

 20.  गौंडा  60  30.  विशाखापत्तनम  120

 21.  मालदा  टाऊने  60  31.  बौंडामुंडा  100

 22.  इरोड  100  32.  बोकारो  स्टीलल  सिटी  50

 23.  कृष्ण  राजपुरम  60  33.  खड़पुर  60

 24.  तोंडियारपेट  50
 34. *  रतलाम  100

 25.  एणकुलम  20  35.  वतवा  115

 26.  कजीपेट  100  36.  बांद्रा  45

 1  भगत  की  कोठी  80

 2.  गोंड़ा
 50

 3.  इज्जतनगर  50

 4.  सिलीगुड़ी  60

 5.  न्यू  गुवाहाटी  50

 6.  पोनमलाई  100

 7,  गुंतकल  150

 8.  मौला  अली  20

 9.  रोड  100

 10  साबरमती  100

 |  गांधी  धाम  20
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 गुजरात  में  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  केन्द्र

 3111,  श्री  राठवा  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगैं  कि  !

 गुजरात  में  कार्यरत  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  कैन्द्रीं  के  उद्दैश्य॑  क्यां  हैं  ;

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  पर  कुल  कितमी  धनराशि  खर्च  की  जाएगी  और  सैरफार  में

 इन  केन्द्रों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ;  और

 इन  केन्द्रों  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  किए  गए  विभिन्‍न  कीरयोँ  का  ब्यौरो  क्यों  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  पर्यावरण  और  वन

 मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  किया  गया  एकमात्र  पर्यावरण  शिक्षा  अइमदाबाद  है  जो  इस  समय

 गुजरात  में  कार्य  कर  रहा  इस  केन्द्र  के  मुंख्य  उद्देश्य  युवाओं  और  आम  नागरिकों  में  पर्यावरण

 के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करना  |

 1984  मैं  इस  केन्द्र  की  स्थापना  के  समय  से  इसकी  स्थापना  एवं  इसे  चलाने
 के  लिए  1305.38  लाख  रुपए  का  सहायतानुदान  दिया  गया  है  ।  इसकी  भावी  आवश्यकताओं  को  सरकार

 द्वारा  वर्ष-दर-वर्ष  क ेआधार  पर  तय  किया  जाएगा  |  इस  केन्द्र  को  गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  :

 1993-94  1992-93  1991-92  रुपए

 201.00  161.00  180.00 ानयनान3।पतप।थय।णयथ।प+»४:इपमपभपूरजनापिा  ++ैन्‍+++लन्न-++________++_+3.3.3............ननन

 केन्द्र  ने  अपनी  स्थापना  के  समय  से  निम्नलिखित  मुख्य  कार्य  किए  हैं  ;

 ——

 (1)  स्कूली  बच्चों  के  लिए  पर्यावरण  शिक्षा  पर  विक्धि  संसाधन  सामग्री  का  विंकास  किया  ;

 (2)  देश  भर  में  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  ;

 (3)  गैर  सरकारी  राज्य  शिक्षा  कालेजों  व  स्कूलों  के  मध्य  संबंध  स्थपित
 करने  एवं  उसे  मजबूत  बनाने  का  काम  किया  ;

 (4)  कतिपय  राष्ट्रीय  प्राणी  उद्यानों  के  लिए  व्याख्यात्मक  कार्यक्रमों  का  डिजाइन  व  ढ़ांचा
 तैयार  किया  एवं  स्थापित  किया  ;

 (5).  पर्यावरणीय  शिक्षा  में  प्रशिक्षण  आयोजित  किया  ;

 (6)  विभिन्‍न  भाषाओं  में  सूचना-पत्रों,/पत्रकों//पुस्तिकाओं  का  प्रकाशन

 (7)  शिक्षा  सामग्री  हैयार  करने  के  लिए  शिक्षाविदों  को  सहायता  देने  के

 लिए  पर्यावरणीय  शिक्षा  बैंक  एवं  उपयोगकर्ता  के  अनुकूल  कम्प्यूटरीकृत  डाटाबेस

 स्थापित  फिया  है  ;
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 (8)  जल से  संबंधित  स्वास्थ्य  एवं  सफाई  मुद्दों  पर  जागरूकता  एवं  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तथा
 ठोस  अपशिष्ट  प्रबंधन  कार्यक्रमों  का आयोजन

 विश्वविद्यालयों  का निजीकरण

 3112.  उमारेड्ड  वेंकटेस्वरलु  :

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 श्री  रवि  राय  :

 श्री  सुरैन्द्रपाल  पाठक  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघों  ने  विश्वविद्यालयों  क ेनिजीकरण  का  विरोध  किया

 (ex)  थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  गैर-सरकारी  न्यासों  तथा  संगठनों  को  विश्वविद्यालयों  को  स्थापित  करने

 .  तथा  चलाने  की  अनुमति  देने  से  उच्च  शिक्षा  आम  आदमियों  की  पहुंच  से  परे  हो  जाएगी  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसी  नीति  के  दीर्घकालिक  परिणामों  का  अध्ययन  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  यह  सूचित  किया  है  कि आयोग  को  किसी  भी  शिक्षक

 संघ  से  कोई  भी  अम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं

 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वह  प्राइवेट  तौर

 पर  वित्तपोषित  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  संबंध  में  अपनी  राय  दे  ।  आयोग  ने  अपने  विचार  प्रस्तुत
 कर  दिए  हैं  तथा  सरकार  के  विचाराधीन
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 *  दूरस्थ  शिक्षा

 3113.  श्री  रामनिहोर  राय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरस्थ  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  का  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  दूरस्थ  शिक्षा  को और  अधिक  उपयोगी  बनाने  के  लिए  कितनी
 धनराशि  निर्धारित  की  गई  है

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  किन  संस्थाओं  को  धनराशि  दी  गई  है  तथा  इसका
 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उत्तर  हरियाणा  और  पंजाब  में  दूरस्थ  शिक्षा  देने
 वाली

 संस्थाओं  के  नाम  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  एवं  हां  |  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  और  विकास  के  लिए  60.00  करोड़  का  आवंटन  किया  गया  है  |  राज्य  मुक्त  विश्वविद्यालयों

 के  सहायतार्थ  प्रावधान  में  5  करोड़  का  प्रावधान  किया  गया  इसके  आठवीं

 पंच  वर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालय  को  11,00  करोड़  की  राशि  का  आवंटन  किया  गया

 है  ।  *

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  प्रिछले  दो  वर्षों

 (1992.  एवं  1993-94)  के  दौरान  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  अधिनियम  कें  अंतर्गत  गठित

 दूरस्थ  शिक्षा  परिषद  द्वारा  राज्य  मुक्त  विश्वविद्यालयों  को  निम्नलिचित  अनुदान  संस्वीकृत  किए  गए  :

 यशवंतराव  चव्हाण  51.60  लाख

 महाराष्ट्र  मुक्त
 नासिक

 डा  अम्बेडकर  53.20  लाख

 मुक्त

 कोटा  मुक्त
 '

 3.00  लाख

 राजस्थान  (1992-93)

 उत्तर  हरियाणा  और्‌.पंजाब  में  मुक्त  विश्वविद्यालय  नहीं  हरियाणा  में  एक  राज्य

 मुक्त  विद्यालय
 194

 पु



 23  1916  ह  लिखित  उत्तर
 शी

 अनुवाद|

 बांकुरा  दामोदर  नदी  रेल  लाइन

 3114.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बॉकुश  वामोदर  नवी  रेल  लाइन  का  प्रबंधन  1956  में  भारतीय  रेलवे  विभाग  ने
 अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया  ;

 कया  यह
 प्रबंधन

 मियंत्रण  अवाही  1996  में  समाप्त  हो  जायेगी  ;

 क्या  सरकार  उक्त  रैल  लाइनों  के  राष्ट्रीयकरण  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 है  ;  और

 (a)  यदि  तौ  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  के  साथ  हुए  समझौते
 के  अंमुसार  1.7.67  से  ब्रांकूरां  दामोवर  रिवर  रेल  लाइन  कों  भारतीय  रेलਂ  द्वारा  चलाया  जा  रहा

 यह  प्रत्येक  दस  वर्ष  के  अन्तराल  पर  केन्द्र  सरकार  को  इस  लाइन  की  खरीद
 के  विकल्प  की  व्यवस्था  करता  अगला  विकल्प  1996  में  उपलब्ध

 जौ

 *  सरकार  की  किसी  भौ  लाइट  रेलवे  के  अधिग्रहण  की  नहीं  है जब  तक  कि  यह  वित्तीय
 शंघारों  पर  औचित्यपूर्ण  न  हो  अथवा  यह  किसी  निश्चित  सार्वजनिक  उद्देश्य  को  सेवित  न  करता  हो

 इस  नीति  का  मूलाधार  यह  है  कि  उपलब्ध  सीमित  साधनों  का  प्रयोग  मौजूदा  गैर  अर्थक्षम  परिसंपत्तियों
 के  अधिग्रहण  के  लिए  करने  के  बजाय  उन्हें  योजनाओं  के  अंतर्गत  नवीन  परिसंपत्तियों  के  सृजन  के

 लिए  संरक्षित  किया  इन  लाइट  रेलों  की  परिसंपत्तियां  पुरानी  हैं  जिनके  सुधार  तथा
 ग्रडोन्नयन  पर  काफी  निदेश  की  आवश्यकता

 अजंता  और  एलोरा  की  गुफाएं

 3115,  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  पे

 किः

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  अज़ंता  और  एलोरा  की  गुफाओं
 के  भित्ति  चित्रों  में  दरारें  उमर  आई  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  सर्वेक्षण  किया  है  कि  कहां  तक  क्षति  पहुंची
 हैं  और  इसके  मरम्मत  पर  कितनी  लागत  आएगी

 क्‍या  इस  कार्य  के  लिए  विश्व  बैंक  से  कोई  वित्तीय  सहायता  लेने  का  प्रस्ताव  है
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 यवि  तौ  तंत्सेबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  अन्य  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकांस  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :

 जँ  चरारें  देखी  गई  व ैछोटी-छोटी  हैं  तथा  वे  चट्टानों  के  जीर्ण  होने  एवं  उनकी  प्राकृतिक
 बनावट  के  कांरण  आई  इंन  स्मारकों  का  निरीक्षण  समय-समय  पर  किया  जाता  है  तथा  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  मानकों  के  अनुसार  संरक्षण  और  परिरक्षण  के  आवश्यक  उपाय  किए  जाते

 |

 प्रश्न  महीं

 (९)  अजन्ता  और  एलोरां  की  गुफाओं  के  समुचित  संरक्षण  और  परिरक्षण  के  लिए  जो  कदम

 उठाए  उनमें  से  कुछेक॑  इस  प्रकार  हैं  :

 (i).  .  गुफाओं  के  ऊपर  बहने  वाले  बरसात  के  पानी  का  रूख  मोड़ने  के  लिए  बरसाती
 '

 पर॒नालों  व्यवस्था

 (॥)  चट्टानों  के  खुले  जोडों  को  बन्द

 (॥)  मूर्तियों  क ेऊपर  की  चट्टान  की  सतह  के  बन्द  जोड़ों  की  जांच  करने  के  लिए

 मूर्तियों  की  किनाराबन्दी  करना/उनको

 (iv)  रॉसायनिक

 (५)  वास्तविक  आवश्यकताओं  के  अनुसार  संरचन्ात्मक  मरम्मत-कार्य  |

 गुफाओं  के  चारों  तरफ  पर्यावरण-संबंधी  विकास  |

 केरल  कलामंडलम्‌

 3116.  श्री  विजयराघवन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलामंडलम्‌ਂ  को  राष्ट्रीय  भहत्व  की  संस्था  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 .  यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 हे
 '”

 .  थदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हें  ?

 मानव  संसाधन  विकास्ष  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  महीं  |
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 प्रश्न  नहीं

 सरकार  को  इस  संबंध  में  विस्तृत  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  होना  :  -

 वनस्पति  उद्योग  को  प्रोत्साहन  :

 .  3117.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामाले  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  वनस्पति  उद्योग  को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  हि

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 :  जीं

 वनस्पति  उद्योग  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  चयनात्मक  ऋण  से  छूट  वनस्पति

 को  वस्तुओंਂ  की  सूची  में  शामिल  बिक्री  कर  ढ़ांचे  को  युक्तियुक्त  बनाने  इत्यादि  के

 लिए  अनुरोध  शामिल

 प्रश्न  नहीं

 विदेशों  में  भारतीय  छात्र

 3120.  श्री  सिदनाल  :
 है

 के  हक

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उच्च  तथां  तकनीकी  अध्ययन  क्रै  लिए  बाहर  भेजे  गए  छात्रों

 की  संख्या  क्‍या  है

 इनमें  से  कितने  अपना  अध्ययन  पूरा  करके  वापस  आ  चुके  .-
 !

 कितने  छात्र  अपना  अध्ययन  पूरा  करके  अभी  विदेश  में  ही  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  अध्ययन  के  लिए  विदेश  जाने  वाले
 प्रत्येक  छात्र पर औसतन  कितृना

 घनराशि  खर्च  की  गई  आर

 (s)  कितने  छात्र  अपना  अध्ययन  पूरा  करके  वापस  आए  और  शेजयार  पने  में  सफल  हुए  ?

 श्री  रामप्रसाद  सिंह  :
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  काफी  संख्या  में  छात्र  अपने  ही  खर्चे  पर  उच्च  अध्ययन  के  लिए  विदेश  जाते  उनके

 बारे  में  सूचना  इकट्ठी  करना-तथा  तैयार  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं

 जहां  तक  मंत्रालय  का  संबंध  यह  मंत्रालय  केन्द्रीय  सरकार/विदेशों  द्वारा  प्रदान  कौ  जाने

 वाली  कुछ  छात्रवृत्तियों,/शिक्षावृत्तियों  को परिचालित  करता  पिछले  तीन  वर्षों  के  इस  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  450  छात्रों  को  उच्च  अध्ययन/तकनीकी  शिक्षा  के  लिए  विदेश  भेजा

 और  ऊपर  बताए  गए  450  छात्रों  में  से  85  छात्र  अपना  अध्ययन  पूरा  करने  के  पश्चात्‌
 वापिस  आ  गए  हैं  |  अन्य  छात्रों  के  भी उनके  अध्ययन  के  पूरा  होने  के  पश्चात  वापिस  आने  की  संभावना ,

 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  राष्ट्रीय  विदेश  छात्रवृत्ति  योजना  के  तहत  प्रति

 विदेश  में  अध्ययन  के  लिए  प्रायोजित  तीस  विद्यार्थियों  के  लिए  प्रति-छात्र  औसत  खर्च

 7,06,530/  रुपए  हैं  |  विदेशों  में  अध्ययन  के  लिए  शिक्षा  विभाग  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  अधिकतर  छात्रवृत्ति
 योजनाओं  का  दाता  देशों  द्वारा  किया  कुछ  मामलों  सांस्कृतिक

 प्रदान  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  सरकार  किफायती  श्रेणी  का  हवाई  जहाज  का  किराया/अनुपूरक

 अनुदान  पर  होने  काले  खर्च  को  वहन  करती  है  जो  कि  देश  के  अनुसार  अलग-अलग  होता

 विदेशों  में  अपने  अध्ययन  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  वापिस  आए  85  छात्रों  में  50  छात्र
 जाने  से  पहले  ही  नियुक्त  थे  तथा  उनको  उनकी  वापसी  के  बाद  रोजगार  प्रदान  किया  गया  ।  छात्रवृत्ति
 योजनाओं  का  लक्ष्य  उच्च  अध्ययन/अनुसंघन  की  सुविधांए  प्रदान  करना

 सुपर  बाजार

 3121.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुपंर  बाजार  की  कुल  कितनी  शाखाएं  इनमें  मोबाइल  वैनों  तथा  वस्तु  सूची  में  दर्ज

 वस्तुओं  की  संख्या  क्या  1993-94  के  दौरान  विभाग-वार  कुल  बिक्री  कां  ब्यौरा  क्‍या

 उपमोक्‍ताओं,/सरकारी  विमागों  से  कितना  लाभ  अर्जित  किया  गया  तथा  यहां  अधिकारियों  सहित  कुल
 कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  क्या  है  और  केन्द्रीय  भंडार  की  तुलना  में  इनकी  स्थिति  क्‍या  है  ;

 केन्द्रीय  भंडार  की  तुलना  में  सुपर  बाजार  के  असंतोषजनक  कार्य  निष्पादन  का  क्‍या

 कारण  है  ;

 सुपर  बाजार  के  कार्यनिष्पादन  में  कार्यकुशलता  तथा  जिम्मेदारी  की  मावना  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 लघु  शाखा  स्टोरों  द्वारा  सभी  वस्तुओं  की  मांग  प्रस्तुत  नहीं  किए  जाने  के  क्या  कारण
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 ..  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा
 व<सकां  परिणाम  क्या  है  ;  और

 लघु  शाखाओं  द्वारा  सभी  वस्तुओं  के  मांग  प्रस्तुत  न  करनें  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  जुलाई  और  1994  के  दौरान  मांग-पत्र  में  शामिल
 न  किए  गए  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें

 विस्तृत  सूचना  दी  गई

 और  सुपर  बाजार  तथा  केन्द्रीय  भंडार  के  बीच  कार्य  निष्पादन  में  अंतर  का  कारण

 सुपर  बाजार  में  अत्यधिक  कर्मचारी  होने  तथा  सुपर  बाजार  की  शाखाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए
 प्राप्त  किए  गए  स्थान  के  किशए  की  ऊँची  लागत  को  कहा  जा  सकता  सुपर  बाजार  नियंत्रण  को

 कड़ा  करने  और  अपने  कार्य  की  कुशलतापूर्वक  निगरानी  करने  की  दृष्टि  से  भर्ती  पर  रोक  लगा  कर
 तथा  अपने  विभिन्‍न  विमागों  के  कार्य  का  कम्प्यूटरीकरण  करके  अपने  कार्य  में  सुधार  लाने  के  उपाय
 कर  रहा

 से  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  छोटी  शाखाएं  खपत  के  स्वरूप  तथा  मांग

 अनुमानों  के  अनुसार  अपने  मांग  पत्र  भेजती  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  लघु  शाखाओं  में

 स्टॉक  उपलब्ध  आवधिक  समीक्षा  एवं  अनुवीक्षा  की  जाती  रहती

 विवरण

 विवण  सुपर  बाजार  ..  केन्द्रीय

 शाखाओं  की  संख्या  85

 2.  मोबाइल  वैनों  की  संख्या  4

 3.  वस्तु  सूची  की  मर्दे  से  अधिक  3,900  से  अधिक

 4.  बिक्री

 सुपर  बाजार

 किराना  व  प्रसाधन  सामग्री

 (2)  घरेलु  वस्तुएं  व  कपड़ा

 (3)...  फर्नीचर

 (4.).  फल  व  सब्जियां

 ७)  अन्य  2749.33
 न

 अधिक
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 केंद्रीय  भंडार  शाखा  की

 (1)  किराना  1853.41

 (2)  उपभोक्ता  1085.61  .

 (3)  राशन  516.93

 (4)  लेखन  सामग्री  4955.78

 योग  :  8411.73

 5.  निम्नलिखित  से  लिए  गए  मार्जिन की  दरें

 सुपर  बाजार
 केकीय  भंजर उपभोक्ता  सरकारी  औसत  8%.  औसत  5.50%

 6.  समग्र  कार्य  निष्पादन

 1992-93  1993-94  1992-93  1993-94

 ह॒
 (1).  बिक्री  10303  11643.92  7993.63  10010  दिल्‍ली  से

 शाखाओं

 (2)  निवल  लाभ  10.83  40  195.02  225  की  बिक्री
 *  सहित

 7,  कर्मचारियों  की  संख्या

 अधिकारी  कर्मचारी  अधिकारी  कर्मचारी

 51  2197  28  380

 नाम-तौल  1977

 3122.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाप-तौल  1977  की  उत्पाद  सूछी  में  से  कुछ  उत्पादों  को  हटा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 ।

 क्‍या  सरकार  का  स्थाई  समिति  द्वारा  सुझाए  गए  सूची  में  कुछ  और  उत्पादों  के

 नाम  को  जोड़ने  का  है  ;  और

 यदि  हां,.तो  तत्संब्यी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 200.
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 भागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  मंत्री  कमालुद्दीन  :  जी  हां

 पैक  आकारों  संबंधी  प्रतिवन्ध  हटाने  के  उपभोक्ताओं  को  अपनी  आवश्यकता

 और  पसन्द  के  अनुसार  चुनाव्र  करने  हेतु  अनेकों  आकारों  में  वस्तुएं  उपलब्ध  इसके
 देशी  विनिर्माता  उपमोक्ता  की  पसन्द  के  अनुसार  आकारों  का  निर्णय  ले  सकेंगे  और  उन्हें  घरेलू  बाजार
 तथा  साथ  विदेशी  बाजारों  में  विदेशी  माल  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  के  बेहतर  अवसर  मिल

 प्रश्न  नहीं

 रेलवे  बुनियादी  ढ़ांचा

 3133,  घेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रेलवे  अपने  बुनियादी  ढ़ांचे  और  नेटवर्क  की  तुलना  में  वांछित  लाभ  नहीं

 अर्जित  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 भारतीय  रेलवे  को  लाभ  कमाने  वाली  सरकारी  इकाई  बनाने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जा

 रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  भारतीय  रेलें  वसूल  गई  वास्तविक  राजस्व

 प्राप्तियों  से  अपने  कुल  संचालन  लाभांशों  का  भुगतान  आदि  को  पूर्स॑  करने  के  अधिशेष

 कमा  रही  पिछले  तीन  वर्षों  से  प्राप्त  किए  गए  शुद्ध  अधिशेष  तथा  1994-95-  के  लिए  अनुमानित
 अधिशेष  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :

 वर्ष  शुद्ध  अधिशेष

 1991-92  509.47
 *

 1992-93  783.04

 1993-94  1804.39
 ॥

 1994-95  1970:00
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 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  रेलें  पहले  ही  एक  लाभ  कमाने  वाला  संगठन  यह  बेहतर  प्रबंध  उच्च

 परिसंपत्तियों  का  बेहतर  प्रौद्योगिकी  संबंधी  उन्‍नति  तथा  संचालन  व्यय  में  चौतरफा  किफायत

 करने  से  संभव  हुआ  है  मु

 लघु  प्रवास  गृह

 3124.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  और  लड़कियों  के  लिए  लघु  प्रवास  गृहਂ

 योजना  के  अन्तर्गत  जिन  महिलाओं  और  लड़कियों  को  अस्थाई  अवास  तथा  पुनर्वास  सुविधाएं

 उपलब्ध  करायी  हैं  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  को  इन  गृहों  में  उनके  शोषण  के  अनेक  मामलों  का  पता  चला  है  ;

 य॑दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  ने  ऐसे  मामलों  पर  क्‍या  सकारात्मक  कदम  उठाये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  मंत्री

 :  एक  विवरण  संलग्न

 से  जी  नहीं  |  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  एक  मामले  की  सूचना  दी  जांच

 और  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  आधार  वर्ष  1993-94  से  आगे  के  लिए  सरकारी  सहायता

 बन्द  कर  दी  गई  सरकार  द्वारा  नियमानुसार  समुचित  कार्रवाई  भी  की  गई  इसके  जब

 कभी  भी  किसी  गृह  के  सनन्‍्तोषबजनक  ढ़ंग  से  न  चलाए  जाने/उसमें  शोषण  होने  के  मामलों  की  सूचना

 है  तो  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  जांच  कराई  जाती

 प्रतिकूल  रिपोर्ट  मिलने  पर  तत्काल  कार्रवाई  की  जाती
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 विवरण

 घिभिन्‍्न  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  मे ंस्थित  अल्पावधि  गृहों  में  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  दाखिल

 महिलाओं//लछड़फियों  की  उपलब्ध  आंकड़ों  के  राज्य-वार  अनुमानित॑  संख्या  और  उनके

 पनुर्वास

 क्रस॑  राज्य/संघ  1991-92  .  1992-93  1993-94

 राज्य  केत्र  का  नाम
 सामामथान+-़न  मिमी  हा  ब

 1-3-92  की  वर्ष  1991-92  1-3-93  कौ  वर्ष  92-93  1-3-94  की  वर्ष  93-94

 स्थिति  अनुसार  के  दौरान  स्थिति  अनुसार  के  दौरान  स्थिति  के  दौरान
 दाछिज़  महिलाओं  पुनर्वासित  दाखिल  महिलाओं  पुनर्वासित  अनुसार
 और  लड़कियों  महिलाओं  /  और  लड़कियों  दाखिल  महिलाओं  /
 कौ  अनुमानित  लड़कियों  की  अनुमानित  लड़कियां  महिलाओं  लड़कियों
 संख्या  की  संख्या  संख्या  की  संख्या  और  की  संख्या

 लड़कियों
 की  अनुमानित

 a  फ७0फ  संख्या

 0  अध्रप्रदत  ठ्ा  उठ  उछ  _  उठ्मा  7  का  क्राः

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  51  63  90  4  88  8

 3,  असम  19  -  24  4  45  37

 4.  बिहार  27  72  98  165  121  172

 $.,  गोवा  44  33  54  48  28  27

 6.  गुजरात  434  87  474  120  365

 7,  हरियाणा  38  22  35  23  33  3

 8.  हिमांचल  प्रदेश  81  8  57  55  55  70

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  43  -  43  6  23  -

 10.  कर्नाटक  125  129  137  119  150  154

 11.  केरल  123  111  193  347  172  221

 12.  मध्य  प्रदेश  90  68 .  106  20  95  27

 13.  महाराष्ट्र  269  109  464  504  221  273

 14.  मणिपुर  29  62.  34  61  34  13



 1  2  3  4  5  6  7  8

 15.  उड़ीसा  147  59  268  145  350  269

 16.  पंजाब  43  55  23  18  31  21

 17.  राजस्थान  95  312  109  274  80  «.  121

 18.  सिक्किम  23  24  9  3  -  -

 19.  तमिलनाडु  98  157  137  119  78  109

 20.  त्रिपुरा  44  16  41  6  39  15

 21.  उत्तर  प्रदेश  173  213  257  148.  278  162

 22.  पश्चिम  327  272  390  353  451  350

 23.  चंडीगढ़  25  24  40  26  41  25

 24.  दादर  और  नगर  15  20  -  13  24  3

 हवेली

 25.  दिल्‍ली  20  62  22  -40  41  24

 26.  पांडिचेरी  52  14  52  47  58
 ः

 44

 27.  अण्डमान  और  10  1  6  5  9  -

 निकोबार  द्वीप  समूंह

 नोट  :  अल्पावधि  गृहों  में  दाखिल  महिलाओं  और  लड़कियों  की  वास्तविक  संख्या

 प्रतिदिन  अलग-अलग  होती  अतः  01  मार्च  की  सन्दर्भ  तिथि  दी  गई

 पुनर्वास  के  वर्ष  विशेष  में  पुनर्वासित  पूर्व  संख्या  दी  गयी

 स्टेनलेस  स्टील  कोच

 3125,  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  का  विचार  पूर्णतया  स्टैनलैस  स्टील  से  बने  यात्री  डिब्बे  खरीदने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  डिब्बों  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  हैं  ;

 स्टैनलैस  स्टील  के
 एक  डिब्बे

 की  अनुमानित  लागत  कितनी  है

 204.
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 इन  डिब्बों  को किन-किन  गाड़ियों  के  साथ  जोड़ा  जाएगा  और  कब  से  जोड़  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  रेलों  ने  स्टेनलेस  स्टील  के  डिब्बे

 का  प्रोटोटाइप  विकसित  करने  का  कार्य  शुरू  कर  दिया

 मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं  :

 -  जंगरोघी

 -  हल्के  ह

 वास्तविक  लागत  का  पता  प्रोटोटाइप  विकसित  कर  लेने  के  बाद

 कोई  खास  गाड़ी  जिसमें  ये  डिब्बे  लगाए  जाएगें  निश्चित  नहां  की  गई

 विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश

 3126.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  क्या  मानव  संसांधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  के  कितने  विश्वविद्यालय  स्नातक/स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में  छात्रों  को बिना  किसी

 पूर्व  शैक्षिक  डिग्री  के  दाखिला  देते  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  अन्य  विश्वविद्यालयों  में  इसी  तरह  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 :  और  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  देश

 के  निम्नलिखित  मुक्त  विश्वविद्यालय  बिना  किसी  पूर्व  शैक्षिक  योग्यता  के  छात्रों  को  ए.,/बी.  कॉम
 डिग्री  भाठयक्रमों  में  प्रवेश  देते  हैं  ;  बशर्ते  वे  इस  झ्लयोजनार्थ  विशेष  रूप  से  तैयार  किया  गया  प्रारम्भिक

 कार्यक्रम  पूरा  कर

 1.  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  नई  दिल्ली

 2.  यशवंतराव  चव्हाण  महाराष्ट्र  मुक्त  महाराष्ट्र

 3.  कोटा  मुक्त  विश्वविद्यालय  राजस्थान

 आशा  की  जाती  है  कि  अन्य  राज्य  मुक्त  विश्वविद्यालयों  जब  भी  वे  विभिन्‍न  राज्यों  में

 स्थापित  किए  जैसी  कि  1992  में  यथासंशोधित  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  तथा  कार्रवाई  योजना

 (1992)  में  परिकल्पना  की  गई  बिना  किसी  पूर्व  शैक्षिक  योग्यता  के  स्नातक  डिग्री  कार्यक्रम  करने

 के  लिए  ऐसा  ही  प्रावधान  किया
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 इनमें  से  कोई  भी  विश्वविद्यालय  इस  समय  बिना  किसी  पूर्व  शैक्षिक  यौग्यंतां  कै  अपने  स्मातकौत्तर

 डिग्री  कार्यक्रम  में  को  प्रवेश  नहीं

 ऑडिहार  और  बलिया  के  बीच  आमान  परिवर्तन

 3127.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  आऔंडिहार  और  बलिया  के  बीच  आमान  परिवंत॑भ  का  कार्य  ठंप्प  पेड़ी  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  औंडिहार  के  निकट  आमान  परिवर्तन  का  कार्य  अभी  शुरू  नहीं  कियां  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  रेल  लाइन  पर  कंब  तंक॑  कार्य  शुरू  हो  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  हुए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री श्री  जाफर  :  से  औंडिहारं-बलिया  खंड  का  आमान  परिवर्तन

 कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर

 171.24  में  से  168  तटबंध  को  बड़ी  लाइन  के  मानक  के  अनुसार  चौड़ा
 कर  दिया  कुल  110  में  से  105  पाइप  के  पुलों  और  कुल॑  76  में  से  52  छोटे  पुलों  का  मिर्माण  पूरा
 हो  गया  है  तथा  9  छोटे  पुलों  पर  कार्य  चल  रहा  इंचकेप  पुल  पर  61-61  भौटर  के  18  स्थैम॑  में
 से  11  पर  पुनः  गर्डर  लगाने  का  काम  पूरा  कर  दिया  गया  1,96,000  घर  गिंटेंटी  में  से  1,14,83:
 घन  गिट्‌टी  गाड़ी  द्वारा  बिछा  दी  गई  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  की  लक्ष्य  तिथि  31.12.95

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षक

 3128.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुूंडेवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यंह  बतांमे

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों,/अमनुसूचिंत  जनजातियों,/अन्य
 पिछड़े  वर्ग  श्रेणियों  के  लिए  शिक्षकों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  के  कितने  पद  खाली  पड़े  हैं  ;

 इन  खाली  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  और  इस  संबंध  में  वर्तमान
 स्थिति  क्‍या  है  ;  और

 इन  खाली  पदों  को  भरने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 .  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  सूचित  किया  है  कि  7.7.1994  की  स्थिति  के  अनुसार
 महाराष्ट्र  में  51  केंद्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  के  276  पद  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  |  गैर-शिक्षण  पदों  की  रिक्तियों
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 का  ब्यौरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 हि पु

 और  रिक्तियों  का  भरा  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया  केंद्रीय  विद्यालय  ने

 16  1994  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  संबंधी  रिक्तियों  को  विज्ञापित

 किया  था  और  28  1994  को  वर्तमान  रिक्तियों  अर्थात्‌  साधारण  और  आरक्षित  दोनों  का  विज्ञापन
 भी  दिया  गया  है|  स्रंगठन  भर्ती  प्रक्रिया  मे ंतेजी  लाकर  रिक्तियों  को  भरने  के  सभी  संभव  प्रयास  कर

 रहा

 यात्री  और  माल  यातायात

 3129,  श्री  तेजसिंह  राव  भोंसले  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  हाल  ही  में  वर्षा  के  दौरान  यात्री  और  माल  याताययात  पूरी  तरह  से

 ,  अस्त-व्यस्त  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  रेल  यातायात  अस्त-व्यस्तं  हुआ  था  और  प्रत्येक
 पर  कितनी  अवधि  तक  यह  स्थिति  बनी  रही  ५

 क्‍या  गत  मानसून  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  बाकी  यातायात  भी  अस्त-व्यस्त  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इनके  कारण्‌  रेल  को  कितनी  क्षति  हुई  ;  *

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  समस्याओं  के  निदान  हेतु  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 कृषि  शिक्षा

 3130,  श्री  प्रधानी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कृषि  शिक्षा  प्रणाली  को  कारगर  बन  गाने  की  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपयुक्त  नीति  और  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;

 क्‍या  नए  कृषि  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 अपारंपरिक  ऊर्जा  झोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  कृषि  की  बढ़ती  हुई  जरूरतों  को  पूरा  करने  कै  लिए  मौजूदा  कृषि  शिक्षीं

 पद्धतिं  में  सुधार  और  उसे  नया  रूप॑  देने  की आवश्यकता  फिर  कृषि  शिक्षा  और  अनुसंधान  राज्य

 का  विषय  है  |  मौजूदा  समय  में  कृषि  शिक्षा  राज्य  कृषि  विश्व॑विद्यालयाँ  हवॉरा  दी  जाती  है  जौ  राज्य  सरकार

 की  संस्थाएं  हैं  तथा  केवल  उन्हें  आंशिक  रूप  में  विकास  सहायता  और  तंकं॑मौकी  मार्ग  दर्शन

 प्रदान  करती

 इस  पद्धति  को  नया  रूप  प्रदान  करने  के  लिए  मीतियां  और  कांर्यक्रेम  तैयार  किए  जा  रहे

 ह  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  पास  कोई  नया  कृषि  विश्वविद्यालय  ऑरम  कंरमें  कीं

 प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 बीज  उत्पादक  कम्पनियां

 3131,  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव“वाड्डे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 .  उन  बीज  उत्पादक  कम्पनियों  के  क्‍या  नाम  हैं  जो  विदेशी  कम्पनियों  क ेसाथ  मिलकर

 कार्य  कर  रही  हैं  ;

 इन  कम्पनियों  द्वारा  वर्तमान  समय  में  बेचे  जा  रहे  बीजों  की  किस्मों  क ेसाथ  उनकी

 मात्रा  क्या  है  और

 इन  कम्पनियों  द्वारा  आयातित  बीजों  की  किसमें  क्‍या  है  तथा  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण
 :

 इस  समय  लगभग  साठ  ऐसी  बीज  उत्पादक  कंपनियां  हैं  जो  विदेशी  कंपनियों

 के  सहयोग  से  कार्य  कर  रही
 ॥

 और  इन  कम्पनियों  का  सहयोग  मुख्यतया  सूरजमुखी  के  संकर  बीजों  सब्जियाँ  के

 सजावटी  पौधों  की  प्रसार  सामग्री  के  उत्पांदन  आदि  के  लिए  अनुमोदित  किया  गया  है  |  कम्पनीवार
 बीज  की  बिक्री  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है|  वर्ष  1991-92,  1992-93  तथा  1993-94  में  देश  में  आयातित
 बीजों  की  मात्रा  क्रमशः  428.390,  148.082  तथा  1645.987  मीटरी  टन  थी  |  आयातित  बीजों  में  मुख्यतया

 टमाटर  तथा  गोभी  खैसी  सूरजमुखी  के  बीज  फूलों  आयलपाम  की  कलनमें

 तथा  सजावटी  पौधों  के  बीज  शामिल  थे  ।
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 3132,  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिमी  रेलवे  में  तकनीकी  और  गैर-तकनीकी  में  द्वितीय

 तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणियों  में  कितने  कर्मचारी  भर्ती  किए  गए  और  उनमें  से  कितने  कर्मचारी  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  थे

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  त्रिए  आरक्षित  कोटे  और  इस  भर्ती

 के  माध्यम  से  भरे  गए  आरक्षित  कोटे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 पूर्ण  आरक्षित  कोटे  को  नहीं  भरने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  पूर्ण  कोटे  को  भरने  हेतु  कोई  कार्यनिर्देश  जारी  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 से  आवेदकों  की  रोस्टर  पांइट्स  के  अनुसार  भर्ती  किया  गया  है  तथा  निर्धारित  प्रतिशतता

 का  पालन  किया  गया  प्रतिशतता  में  वर्ष  दर  वर्ष  परिवर्तन  होता  है  जो  कि  रोस्टर  के  चक्र  पर  निर्भर

 करता  कभी-कभी  जब  जाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तो  अनुसूचित  जातियों  की

 रिक्तियों  को  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  से  भरा  जाता  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 भी  जाति/अनु.  जन  जाति  की  प्रतिशत  में  परिवर्तन  होता

 विवरण

 और  पश्चिम  रेलवे  में  वर्ष  1991,  1992  तथा  1993  के  दौरान  की  गई  भर्तियों  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  समूह
 न्कः  $

 न्खः फ््आ्  आए  ख  कराए  कक  का  का

 वालों

 को

 1991...  निर्धारित  .

 कोटा

 2  195  226  16

 (9.08%)  (10.16%)  (9.71%)  9.52%)
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 है

 1991.  .  अ.जा  4  272  382  151

 (18.18%)  (14.17%)  (16.42%)  .  (89.88%)

 अन्य  जाति  16  1452  1718  1

 जोड़  22  1919  2326  168

 5  191  141  -  47

 (17.2%)  (12.10%)  (9.29%)  (28.31%)

 1992  6  147  253  118

 (20.68%)  (11.05%)  (16.67%)  (71.08%)

 अन्य  जाति  18  1022  1123  1

 जोड़  29  1330  1517  166

 123  179  5

 (4.76%)  (10.72%)  (17.14%)  (4.50%)

 1993  4  209  296  86

 (19.04%  (18.22%)  (28.36%)  (77.47%)

 अन्य  जाति  16  745  569  20

 जोड़  21  1147  1044  lil  _

 *
 चूंकि  ग्रुप  में  कोई  सीधी  भर्ती  नहीं  है  अतः  भर्ती  में  कुछ  नहीं  दिखाया  गया  ग्रुप

 *क*  की  सेवाओं  के  लिए  भर्ती  समग्र  रूप  से  भारतीय  रेल  के  लिए  की  जाती  है  तथा  चयन  किए  गए
 उम्मीदवारों  परीवीक्षा  अवधि  के  सफलता  पूर्वक  पूरा  करने  रेल  विशेष  के  लिए  आवंटित  किया

 जाता  ग्रुप  के  उपर्युक्त  आंकड़े  केवल  पश्चिम  रेलवे  से  संबंधित  हैं  तथा  उनसे  सभी  भारतीय

 रेलों  की  स्थिति  प्रतिविंवित  नहीं  हो

 *  कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़े  जोड़  का  प्रतिशत  दर्शाते

 नामक  तीन  भागों  में  बंटा  हुआ  है  ;

 210.

 सिंगल  रेलवे  जोन

 3133.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  वर्तमान  महाराष्ट्र  राज्य  तीन  रेल  मंडलों  अर्थात्‌  दक्षिण  केन्द्र  और  पश्चिम

 यदि  तो  क्‍या  महाराष्ट्र  और  कई  अन्य  संगठनों  ने  पूंरे  राज्य  को  एक  ही  रेल  मंडल

 के  अंतर्गत  लाने  की  मांग  दी  है  :  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रै  रेल  मंत्री  जाफर  :  और

 रेलवे  जोनों  के  सृजन,/पुनर्गठन  से  संबंधित  मामले  का  अध्ययन  तथा  जांच  की  जा  रही

 गुजरात  में  रेल  परियोजनाएं

 3134.  श्री  राठवा  :

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मं  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में  पूरी  हो  चुकी  और  निर्माणधीन  रेलवे  परियोजनाओ

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 न  इन  परियोजनाओं  पर  खर्च  की  गई  राशि  का  परियोजना-वार  और  वर्ष-वार  ब्यौरा
 *

 इन  परियोजनाओं  की  मूल  लागत  और  बढ़ी  हुई  लागत  का  परियोजना-वार  ब्यौरा  क्या
 है  ,  और

 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  और  1994-95  के  दौरान  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं

 के  लिए  परियोजना-वार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 पटल  पर  रख  दी

 यात्री  सुविधाएं

 3135.  उम्मारेड्डि  वेंकटेस्वरलु  :

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :
 ह

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 दर  क्या  रेलगाड़ियों  में  मूलभूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता  की  जांच  फेरने  हेतु  ऑकस्मिक

 निरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ;

 य्फाः
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 यदि  लो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
 सिरीज  -\.

 यात्रियों  को  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  न  करा  पाने  हेतु  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरूद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 और  गाड़ियों  में  मूल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  और  उनकां  उचित  अनुरक्षण  सुनिश्चित
 *

 के  लिए  पर्यवेक्षकों  तथा  अधिकारियों  के  स्तर  पर  नियमित  जांच  जी  जाती  इस  प्रकार  की

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  लापरवाही  के  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  कर्मचारियों  के
 विरूद्ध  समुचित

 अनुशासनात्मक  कार्रवाई  की  जाती

 नए  तरल  उर्वरक

 3136.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंगलौर  की  किसी  फर्म  में  टैस्टਂ  नाम  काई  नया  तरल  उर्वरक  विकसित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  उर्वरक  किसानों  को  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध  है  ;  और

 यदि  तो  इस  उर्वरक  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  जी  हां  |  अश्विन

 बंगलौर  नामक  फर्म  ने  फर्टਂ  ब्रांड  के  नाम  से  तरल  उर्वरक  10:2:12  के  तैयार

 करने  के  लिए  मार्च  1993  के  दौरान  कर्नाटक  सरकार  से  एक  विशेष  मिश्रण  लाइसेंस  प्राप्त  किया

 इस  तरल  उर्वरक  की  खरीद  के  लिए  किसानों  को  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  जाती

 यह  लाइसेंस  10,000  लीटर  तरल  उर्वरक  तैयार  करने  के  लिए  मार्च

 1993  से  1993  तक  की  अवधि  के  लिए  जारी  किया  गया

 उपभोक्ता  मदों  पर  मुदित  मूल्य

 3137.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  मुद्रित  मूल्य  के  बारे  में  10  1994  के  अतारांकित  प्रश्न

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  समिति  के  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 212
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 हर
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 का  भप:ध/ध|तमभ  पपनिनभपहै:िझेखभझभझ  पु

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा
 *  वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  और  विशेषज्ञ  समिति  ने

 इस  विषय  पर  अभी  तक  अपनी  सिफारिशों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 पश्चिम  बंगाल  द्वारा  चीनी  का  आयात

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  ब्राजील  से  चीनी  का  आयात  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  सी६

 १  चीनी  के  आयात  का  कोई  प्रावधान  है  ;

 4  यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  ;  और

 ह
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  भारत  सरकार  ने

 खुले  लाइसेंस  के  तहत  चीनी  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  दी  इस  सकीम  के

 राज्य  सरकारों  कोई  चीनी  आयात  कर  सकता  है  |  खाद्य  मंत्रालय  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 द्वारा  किए  गए  किसी  भी  चीनी  आयात  की  जानकारी  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 अवक्रमित  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  उपयोग
 के

 लिए  देना

 उपयोग के  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 श्री  प्रधानी  :

 हु
 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा करेगें कि : ह क्‍या सरकार का विचार अवक्रमित वन भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन हँंद्ठ उपयोग के लिए सपलब्ध कराने का है ; यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
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 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  यह  कदम  1988  की  राष्ट्रीय  वननीति  और  उनके  तथा  उनकी

 सरकार  के  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  दिए  गए  नीति  संबंधी  वक्तव्य  के  विरूद्ध  न

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 (S)  क्‍या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  के  कार्यन्ववन  से  उन
 ग्रामीणों  तथा  आदिवासी  समुदायों  पर  भी  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  समाज  के  इन  गरीब  वर्गों  हेतु  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है  ;

 क्‍या  अनेक  पर्यावरणविदों  और  स्वयंसेवी  एजेंसियों  ने  मंत्रालय  के  इस  कदम  के  विरूद्ध
 हाल ही  में  प्रधान  मंत्री  को  पत्र  लिखे  हैं  और  इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  को  रोकने  का  आग्रह  किया

 |.

 यटि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  पर”“सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और

 अवक्रमित  वनभूमियों  को  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाए  जाने  के  किसी
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  लेकिन  देश  में  अवक्रमित  वन  भूमि  पर  अधिक  मौत्रा  में  अवैध
 के  बढ़ते  हुए  खतरों  और  हरित  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस  पर  तत्काल  वनारोपण  की

 अवैध  कब्जों  और  भूमि  अवक्रमण  को  रोकने  तथा  विद्यमान  प्राकृतिक  वनों  एवं  सुरक्षित  क्षेत्रों  पर  दबाव
 कम  रकन  के  उद्देश्य  से  सरकार  राज्य  वन  विकास  निगमों  के  सहयोग  से  अत्यधिक  अवक्रमित  क्षेत्रों
 के  वनीकरण  में  उद्योगों

 को
 शामिल  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य

 गैर-सरकारी  संगठनों  तथा  जन  सहकारिताओं  की  वनरोपण  स्कीमों  के  लिए  प्रयासों  और  उपलब्ध

 वित्तीय  संसाधनों  में  वृद्धि  की  जा  सके  |

 प्रश्न  नहीं

 और  विचाराधीन  स्कीम  को  अंतिम  रूप  तभी  दिया  जाएगा  जब  इसमें  शामिल  विभिन्‍न

 मुद्दों  की  सावधानीपूर्वक  मूल्यांकन  कर  लिया  जाएगा  और  ग्रामीणों  तथा  आदिवासी  समुदायों  को  प्राप्त

 परम्परागत  अधिकारों  एवं  रिआयतों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  कर  ली  जैसे  कि  परिकल्पना  की  «&

 गई  इस  स्कीम  का  उद्देश्य  जलाने  की  लकड़ी  और  चारे  की-उपलब्धता  में  यृ  द्धि  करने

 तथा  ग्रामीणों  के लिए  रोजगार  सृजित  करके  ग्रामीण  और  आदिवासी  समुदायों  को  लाभ  पहुंचाना

 और  अवक्रमित  वनों  के  वनीकरण  में  उद्योगों  को  शामिल  करने  के  पक्ष  में  और

 इसके  विरोध  में  विभिन्‍न  मंचों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इस  बारे  में  अंतिम  निर्णय  लेने  से  पहले

 इन  अभ्यावेदनों  में  उठाये  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  की  सावधानीपूर्वक  जांच  की
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 मृदा  सर्वेक्षण

 3140.  श्री  चोक्‍्का  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मृदा  सर्वेक्षण  और  भूमि  उपयोग  नियोजन  के  लिए  संबंधित  क्षेत्रों  हेतु
 राष्ट्रीय  सुदूर  सवंदन  प्राधिकरण  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितने  जिलों  का  चयन  किया  गया  ;

 उनमें  कितनी  भूमि  वन  भूमि  के  रूप  में  दर्शाई  गई  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  भूमि  के  विकास  के  लिए  राज्यों  के  राज्य-वार  क्या  सहायता

 दी
 |

 कृषि  मंत्रालण  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  अनुसंधान  परियोजनाएं  -

 3141.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  बड़ी  और  लघु  अनुसंधान  परियोजनाओं  को

 वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  अपनी  मौजूदा  योजनाओं  में  से  एक  योजना  को  संशोधित  किया  है  और  भाग

 लेने  वाले  अध्यापकों  की  आयु  सीमा  65  से  बढ़ा  कर  70  वर्ष  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क़्या  हैं  और  यह  अनुसंधान
 परियोजनाओं  को  बेहतर  बनाने  में  कितनी  फायदेमंद  और

 राज्य  सरकारों  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 नई  दिल्‍ली  और  वाराणसी  के  बीच  सुपर-फास्ट  गाड़ी

 3142.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  नई  दिल्‍ली  और  वाराणसी

 215
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 ¢
 के  दोय  केवल  काशी  विश्वनाथ  एक्सप्रेस  ही  चलती  उस  मार्ग  पर  एक  अन्य  सुपर-फास्ट  गाड़ी
 चलाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  एक  जोड़ी  प्रारंभिक  गाड़ी  अर्थात

 काशी-विश्वनाथ  एक्सप्रेस  के  अलावा  दिल्ली,/नई  दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  6  जोड़ी  थु  गाड़ियां
 उपलब्ध  हैं  इनमें  जून  94  में  चलाई  गई  दिल्ली-समस्तीपुर,/मुजफ्फरपुर  एक्सप्रेस  में  4

 ़
 55.  शामिल  इसलिए  नई  दिल्ली  और  वाराणसी  के  बीच  एक  और  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 विद्यालय  पाठ्यक्रमों  में  मानवाधिकार  को  शामिल  करना

 3143.  श्री  प्रधानी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विद्यालयों  के  पाठयक्रम  में  मानवाधिकार  से  संबंधित  विषयों  को  शामिल
 फरने  के  बारे  में  मानवाधिकार  आयोग  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने
 इस  एसताद  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :

 और  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाठ्यपुस्तकों  में

 मानवाधिकारों  को  पहले  से  ही  शामिल  किया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद
 ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  इन्हें  सुदृढ़  बनाया  जाए  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  परिषद

 द्वारा  प्रकाशित  स्कूली  पाठय-पुस्तकों  में  मानवाधिकारों  को  सुदृढ़  बनाने  से*संबंधित  रीतियों  पर  अभी

 हाल  में  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  के  साथ  चर्चा  की  गई

 पैदल  ऊपरि-पुल  का  निर्माण

 3144.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या:पश्चिम  रेलवे  के  सूरत  रेलवे  स्टेशन  तथा  भुसावल  के  बारदोली  रेलवे  स्टेशन  पर

 पैदल  उपरि-पुल  के  निर्माण  हेतु  लम्बे समय  से  मांग  की  जा  रही  है  ;

 216



 25  1916  लिखित  उत्तर

 -
 यदि  ते  तत्सवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 ।  कब  तक  वारदोली  रेलवे  स्टेशन  पर  पैदल  ऊपरि-पुल  के  निर्माण  संबंधी  मांग  को  स्वीकार
 कर  लिया  जाएगा  ;  और

 हु

 +
 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  अथवा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 तक  ख्

 रेल  मंत्री  जाफर  :  स्टेशनों  पर  यातायात  की  गाड़ियां  की

 बारम्बारता  तथा  वारण  आदि  के  आधार  पर  ऊपरी  पैदल  पुल  की  व्यवस्था  की  जाती  इस
 संबंध  में  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है  और  घनराशि  की  उपलबधता  तथा  सापेक्ष  प्राथमिकता  के

 अनुसार  जहां  अपेक्षित  होता  है  वहां  नये  ऊपरी  पैदल  पुलों  का  निर्माण  शुरू  किया  जाता  तदनुसार

 सूरत  में  उपयुक्त  ऊपरी  पैदल  पुलों  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  आगे  सुधार  के  उपाय  के  रूप  में

 दक्षिणी  ओर  के  ऊपरी  पैदल  पुल  से  विस्तार  का  कार्य  शुरू  किया  गया  बारदोली  में  फिलहाल  ऊपरी

 पैदल  पुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 _

 पूवोत्तर  वाराणसी

 3145.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  वाराणसी  के  केंसर  अनुसंघान  संस्थान  में  डाक्टरो  के  कई  यद  रिक्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  हैं  और  इन  पदों  को  न  भरने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  इन  पदों  को  तदर्थ  आधार  पर  भरने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तों  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 चिकित्सा  अधिकारियों  के  15  स्वीकृत  पदों  में  पद  अर्हक  कर्मचारी  न  मिलने  के  कारण

 रिक्त  पड़े  हैं

 विशेषज्ञों  की  अनुपस्थिति  में  कार्य  की  देख-रेख  स्थानीय  रूप  से  प्रशिक्षित  नियमित  डाक्टरों

 अनुबंध  पर  लिए  गए  एक  डाक्टर  द्वारा  की  जा  रही  भारतीय  रेलों  पर  डाक्टरों  के  पदों  के

 लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भर्ती  की  जाती  जिसने  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  पहले

 ही  कार्रवाई  कर  दी
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 जी

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चयन  के  बाद  नियमित  डाक्टरों  के  द्वारा  पदभार  ग्रहण  कर

 लेने  की  आशा

 आरक्षण  कार्यालय

 3146.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुणे  शहर  में  कार्यरत  रेलवे  आरक्षण  कार्यालय  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  सरकार  यात्रियों  की  असुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  फिर  से  खोलने  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  पुणे  शहर  में  दो  सिटी  बुकिंग  कार्यालय

 एक  रविवारबेथ  में  तथा  दूसरा  दक्षिण  जिमखाना  में  |  पुणे  स्टेशन  पर  मुख्य  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण

 कार्यालय  की  केवल  सन्निकटता  के  कारण  रविवारबेथ  में  स्थित  सिटी  बुकिंग  कार्यालय  से  आरक्षित

 टिकटें  जारी  करने  की  सुविधा  वापस  ले  ली  गई

 रविवारबेथ  सिटी  बुकिंग  कार्यालय  में  कोटा  पुनः  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 वहां  से  अनारक्षित  टिकटें  जारी  किया  जाना  जारी

 यात्री  किराया  और  माल  दुलाई  संबंधी  समिति

 3147.  उम्मारेडिड्‌  वेंकटेस्वरलु  :

 श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 श्री  हरिन  पाठक  :

 श्री  बापू  हरि  चौरे  :

 श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्री  किराया  और  माल  दुलाई  संबंधी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  जांच  कर  ली  गई  है  ;
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 क्या  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  यात्रियों  और  यात्रा  करने  वाली  जनता  को

 लाभ  मिलेगा  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  7

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी  हां

 समिति  ने  किराये  और  माल  भाड़े  ढ़ांचे  के  संपूर्ण  सप्तरू  को  सम्मिलित  करते  हुए  373

 सिफारिशें  की  हैं  जिनमें  से
 उऊगभग  100  की  जांच  की  गई

 और  यात्री  सेवाओं  पर  अपनी  सिफारिशें  देते  समय  समिति  ने  यात्रा  करने  वाली  जनता

 के  हितों  तथा  रेलों  की  वित्तीय  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा

 महाविद्यालयों  को  मान्यता

 3148,  श्री  महेश  कनोडिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  महाविद्यालयों  को  मान्यता  हेतु  भेजे  गए  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  स्वीकृत  हेतु  लम्बित  हैं  ;

 ये  प्रस्ताव  किस-किस  तिथि  से  लम्बित  हैं  ;  और

 इन  प्रस्तवों  के  शीघ  स्वीकृत  दिए  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ,

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  प्रस्तावों  पर  शीघ्र  कार्रवाई  करने

 के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे
 हू
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 ज़ाविश्री  लक्षणन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कार्यवाही  कार्यक्रम  1992  के  अनुपालन  में  ग्राम  शिंक्षा  समितियों  की  स्थापना  का  उद्देश्य
 क्‍या

 कथा  सभी  राज्यों  ने  ऐसी  समितियां  स्थापित  कर  ली  हैं  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  समितियां  स्थापित  करने
 के  लिए  औल्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 .  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में
 उप  मंत्री

 :  से  कार्रवाई  योजना  1992  में  शिक्षा  प्रक्रिया  में  ग्राम  समुदाय  को  शामिल

 केरमें  के  विचार  से  शिक्षा  की  विकेन्द्रीकृत  आयोजना  और  प्रबंधन  के  लिए  ग्राम  शिक्षा  समितियां

 स्थापित  करेंगे  कौ  परिकल्पना  की  गई  भारत  सरकार  ग्राम  शिक्षा  समितियां  गठित  करने

 संहिल  कार्रवाई  1992  के  प्रावधानों  को  यथाशीघ्र  कार्यरूप  प्रदान  करने  के  लिए  राज्यों  से

 अनुरोध  करती  ऑ  रही  है  |  मध्य  महाराष्ट्र  और  पश्चिम  बंगाल  में  ग्राम  शिक्षा  समितियां

 गठित  की  जा  चुकी  हैं  जबकि  अन्य  शणघ्धों  में  ग्राम  शिक्षा  समितियां  गठित  करने  की  प्रक्रिया  जारी

 बनारस  हिंदू  विश्वविद्यालय  में  कथित  अनियमितताएं

 3150,  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अभी  हाल्र  ही  में  बनारस  हिंदू  विश्वविद्यालय  में  प्रकाश  में  आयी  अनिय  मितताओं  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  इस  संबंध  में  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही

 है  ?.

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  संमा  पटल  पर  रख  दी

 225
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 प"+3:हल्‍हल्‍हरपफ/:ज-ज-ोोू्-"+५भैापक्‍ू  कट  सससस  सा

 कायमकुलम  तथा  पोन्‍्नानी  मत्स्यन  पत्तन

 3151.  श्री  चाक्को  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  तथा  पोन्‍्नानी  मत्स्यन  पत्तनों

 के  संबंध  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  1994  मे  रिफेोर्ट  का  लागत  संशोधन  भी  कर  लिया  गया  है  ;

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  व्यय  संबंधी  वित्त  समिति  तथा  द्वार  उठाये  गये  मुद्दों  पर कतिपय

 स्पष्टीकरण  भी  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  लिये  कया  शर्तें  रखी  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  और  कायमकुलम

 कायमुकुलम  में  495.00  लाख  की  लागत  से  मत्स्य  पत्तन  की  स्थापना  के  लिए  शुरू  में
 1994  में  एक  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस  परियोजना  में  तरंगरोधों  तलमार्जन

 व  नीलामी  प्रशासनिक  विद्युत  तथा  जल  आपूर्ति
 आदि  जैसी  सुविधाओं  के  निर्माण  का  प्रावधान  किया  गया

 पोन्नानी  :

 पोन्नानी  में  610.00  लाख  की  लागत  से  मत्स्य  पत्तन  की  स्थाषना  के  लिंए  शुरू  में

 1991  में  एक  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस  परियोजना  में  तरंगरोध  जहाजी
 नीलामी  मरम्मत  स्लोपिंग  प्रशासनिक  विद्युत  व  जल-आपूर्ति  आदि  जैसी  .

 सुविधाओं  के  निर्माण  का  प्रावधान  किया  गया

 और  :
 कायमकुलम

 राज्य  सरकार  ने  645.00  लाख  की  लागत  की  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  1994
 में  प्रस्तुत  की  ।
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 पोन्‍नानी

 4  राज्य  सरकार  ने  860.00  लाख  की  लागत  की  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  1995
 मैं  प्रस्तुत  की  |

 से  तक  :  कायमकलम

 हि  स्पष्टीकरणों  क ेआधार  पर  इस  परियोजना  को  व्यय-वित्त  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया
 सरकार  मे  केवल  कायमकुलम  मत्स्य  परियोजना  को  624.60  लाख  रुपये  की  लागत  पर  निम्नलिखित
 शर्तों  के  अधीन  अनुमोदित  किया  है

 (1)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 कैरल  सरकार  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  योजना  तथा  परिव्यय  के  अनुसार
 निर्माण  कार्य

 राज्य  सरकार  इस  प्रशासनिक  अनुमोदन  की  ताऱख  से  चार  वर्षों  की  अनुमानित
 अवधि  के  दौरान  परियोजना  का  काम  पूरा

 निर्माण  की  लागंत  मंजूर  की  गई  घनराशि  में  समायोजित  की  जायेगी  |  यदि  मंजूर
 किये  गये  लागत  प्राक्कलन  के  अलावा  कोई  लागत  वृद्धि  होती  है  तो  उसका  वहन

 पूरी  तरह  से  केरल  सरकार  द्वारा  किया

 राज्य  सरकार  सुविधाओं  के  उपयोग  तथा  मत्स्य-पत्तन  की  देखभाल  के  लिए  राज्य
 सरकार  की  लागत  पर  पर्याप्त  व्यवस्था  करेगी  |

 केरल  सरकार  प्रत्येक  माह  प्रगति  रिपोर्टे  प्रस्तुत  करेगी  जिसमें  कार्य  की  काम

 की  अनुमानित  उस  महीने  में  वास्तविक  प्रगति  तथा  वित्तीय  व  भौतिक  लक्ष्यों

 के  मामले  में  इन  एक्रे  कुल  प्रगामी  ब्यौरे  का  उल्लेख

 इसमें  भूमि  की  प्राप्ति  निहित  होने  की वजह  से  केरल  सरकार  द्वारा  अपनी  लागत
 पर  भूमि  प्राप्त  की जायेगी  और  इस  प्रशासनिक  अनुमोदन  को  जारी  किये  जाने

 की  तारीख  से  दो  वर्षों  के  अंतर्गत  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  बिना

 किसी  प्रभार  के  उपलब्ध  कराई  ऐसा  नहीं  होने  की  स्थिति  में  प्रशासनिक

 अनुमोदन  को  स्वतः  ही  निरस्त  समझा  राज्य  सरकार  द्वारा  बिना  किसी

 प्रभार  के  भूमि  उपलब्ध  करा  देने  के  पश्चात  ही  धनराशि  दी

 राज्य  सरकार  वास्तविक  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  के  पहले  पर्यावरण  की  दृष्टि
 से  आवश्यक  स्वीकृति  प्राप्त

 राज्य  सरकार  पत्तन  की  निर्माण  अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकार  की  देनदारी  का

 निर्वाह  करने  के  लिए  आवश्यक  बजटीय  प्रावधान

 पोन्‍नानी  -  पत्तन  की  रूपरेखा  तथा  अभिकल्पना  के  संबंध  में  केन्द्रीय  तटवर्ती  मातस्यकी

 बंगलौर  के  तकनीकी  सुझावों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  संशोधित  प्रस्ताव  में  अभी

 तक  शामिल  नहीं  किया  गया  है

 227
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 कायमकुलम  :

 मत्स्य  पत्तन  परियोजना  624.60  लाख  रुपये  की  लागत  से  अनुमोदित  कर  दी  गई

 पोन्नानी  :  केन्द्रीय  तटवर्ती  मात्स्यिकी  अभियन्त्रण  बंगलौर  द्वारा  दिये  गये  तकनीकी

 सुझावों  के  अनुसार  राज्य  सरकार  से  विधिवत  अशोधित  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने
 के  पश्चात  ही  इस  प्रस्ताव  की  आगे  जांच  की  जा  सकती

 समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अंतर्गत  खाद्य  वस्तुओं  की  खरीद

 3152.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  की  सरकार  समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अंतर्गत
 बच्चों  को  आहार  के  लिए  खाद्य  वस्तुओं  की  खरीद  करती  ;

 यदि  तो  समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अंतर्गत  बच्चों  क ेआहार  के  लिए  खरीदी
 वाली  खाद्य  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  गत-एक  वर्ष  दौरान  उन्हें  बच्चों  मे ंकिस  अनुपात

 में  वितरित  किया  गया  ;

 ये  वस्तुएं  किन  स्रोतों  से खरीदी  जाती  हैं  और  इन  वस्तुओं  की  खरीद  करने  में  क्या
 प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है  ;

 '

 *
 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  इन  खाद्य  वस्तुओं  के  कितने  नमूनों  की  जांच  की  गयी  और

 उनमें  से  कितने  नमूने  मिलावटी  अथवा  घटिया  पाये  गये  ;  और

 (8)  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  मंत्री

 बासवा  :

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  गया

 समेकित  बाल  बिकास  सेवा  स्कीम  के  अंतर्गत  वर्ष  1993-94  में  और  चालू  वर्ष  भें  दिल्‍ली
 में  खाद्य  पदार्थों  की खरीद  के  स्रोत  अनुलग्नक  में  दिए  मए  हैं|  समेकित  बाल  विकास  सेवा  स्कीम

 के  अंतर्गत  खाद्य  पदार्थों  की खरीद  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  निविदा  सूचना
 प्रकाशित  कराता  निविदा  सूचना  के  में  प्राप्त  कोटेशनों  की  क्रय  समिति  द्वारा  जांच  की
 जाती  वैद्य  पाई  गई  निविदाओं  के  नमूने  कृषि  भवन  स्थित  सरकार  प्रयोगशाला  में

 रासायनिक  विश्लेषण  हेतु  भेज  जाते  परीक्षण  की  संतोषजनक  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  दरों

 की  जांच  की  जाती  है  और  टेंडर  दिए  जाते
 ह

 -  वर्ष  1993-94  के  दौरान  विश्लेषण  हेतु  भेजे  गए  58  नमूनों  में  स ेकेवल  एक  नमूने  को
 निविदा  की  अपेक्षाओं  के  हिसाब  से  संतोषजनक  नहीं  पाया  इसके  चालू  वर्ष  में  आज
 तक  मंगाए  गए  13  नमूनों  में  से  किसी  भी  नमूने  को  निम्न  स्तरीय  नहीं  पाया

 एक  मामले  जिसकी  रिपोर्ट  संतोषजनक  नहीं  ठेका  रद्द  कर  दिया  गया  और  जमानत

 की  राशि  जब्त  कर  ली
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 विवरण

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  स्कीम  के  अंतर्गत  खरीदे  गए  खाद्य  पदार्थों  के इकट्ठे  किए  गए

 नमूनों  का  ब्यौरा

 “7  क्रक्त  कस्तु  का  नाम  आपूर्तिकतों मस्‍मात्रा>बच्य>दिवत एकश्रित  निम्नस्तरीय
 सामान्य  और  अत्याधिक  कुल  मिलावटी  पाए
 अल्प  कुपोषित  कुपोषित  गए  नमूनों

 _
 कल

 _ 2  3  4  5  की

 फ्रूूटी  ब्रेड  चांद  88  ग्राम  ग्राम  करेंगे

 2.  बिस्किट  सुपर
 बाजार

 52
 ग्राम

 24  -

 3.  रस्‍्क  मॉरडर्न  फूड  इंडस्ट्रीज  58  ग्राम  79  ग्राम  -

 4.  भुना  चना  लक्ष्मी  ट्रेडिंग  कंपनी  69  05  गलत

 कार्य

 फ्रूटी  ब्रेड  चांद  ग्राम  अभिमावक-अध्यापक  ग्राम  04  -

 2.  बिस्किट

 सुपर बाजार 55 ग्राम 74 ग्राम 05 - 3. विस्क्टि सुपर बाजार 54 ग्राम 74 ग्राम 03 - 4. विस्क्टि डी.एस.आई.डी 035 - अभिभावक-अध्यापक संघ श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ः क्‍या देश के केन्द्रीय विद्यालयों में अभिमावक-अध्यापक संघ बने हुए हैं ; यदि तो क्‍या ये संघ विभिन्‍न उद्देश्यों हेतु अभिभावकों और गैर-अभिमावकों से धन इकट्ठा करते हैं ; यदि तो उक्त संघों वाले केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और क्या इनके गलत ढ़ंग से कार्य करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अमिमावक-अध्यापक संघों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;
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 जप

 .  क्‍या  केन्द्रीय  संगठन  ने  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अभिभावक-अध्यापक  संघों  के  कार्यकरण
 के  संबंध  में  कोई  दिशा-निर्देश  तैयार  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  यद्यपि  केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  सामान्यतया  अमिमावक  शिक्षक  संघ  के  *

 कार्यकलापों  को  प्रोत्साहित  करता  है  और  अभिभावक  शिक्षक  संघ  के  जरिए  अधिमानत:ः  वस्तु  रूप  में
 अंशदान  को  प्रोत्साहित  करता  फिर  भी  इसने  इस  प्रकार  के  संघों  के  संबंध  में  कोई  मानक  गठन

 र्धारित  नहीं  किया  है  ।  विभिन्‍न  स्कूलों  में  विभिन्‍न  अभिमावक  शिक्षक  संघों  के  बारे  में  ब्यौरे  संगठन
 में  नहीं  रखे  जाते

 केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  को  अभिमावक  शिक्षक  संघों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त

 नहीं  हुई

 केन्द्रीय  विद्यालयों  का  दर्जा  बढ़ाना

 3154.  श्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  समीक्षा  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यैरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  शैक्षिक  स्तर  और  अन्य  पाठ्य  सहगामी  क्रियाकलापों

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इन  विद्यालयों  का  दर्जा  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदंम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए

 जाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  और  केन्द्रीय  विधालय  संगठन  के  कार्यों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समीक्षा

 समिति  गठित  की  गई  जिसने  1988  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  |  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  प्राधिकृत  समिति

 ने  1989  में  अपने  विचार  प्रस्तुत  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कार्यों  और  इसके
 प्रबन्ध  की  और  सवांगपूर्ण  समीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  ने  केन्द्रीय  और  की

 अध्यक्षता  में  94  में  एक  उच्च  स्तरीय  समीक्षा  समिति  भी  गठित  की

 समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  |  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षा

 के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अधिकारी

 तथा  निकाय  लगातार  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करते  हैं  तथा  मानिटर  करते
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  सेवा  काल  बढ़ाया  जाना

 3155,  श्री
 मुही

 राम  सैकिया  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  भर्ती  नियमों  में  सैवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌  सहायक
 *

 आयुक्‍क्‍तों  के  सेवा  काल  को  बढ़ाए  जाने  संबंधी  कोई  प्रावधान  है  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 आज  तक  इसके  अन्तर्गत  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  और  हां  |  केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  कर्मचारियों

 के  लिए  योग्यता  के  आधार  पर  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌  सेवा  अवधि  बढ़ाए  जाने  का  प्रावधान

 पिछले  पांच  वर्षों  के  सहायक  आयुक्त  श्री  निगम  तथा  के  को  उनकी

 सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌  क्रमशः  3  माह  तथा  10  माह  के  लिए  सेवा  अवधि  बढ़ाई  गई

 वाहनों  से  निकलने  वाले  धुएं  संबंधी  कठोर  मानक

 3156.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 श्री  सिदनाल  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  प्रकार  के  वाहनों  के लिए  उनसे  निकलने  वाले  धुएं  संबंधी  और

 अधिक  कठोर  मानक/मानदण्ड  अधिसूचित  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  वाहनों  के  निर्माता  इन  उपायों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  और  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 (

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 आंकड़ा  संग्रहण  और  मोटर  वाहनों  के  यातायात  के  कारण  होने  वाले

 उपलब्ध  और  व्यवहार्य  प्रौद्योगिकी  विकल्पों  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  तथा  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय

 द्वारा  व्यापक  परामर्श  पेट्रोल  और  डीजल  से  चलने  वाले  सभी  के  वाहनों  के  लिए  निर्माण

 सतर  पर  15  1993  के  केन्द्रीय  मोटर-वाहन  1989  में  अधिक  कठोर  उत्सर्जन

 मानदण्ड  अधिसूचित  किए  गए

 सरकार  का  रविचार  है  कि  निर्माताओं  को  अपने  इंजन  के  डिजाइनों  में  सुधार
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 व  नो राणा

 करना  चाहिए  ताकि  वे  कठोर  उत्सर्जन  मानकों  के  अनुरूप
 हों  क्योंकि  ऐसा  करना  परिवेशी  वायु  गुण्

 में  सुधार  करने  के  लिए  जरूरी

 मोटर-गाड़ियों  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों

 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  ;

 (1)  केन्द्रीय  मोटर  वाहन  1989  के  अंतर्गत  पेट्रोल  और  डीजल  से  चलने

 वाले  सभी  श्रेणियों  के  वाहनों  के लिए  ठोस  और  द्रव्य  उत्सर्जन  मानक  अधिसूचित
 किए  गए  हैं  और  इन्हें  ।  1990  से  कार्यान्दित  किया  जा  रहा  निर्माण
 स्तर  पर  वाहनों  के लिए  अधिक  कठोर  मानदण्ड  1.4.1996  सै  सम्पूर्ण  देश  में  लागू
 हो

 विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  प्राधिकरणों  से  कहा  गया  है  कि.वे  सड़क  पर  चलने  वाले

 वाहनों  के  लिए  निर्धारित  मानकों  को  लागू

 (3)  वाहन  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरों  तथा  उत्सर्जन  स्तरों  को  नीचे  रखने  के  उपायों
 से  संबंधित  सांविधिक  दण्डात्मक  उपबंधों  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के

 लिए  जैसे  शहरों  के  परिवहन  विभागों  द्वारा  गहन  जागरूकता  अभियान  चलाए

 गए

 विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  वाहनों
 की  नियमित  जांच  कराएं  और  मानकों  को  निर्धारित  सीमाओं  में  रखने  के  लिए

 उपयुक्त  उपाय  करें  ।

 केंद्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  राष्ट्रीय  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  स्थापित  290  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  स्टेशनों  की  स्थापना  करके

 परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  के  संबंध  में  सर्वेक्षण  किए  ज़ाते

 केंद्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  देश  के  बड़े/शहरों  और  नगरों  में  मोटरगाड़ियों
 से  होने  वालो  प्रदूषण  के  संबंध  में  1986-87  में  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  किया

 इस  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  का  प्रयोग  बड़े  शहरों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  व्यापक

 कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  किया  गया

 नगर  नियोजकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपनी  योजनाओं  में  नगर  परिवहन

 की  दीर्घकालीन  आवश्यकताओं  को  शामिल  करें|

 1.4.1994  से  चार  कलकत्ता  और  मद्रास  को  सप्लाई  की

 गई  गैसोलिन  में  प्रति  लीटर  सीसे  की  मात्रा  0.15  ग्राम  प्रति  लीटर  तक  कम  की

 गई  हैं  और  इसे  31.12.1994  तक  देशभर  में  लागू  किया  गैसोलिन  में

 सीसे की  मात्रा  में  और  कमी  करने  का  प्रस्ताव

 (2

 (4  धव्तं

 (5  ध्जीं

 (6  बनीं

 (7  जा

 (8)
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 मानार्थ  रेल  पास

 3137.  श्री  गुरू  दास  कामत
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  को  जारी  किए  गए  मानार्थ  रेल  पासों  को  हाल
 ही  में  रद  कर  दिया  गया  ह

 द्वितीय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 *
 इन  पासों  को  रद्द  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  जी

 और  रेलों  द्वारा  विमिन्‍न  तंगियों  का  सामना  करने  के  कारण  प्रथम  श्रेणी  के  170  तथा
 श्रेणी  के  15  मानार्थ  कार्ड  पासों  को  रद्द  कर  दिया  गया  है|

 वाहनों  द्वारा  वायु  प्रदूषण

 3159,  श्री  बेंकटेश्वर

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 ५  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नये  तथा  पुराने  वाहनों  द्वारा  फैलने  वाले  प्रदूषण  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 सरकार  को  सड़क  पर  चलने  वाले  पुराने  वाहनों  से  होने  वाले  उत्सर्जनों  के  संबंध  में  किए

 गए  अध्ययनों  की  जानकारी  है  |  ये  अध्ययन  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  ढंग्ैलौर  तथां  भारतीय  पेट्रोलिय

 देहरादून  द्वारा  किए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  का/अंध्ययन  अपर्याप्त  आंकड़ों  प

 आधारित  है  अतः  इसके  निष्कर्षों  को  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  वैध  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  भारतीय  पेट्रोलिय
 संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  उत्सर्जनों  के  बीच  सहसंबंध  के  बारे

 कोई  सटीक  भविष्यवाणी  नहीं  की  जा  सकती

 सड़क  पर  चलने  वाले  वाहरों  से  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई

 >.  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं
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 लिखित  उत्तर  _  16  1994
 हिल

 (1)  केंद्रीय  मोटर-वाहन  1989  के  अंतर्गत  सड़क  पर  चलने  वाले  पेट्रोल  और

 डीजल  के  सभी  श्रेणियों  के  वाहनों  के  लिए  ठोस-उत्सर्जन-मानदण्ड  अधिसूचित  ,
 किए  गए

 (2)  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  प्राधिकारियों  को  कहा  गया  है  कि  वे  सड़क  पर  चलने  वाले  :

 वाहनों  के  लिए  निर्धारित  मानकों  को  लागू

 (3)  वाहन  स्वास्थ्य  खतरों  तथा  प्रदूषण  स्तरों  को  नीचे  रखने  के  उपायों  से

 संबंधित  सांविधिक  दाण्डिक  प्राक्धानों  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 दिल्‍ली  जैसे  शहरों  के  परिवहन  विभागों  द्वारा  गहन-जागरूकता  अभियान  चलाए  गए

 इनमें  प्राधिकृत  सर्विस  स्टेशनों  में  वाहनों  की  वार्षिक  जांच  जैसे  इंजन

 «  कार्बूरेटर  अच्छी  किस्म  के  ईघनों  एवं  लुब्रिकेंटों  आदि  जैसे  उपाय  शामिल

 (4)  सरकारी  विभागों  से  कहा  गया  है  कि  उनके  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  आने

 काले  वाहनों  की  वे  नियमित  रूप  से  जांच  कराएं  और  ु  निर्घारित  सीमाओं  का  पालन

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय

 सूक्ष्म  पोषक  तत्व

 '
 3160,  वसंत  पवार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूक्ष्म  पोषक़  धत्व  भी  उर्वरक  के  रूप  में  प्रयोग  किए  जाते  हैं  ;

 -  यदि  तो  सरकार  का  विचार  उत्पादकों  को  कौन-कौन  सी  छूट  देने  का  है  ;  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  इन  तत्वों  की  राज्यवार  कुल  कितनी  खपत  रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  उर्वरक  नियंत्रण  आदेश  1985  के  तहत

 यथाअधिसूचित  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  को  उर्वरक  माना  जाता

 सरकार  के  पास  सूक्ष्म-पोषक-तत्व  उर्वरक  के  विनिर्माताओं  को  सहायता  देने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  *

 सूक्ष्म  पोषक  तत्व  न  तो  मूल्य  नियंत्रण  के  अधीन  न  ही  इसके  उतार-चढ़ाव  पर  नियंत्रण

 राज्यवार  खपत  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  के  आँकड़े  नहीं  रखे  परियोजना

 तथा  विकास  इन्डिया  लिमिटेड  द्वारा  तैयार  की  गई  मण्डी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  अनुसार  वर्ष  1991-92

 के  लिए  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  की  अनुमानित  खपत  का  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
 हे । ol
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 जौ

 ु
 विवरण

 :
 है

 हक

 राज्य  जिंक  सेलेटेड  फेरस  सूक्ष्म  पोष
 '

 ह  सह्फेट  जिंक  सल्फेट  आयरन  तत्व  मिश्रण

 2.  असम  :  -  -  -  55

 3.  बिहार  -  25  -  -  300

 4.  गुजरात  3200  75  600  65  685

 *  5.  6500
 -  -  -  -

 6.  कनटक  650
 -  -  -  1625

 कु
 7.  मध्य  प्रदेश  :

 गि
 -  नि

 -  330

 हे  8.  महाराष्ट्र  650  85  1200  65  3620

 9,  उड़ीसा  न  न  -  -  100

 ‘
 10.  पंजाब  22200.  -

 800
 -  75

 ll,  राजस्थान  .  450  -  =  न  145

 12.  तमिलनाडु  850  ,  मु  530  2945

 13,  उत्तर  प्रदेश  7300  45  250  मु  848

 14.  पश्चिम  250  25...  6
 |

 «-  1040

 1S  अन्य  राज्य/संघ

 ॥

 शाशित  प्रदेश  2190  30  800'  20  263

 आऋत-सूक्ष्म  पोषक  तत्व  उर्वरक  तथा  उनके  मिश्रण-परियोजना  तथा  विकास  इन्डिया  लिमिटेड

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  मण्डी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट

 सं

 भूमि  सुधार  कानून

 3161,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मध्यम  और  धनी  किसानों  की  कृषि  जोतों  की  कुल

 संख्या  और  प्रतिशतता  के  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;  और
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 फालतू  भूमि  के  अधिग्रहण  और  वितरण  को  सुनिश्चित-करने  हेतु  भूमि  सुधार  कानूनों
 के  पूर्ण  क्रियान्वयन  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  झ्रोत॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  :  1985-86  के  अनुसार  मुख्य  आकार  अर्थात

 छोटे  अर्द्ध  मघ्यम  तथा  बड़े  आकार  द्वारा  भारत  में  समी  सामाजिक  समूहों  की  प्रचालानात्मक
 जोतों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  जहां  तक  धनी  किसानों  का  प्रश्न  कृषि
 संगणना  में  ऐसा  कोई  वर्गीकरण  नहीं  किया  गया

 विवरण-ा  संलग्न

 मुख्य  आकार  वर्गों  के  अनुसार  भारत  में  समी  सामाजिक  वर्गों  के  इस्तेमाल  के  अधीन  जोतों

 की  राज्य-वार

 ॥  हजार

 राज्य  सीमान्त  छोटे  अर्ध-मध्यम  मध्यम  बड़े  कुल _

 ]।  2  3  ८  4  5  6  किसानों का प्रश्न  8

 संगणना में  आश्चर  प्रदेश  वर्गीकरण नहीं  657  46  अधीन

 (54.2)  (20.8)  (8.0)

 '.  2.  अरूणाचल  प्रदेश  27.  23  5  85 |

 -  (08.83)  (27...)  6.3).  हजार

 3.  असम  सीमान्त  546.  324  मध्यम  6  कूल

 (60.0.  (22.6)  (03.4)  08.83).  (0.2  8

 4.  बिहार  8976.  4327  1254.  657  52  8231

 (54.2)  (20.8)  (8.2)  (8.0)  (1.8)  (100.0)

 5.  गोवा  58  16  5  2  5  76

 (76.3).  (3.2)  (6.60  (2.60  6.9...  (100.0)

 6.  गुजरात  1451  737.  785  92.  6  2419

 (25.5)...  (23.4)  (25.0)  °(3.8)  (0.2  (100.0)

 (37.3).  (9.7)  951  (7.7)  (4.4)  11711
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 1  2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  463

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  875

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मिजोरम

 16.  मेघालय

 17.  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 3  4  5  5८565  7  8

 155  92  36  6
 -  753

 .  (61.6)  (20.6)  (12.1)  0.83)  (0.88  (100.0)

 187  98  23  1  1185

 (73.9)  (15.8)  (8.3)  (1.9)  (0.1)  (100.0)

 1702  1293  1035  616  153  4919

 (6.4)  (26.3)  (21.0)  03.)  0.2)  (100.0)

 3993  282...  104  25  4  4408.

 (6.4)  (2.49)  (0.6)  ().  (000.0)

 2733  373  7603

 05.9).  (2.0)  (07.0.  ७.)  (00.0)

 2488.  236

 00.2).  (26.9)  (24.2).  (6.5).  (०.9...

 67.  48  3  .'

 ७7.9...  84.3)  (05.0...

 4  |  |  '  52

 (40.4)  36.5)  (0.9

 59  46.  हे

 (4.7)  (30.0  (27.7)  (7.6)  (0.6).

 हि  36

 66.5).  (5.3)  (05.3)  03.2  (29.0)  (00.0)

 583  ३586

 (25.4).  6.70)  (0...  (00.0)

 256...  208  260  २4

 (23.5)...  (26.0.  (23.9).  (6.2).

 920.  99  986.  4743

 (28.6)...  (64)  (20.60.  (0.6)  ()  (00.0.

 2733.  1613  9  1292  373  38

 (4.2).  (26.3)  (23.)]  (3.2)  ७.)  (00.0)
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 ae

 7  उऊ  ऊक  क्ऐो  झा  ऊत

 2  3  4  5  6  7  8

 23.  (71.3)  (06.3)  .  छठ  0.49).  39  पा

 211  (06.3)  27  0.49).  (0.65).  (00.0)

 23.  त्रिपुरा  (67.6)  १0.  27  3...  ४०४  (100,0)

 (67.6).  (22.4).  (8.7).  602.  ७).  18985

 प्रदेश  (72.6).  (15.6)  (8.3).  602.  55  (100,0)

 (72.6).  1175  516  9  .,  (0.3)  6130

 25.  पश्चिम  बंगाल  4343  |19.2)  (84)  9  (100.0)

 (70.8).  16  (8.4).  8  1  95

 26.  सभी  संघ  (60.0)  (16.83)  (13.8)  है  ।  9$

 शासित  56147  17922  13252  (8.4).  1918  97155

 अखिल  भारत  eS

 नी  ीतनीत  तत

 (57.83)  (8.2)  (2.0)  फिर

 टिप्पणी  :  कोष्ठकों  में  दिये  गये  आंकड़े  प्रतिशत  को  दशवते

 पूर्णांकित  करने  के  कारण  हो  सकता  है  कि  जोड़  में  मेल  न

 2.  विभिन्‍न  भू  सुधार  कार्यक्रमों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  फिर  भी

 बीस  सूत्री  कार्थक्रम  की  मद  5  के  तहत  परिसीमन  में  आई  अधिशेष  भूमि  के  वितरण  का  वार्षिक

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाता  पिछले  वर्ष  सूचना  के  लिए  लक्ष्य  598563  एकड़  का  निर्धारित  किया

 गया  70887  एकड़  की  उपलब्धि  की  सूचना  मिली

 3.  भारत  सरकार  राज्यों  में  भूमि  सुधारों  के  कार्यनवयन  की  आवधिक  रूप  में  समीक्षा  करती

 नई  दिल्ली  में  वितरण  में  आयोजित  राज्य  राजस्व  मंत्रियों  के  सम्मेत्नथ  में  राज्यों  न ेपरिसीमन

 में  आई  अधिशेष  भूमि  वितरण  के  कार्य  में  तेज़ी  ला  दी

 विवरण

 भूमि  राज्य  विषय  है  इसलिए  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य

 सरकार  की  भारत  सरकार  केवल  समन्वयात्मक  और  सलाहकार  की  भूमिका  अदा  करती  फिर

 भी  यह  कहना  सही  नहीं  है  भूमि  सुधार  नियम  सफल  सिद्ध  नहीं

 हुए इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई यह बात निम्नलिखित तथ्यों से परिपुष्ट होती है 238
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 देश  के  40%
 भू  क्षेत्रों  से  भी अधिक  से  संबंधों  में  1950  के  दशक  में  पूर्व  अंतः

 हु
 वर्ती  हितों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कार्यक्रम  चलाया  गया  |  इसके  परिणामस्वरूप
 20  मिलियन  किसानों  को  राज्य  के  सीधे  संपर्क  में  लाया  गया  |  लगभग  छह  मिलियन
 हैक्टेयर  बंजर  परती  तथा  अन्य  श्रेणी  की  भूमि  राज्य  के  अंतर्गत

 काश्तकारी  सुधारों  से लगमग  153.32  लाख  एकड़  भूमि  के  संबंध  में  112.13
 ५  लाख  किसानों  क्ये  स्वामित्व  का  अधिकार  मिला  है  या  बेदखली  से  उनकी  रक्षा

 की

 परिसीमन  कार्यक्रम  के  अधीन  73.57  लाख  एकड़  भूमि  को  अधिशेष  के  रूप  में
 घोषित  किया  गया  है  जिसमें  से  50.58  लाख  एकड़  भूमि  48.88  लाख  लाभनुमोगियों
 मेँ  वितरित  की  गई  है  जो  मुख्यतः  कमजोर  वर्गों  के  हैं  |

 अधिकतर  राज्यों  में  अनिवार्य  आधार  पर  या  स्वैच्छिक  आधार  पर  जोतों  की  चकबन्दी
 के  लिए  विधान  बनाया  है  जिससे  1528.76  लाख  एकड़  भूमि  की  चकबन्दी  हुई

 ड

 कई  राज्यों  में  भूमि  रिकार्ड  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा
 ~

 है  भूमि  रिकार्ड  परियोजनाओं  का  कम्प्यूटीीी  करण  शुरू  किया  गया  है  ताकि

 भूमिधारकों  को  शीघ्र  तथा  सस्ती  दर  पर  उनके  अधिकारों  के  रिकार्ड  को अद्यतन
 प्रति  प्राप्त  हो  सब  मिलकर  60  परियोज़नाएं  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न

 अवस्थाओं  पर

 (8)  भूमि  सुधार  बहुआयामी  कार्यक्रम  है  |  राज्यों  ने  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  विभिन्‍न  स्तः

 तक  सफलता  प्राप्त  की

 2...  विभिन्‍न  भू  सुधार  कार्यक्रमों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  फिर  भी  बीस

 सूत्री  कार्यक्रम  की  मद  5  के  तहत  परिसीमन  में  आई  अधिशेष  भूमि  के  वितरण  का  वार्षिक  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  जाता  पिछले  वर्ष  1993-94  के  लिए  लक्ष्य  598563  एकड़  का  निर्धारित  किया  गया

 70889  एकड़  की  उपलब्धि  की  सूचना  मिली  *

 3  भारत  सरकार  राज्यों  में  भूमि  सुधारों  के  कार्यनवयन  की  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  करती

 »  नई  दिल्ली  में  1992  में  आयोजित  राज्य  राजस्व  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  राज्यो ंने  परिसीमन

 में  आई  अधिशेष  भूमि  के  वितरण  के  कार्य  में  तेजी  ला  दी
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 भौसमे  संबंधी  पुर्वानुमांन  प्रणाली

 3162.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  किसी  क्षेत्र  विशेष  के  मौसम  कौ  स्थिति  का  अनुमान  लगा  कर  वेंहां

 वृद्धि  और  फसलों  के  उत्पादन  का  पूर्वानुमान  लगाने  संबंधी  कोई  प्रणाली  तैयार  की  है  ;

 :  यदि  तो  तत््संबंधी  ब्यौरा  क्यों  है  और  1993  तथा  ,1994  में  अब  तक  कहा-कंहां

 इस  प्रणाली  को  अपनाया  गया  है  और  यह  स्थान  किन-किन  फसलों  के  लिए  उंपंयुक्त  पाये  गये  तथा

 फसलों  के  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रमाव  पड़ा  ;  और

 इस  प्रणाली  को  कब  तक  पूरे  देश  मैं  अपनाया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  अरविन्द  :  सरकार  ने  वंषा  और  भौसम॑

 संबंधी  पैरामीटरों  क ेआधार  पर  फसलों  की  उत्पादकता  और  रुत्पादमं  के  बारे  में  भविष्यवाणी  करने

 की  एक  पद्धति  को  विकसित  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  कार्वेक्रेमों  को  श्रांयोगिक  तौर  पर  अपनाया

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  अंनुंसंघान  प्रभाग  ने  लवनपूर्व  फसल  की  पैदा-वार  के

 पहले  मौसम  का  पू्बानुभान  लगाने  के  मांडलों  का  विकास  किया  है  जिसके  अंतर्गत  खरीफ  के  चावल

 और  रबी  के  गेंहू  जैसी  प्रमुख  फसलों  के  लिए  मौसम्‌  को  एक  आदान  माना  गया  पूर्वानुमान  लगाने

 में  काम  आने  वाले  इन  मांडलों  के  अंतर्गत  मौसम  संबंधी  पैरामीटरों  जैसे  सामेक्ष  आर्डता

 तथा  साथ  ही  साथ  तकनीकी  आदानों  का  स्वतंत्र  पैरामीटरों  के  रूप  में  प्रयाग  किया  जाता  है  और

 की  उपज  को  आशितित  पैरामीटर  माना  जाता  ये  पूर्वानुमान  भौसम॑  विज्ञान  उप  माड़लों  पर

 होते  हैं  जो  इन  फसलों  को  उगाने  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  के  अंतर्गत

 आने  वाले  अर्थ  एवं  सांख्यिकी  निदेशालय  के  फंसले-मौसम  अध्ययन  एकक  ने  भी  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 खरीफ  की  प्रमुख  फसलें  मक्का  के  फसलोत्पादान  के  लिए  पूर्वानुमान  लगाने

 के  लिए  मांड़ल  का  विकास  किया  फसल  कौ  उपज के  बारे  में  पूर्वानुमान  लगाने  से  संबंधित  मांड़ल
 का  प्रयोग  वर्षा  और  मौसम  संबंधी  परिस्थितियों  में  फसलों  के  संभावितਂ  उत्पादन  के  बारे  में  पूर्वानुमान
 लगाने  के  लिए  किया  जाता  फसल  की  उपज  से  संबंधित  पूर्वानुमान  मांडल  से  उस  फसल  परे  तो

 कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  है  लेकिन  इससे  कृषि  अर्थव्यवस्था  का  प्रबंधन  करने  में  मद्द  जरूर  मिलती

 इस  प्रकार  इससे  उत्पादन  पर  अप्रत्यक्ष  लेकिन  सकारात्मक  प्रभाव  पड़ता
 ह

 फसल  की  उपज  के  बारे  में  पूर्वानुमान  लगाने  के  वर्तमान  मांडल  अभी  प्रायोगिक  तौर  पर

 ही  काम  कर  रहे  इस  प्रणाली  में  प्रमुख  उत्पादक  राज्यों  क ेकेवल  खरीफ  की  उन  पूर्व  फसलौं  को  .
 शामिल  करने  की  संभावना  है  जिनपर  वर्षा  और  मौसमी  पैरामीटरों  का  प्रभाव  पड़ता
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 12.00  मध्याह्न

 श्री  उदयसिंहँशाव  गायकवाड़  :  मैं  गुजरात  और  राजस्थान  में
 परिधान  उद्योग  के  बारे  में  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  संबंध  में  एक  अति  महत्वपूर्ण
 प्रश्न  उठाना  चाहता  अमरीकी  सरकार  स्कर्ट  और  घाघरे  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  पर  विचार
 कर  रही  है  क्योंकि  उनका  यह  मानना  है  कि  ये  परिधान  अति  ज्वलनशील  यद्यपि  दस  लाख  घाघरे
 अमरीका  में  पड़े  यदि  यह  प्रतिबंध  लागू  हो  जाता  है  तो  हमारा  परिधान  उद्योग  प्रभावित

 12.01

 -
 महोदय  पीठासीन

 यह  जानकारी  मिली  है  कि  अमरीकी  उपमोकक्‍ता  उत्पाद  सुरक्षा  आयोग  ने  इस  पर  प्रतिबंध  इसलिए
 लगाया  है  क्योंकि  उनका  यह  मानना  है  कि  इन्हें  पहनना  खतरनाक  आयोग  ने  उपमोक्ताओं  से
 आग्रह  किया  है  कि  वे  इन  परिधानों  को  पहनना  छोड़  दें  और  यदि  इन  परिघानों  को  अभी  तक  नहीं

 पंहमां  ही  तो  आगे  भी  न  अंत  उन्होंने  यह  मी  कहा  है  कि  अब  तक  इन  परिधानों  में  आग

 लगने  की  कोई  धंटमा  नहीं  हुई  एक  ओर  तो  वे  इन  परिधानों  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  बात  करते

 हैं  और  दूसरी  ओर  इन  परिधानों  में  आग  लगने  की  कोई  घटना  सामने  नहीं  आई

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  उन्होंने  इन  परिधानों  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है  तो

 क्या  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  कुछ  करने  जा  रही  उन्हें  अपने  निर्णय  को  बदलना  होगा  क्योंकि

 यह  मुक्‍त  व्यापार  के  मूल  सिद्धांत  के  विपरीत  होगा  और  समझौते  के  आघारमूत  सिद्धान्त  का  उललघंन

 होगा  |  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि सरकार  को  इस  संबंध  में  कदम  उठाने  चाहिए  और  यह  देखना

 चाहिए  कि  जो  भी  माल  वहां  पड़ा  है  उसे  उपभोक्ताओं  को  बेचा  जाए  अन्यथा  हमारे  परिधान  निर्माण

 उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रमाव  जब  रेयॉन  से  निर्मित  घ्रमी  परिधानों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रयास

 किया  गया  है  तो  भारत  सरकार  को  इन  पर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा  हमारे  परिधान  उद्योग  की  सहायता

 करनी

 श्री  शरद  दिघे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इसी  मुद्दे  को उठाना  चाहता

 हूं  जिसे  मेरे  पूर्व  वक्ता  श्री  गायकवाड़  ने  उठाया  है  ।  अमरीकी  उपभोक्ता  उत्पाद  सुरक्षा  आयोग  ने  भारतीय

 रेयॉन  स्कर्ट  पर  इस  आघार  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  आदेश  दिया  है  कि  वे  असुरक्षित  हैं  क्योंकि  वे  आग

 पकड़  सकती  साथ  आयोग  ने  यह  तथ्य  भी  स्वीकार  किया  है  कि  अब  तक  आग  पकड़ने  की

 कोई  घटना  सामने  नहीं  आई  अतः  भारतीय  रेयॉन  स्कटों  के  पर  अमरीका  द्वारा

 लगाया  गया  प्रतिबंध  अत्यंत  भेदभावपूर्ण  है  और  इससे  भारत  को  करोड़ों  रुपये  की  हानि  होगी  और

 इसके  परिणामस्वरूप  बेरोजगारी  भी  बेढ़ेगी  |

 यह  भी  सूचना  मिली  है  कि  भारतीय  परिधान  निर्यात  को  भेजी  जाने  के  लिए  तैयार  खेपों  के

 लिए  करोड़ों  रुपये  के  शाख  पत्र  पहले  ही  खोले  जा  चुके  अतः  मैं  वस्त्र  मंत्रालय  तथा  वाशिंगटन

 स्थित  भारतीय  दूतावास  के  अधिकारियों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अमरीकी  कार्यवाही  का  नीतिगत
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 उत्तर  तैयार  करें  |  भारत  सरकार  को  अमरीकी  अधिकारियों  के  समक्ष  अपना  पक्ष  प्रस्तुत  करने  हेतु  एक
 शिष्ट  मंडल  अविलम्ब  अमरीका  भेजना  इसके  अमरीकी  परिधान  आयात  क्षेत्र  को

 भी  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ताकि  भारतीय  पक्ष  पर  बल  दिया  जा  सके  क्योंकि  यह  प्रतिबंध  अमरीका
 जैसे  कुछ  देशों  की  इस  मंशा  को  व्यक्त  करता  है  कि  वस्त्र  के  क्षेत्र  में  मुक्त  व्यापार  न  चलने  दिया

 यह  एक  गंभीर  समस्या  है  और  सरकार  को  इस  पर  अविलमब  ध्यान  देना

 श्री  वाण्डायार  :  कावेरी  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  बारहों  माह  बहने

 वाली  नदी  जब  मानसून  सामान्य  होता  है  तो  पानी  की  कोई  कमी  नहीं  होती  केवल  कम  वर्षा

 वाले  मौसम  में  पानी  के  बंटवारे  पर  विचार  होता  कम  से  कम  उस  समय  कावेरी  जल-विवाद

 न्यायाधिकरण  के  अंतरिम  निर्णय  को  पूरी  तरह  लागू  किया  जाना

 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  के  बीच  जल  बंटवारे  संबंधी  संवेदनशीन  मुद्दे  को  पूरी  तरह  हल  किया

 जाना  चाहिए  ओर  जल  संसाधन  मंत्री  को  इस  पर  बातचीत  और  मध्यस्थता  करनी  चाहिए  और  कर्नाटक
 तथा  तमिलनाडु  राज्यों  की  बीच  इसे  सौहार्दपूर्वक  सुलझाया  जाना  दोनों  ही  राज्यों  की  मावनाओं
 का  सम्मान  करते  हुए  और  किसानों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिना  किसी  बल  प्रयोग  अथवा

 दवाब  के  दोनों  पक्षों  की सहमति  से  समझौता  किया  जाना

 *  श्री  विजयराघवन  :  मैं  समा  का  ध्यान  कुछ  मलयालम  समाचार  पत्रों

 में  प्रकाशित  एक  चिंताजनक  समाचार  की  ओर  दिलाना  चाहता

 मदर  टेरेसा  पूरे  विश्व  में  सम्माननीय  गरीबों  की  सेवा  के  लिए  उन्हें  नोबल  पुरस्कार  एवं
 भारत  रत्न  से  सम्मानित  किया  गया  राजस्थान  सरकार  के  कुछ  मंत्रियों  न ेइस  महान  मानवतावादी

 के  राजस्थान  दौरे  का  विरोध  किया  मदर  टेरेसा  ने  राजस्थान  का  दौरा  करने  का  विचार  महिला
 और  बाल  कल्याण  मंत्री  श्रीमती  नरेन्द्र  कंवर  के  आमंत्रण  पर  किया  मदर  टेरेसा  ने  कुष्ठ  रोगियों
 तथा  वृद्धों  के  लिए  केन्द्र  खोलने  में  सहायता  देने  का  वायदा  किया  यद्यपि  मंत्रियों  न ेउनके  आने

 का  विरोध  इस  कथित  आधार  पर  किया  है  कि  उनके  दौरे  से  तथा  इन  क्षेत्रों  में गतिविधियों  से  धर्म

 परिवर्तन  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  मंत्रियों  का  यह  कारें  धर्म  निरपेक्षता  के  विरुद्ध  है|
 मदर  टेरेसा  के  राजस्थान  दौरे  के  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  मुख्यमंत्री  पर  छोड़  दिया  गया  मंत्रियों
 के  इस  कृत्य  की  मैं  भर्त्सना  करता  हूं  और  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  व॑ह  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री
 को  यह  निर्देश  दें  कि  वह  मदर  टेरेसा  को  राज्य  में  दौरे  पर  आने  तथा  अपने  मिशन  को  अंजाम  देने
 की  अनुमति  दें  ।

 थामस  :  मैं  श्री  विजयराघवन  का  समर्थन  करता  यह  अति

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  इंडियन  एयरलाइंस  के  कर्मचारी  और  प्रबंधन  के  बीच  एक  दीर्घकालिक  समझौता

 हुआ  प्रत्येक  कर्मचारी  को  500  से  1000  रुपये  तक  की  अधिक  राशि  दी  जा  रही  दो  सप्ताह
 पहले  प्रमुख  पत्तनों  के  कर्मचारियों  एवं  प्रबंधन  तथा  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  बीच  एक  समझौता

 हुआ  ये  अच्छे  संकेत  मैं  समझता  हूं  कि  वस्त्र  मंत्रालय  और  इस्पात  मंत्रालयों  में  भी  इसी  प्रकार

 के  समझौते  किए  जाए

 प्रज्नाकझ्  फ््त  फ़क्ज  फा  प्रताझ्ा  पच्चकछ  फशच्कऊ  स्जर जञचस्च्छडक्रा
 —_—_—_——_  —  फल  छर ग्राश्चणा  व  लि  जय  आयशा  जे  योनी  जा

 मूलतः  नजबथाजम  मे  दिए  गए  भाषण  के  अग्रजा  अनुवाद  का  ke
 242



 25  1916

 श्री  सुबास  चन्द्र  नायक  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मारत  सरकार
 "  का  ध्यान  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  ग्रामीण  विकास  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  दिए  जाने  वाले

 धन  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  इस  मद  में  जो  धन  उड़ीसा  सरकार
 *  को  दिया  जाता  है  वह  चाहे  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  हो  या  अन्य  किसी  योजना  के

 वह  धन  वहां  खर्च  नहीं  होता  जिस  कार्य  के  लिए  यहां  से  रुपया  दिया  जाता  उस  कार्य  के  लिए
 वह  उड़ीसा  में  खर्च  नहीं  किया  जाता

 इस  संबंध  में  मैंने  अनेक  बार  ग्रामीण  विकास  विभाग के  मंत्री  श्री  रामेश्वर  ठाकुर  और  माननीय
 प्रधाम  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  कहा  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  दिया  गया  पैसा  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  सही  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  किन्तु  बार-बार  बोलने  के  बावजूद  और  लिखकर
 दैगे  के  बावजूद  आज  तक  कुछ  नहीं  हुआ

 उपाध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  और  ग्रामीण  विकास  के  अन्य

 कार्यक्रमों  क ेलिए  जो  सहायता  भारत  सरकार  की  ओर  से  हमारी  प्रदेश  सरकार  उड़ीसा  को  दी  जा

 रहीं  है  उसकी  उम्हीं  कार्यों  पर  खर्च  करने  के  लिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  में  मांग  करता  हूं  ताकि

 ९  ग्रामीणों  के  विकास  पर॑  वह  धन  खर्च  हो  और  ग्रामीण  जनता  उपकृत  हो  सके  |
 कै

 उपाध्यक्ष  इसी  प्रकार  से  का  प्रोग्राम  इसके  अतंगर्त  शिशु  विकास
 के  कार्य  किए  जाते  हैं  तथा  आंगनवाड़ी  कार्यक्रम  चलाया  जाता  आंगनवाड़ी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 *  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  द्वारा  गांवों  में  बच्चों  के  स्वास्थ्य  से लेकर  रहने  और  खाने  की  जो  व्यवस्था
 करनी  वह  ठीक  से  नहीं  हो  रही

 उपाध्यक्ष  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  का  कालाहांडी  बहुत  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  उस  क्षेत्र  में  ग्रामीण

 विकास  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  करोड़ों  रुपया  भेजा  गया  लेकिन  वह  रुपया  वहां  ग्रामीणें  के

 विकास  पर  बिल्कुल  खर्च  नहीं  किया  गया  वहां  पर  जनता  दल  पार्टी  की  सरकार  चल  रही

 उसने  प्रदेश  में  एक  कानून  बना  दिया  है  कि  जिस  ठेकेदार  की  अनुसंशा  विधायक  करेगा  सिर्फ  उसी

 को  ठेका  मिलेगा  |  सांसद  की  अनुशंसा  पर  प्रदेश  में  किसी  को  कोई  ठेका  नहीं  मिलेगा  क्योंकि  सांसद

 तो  केन्द्र  का  होता  है और  विधायक  प्रदेश  इसलिए  सांसद  का  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।

 इसी  संबंध  में  मैं  यह  निवेदन  भी  करना  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  शिकायत  हमें  आम  जनता

 की  ओर से  प्राप्त  होती  है  और  उसको  यदि  हम  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेजने

 तो  उस  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  होती  आज  तो  वहां  यह  स्थिति  है  कि  केन्द्र  के  पैसे  को  भी

 सांसद  की  अनुशंसा  पर  खर्च  नहीं  किया  जाता  वद्मां  पर  विधायक  सांसद  से  ज्यादा  शक्तिशाली

 हो  गया  उड़ीसा  सरकार  का  सांसदों  के  प्रति  ऐसा  व्यवहार  कदापि  उचित  नहीं

 >  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  और  ग्रामीण  विकास  भारत  सरकार  से

 अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  सांसदों  को  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  भूमिका  देना  चाहिए  जिससे  गांवों  क ेविकास

 के  कार्य  जैसे  कहीं  रास्ते  नहीं  हैं  वहां  रास्ते  बन  गांवों  में  जहां  स्कूल  नहीं  हैं  वहां  स्कूल  बन
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 सकें  |  यदि  इन  कार्याँ  के  लिए  सांसद  लिखकर  दें,.तो  उसकी  अनुशंसा  पर  ये  काम  अवश्य  होने  चाहिए
 (६

 ऐसे  निर्देश  प्रदेश  सरकार  को  भारत  सरकार  की  ओर  से  यही  मेरा  अनुरोध  आपने  मुझे  बोलने
 के  लिए  समय  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद  ।

 ह

 श्री  नारायणन  :  उपाध्यक्ष  भारत  सरकार  और  अमरीका

 ने  30  1992  को  तमिलनाडु  में  एड्स  निवारण  परियोजना  शुरू  करने  हेतु  एक  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किए  थे  ।  यह  एक  करोड़  अमरीकी  डालर  का  अनुदान  भारत  आर्थिक  कर्ठिनाईयों
 का  सामना  कर  रहा  है  और  इस  स्थिति  में  अमरीका  से  एक  करोड़  डालर  की  राशि  की  रोकथाम

 के  लिए  प्राप्त  हो  रही  हमें  इस  मौके  का  सदुपयोग  करना

 इस  परियोजना  को  अब  तक  स्वीकृति  नहीं  मिली  अमरीका  ने  इस  विलम्ब  पर  चिंता

 व्यक्त  की  है  और  यह  संकेत  दिया  है  कि  यदि  भारत  सरकार  और  अधिक  विलम्ब  करेगी  तो  दी  जाने

 वाली  राशि  का  प्रस्ताव  वापस  ले

 मैंने  इस  मुद्दे  को दिनांक  4.5.94  को  उठाया  था  और  उस  समय  माननीय  अध्यक्ष  महोदय
 ने  स्वास्थ्य  मंत्री  को  निर्देश  दिया  था  कि  वह  इस  मामले  पर  वक्तव्य  दें  |  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि तमिलनाडु  ५
 सरकार  द्वारा  कई  अनुस्मारक  दिए  जाने  और  अमरीकी  चेतावनियों  के  बावजूद  भी  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 ने  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  यह  दुःख  की  बात  है  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने

 इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  कोई  वक्तव्य  देने  की  कोशिश  नहीं  की  यह  भी  भारत  सरकार  की  कर्तव्य

 के  प्रति  लापरवाही

 मंत्री  जी  को  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  वक्तव्य  देने  का  पुनः  निर्देश  दिया  बाईस
 महीने  का  यह  अनावश्यक  विलम्ब  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  द्वारा
 लापरवाही  बरतने  और  कार्यवाही  न  करने  के  कारण  हमारा  देश  और  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  राज्य

 दस  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  अनुकान  खो  हमें  इस  धनराशि  का  समुचित  रूप  से  उपयोग
 करना  इसलिए  आप  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  को  इस  पर  वक्तव्य  देने  क ेलिए

 अन्य  महत्वपूर्ण  जो  मैं  उठाना  चाहता  इस  प्रकार  है  कि  कर्नाटक  में  पांच
 लोग  मारे  गए  यह  घटना  स्वतंत्रता  दिवस  के  दिन  राष्ट्रीय  ध्वजारोहण  के  अवसर  पर  गोली
 चलाने  वाली  घटना  नहीं  होनी  चाहिए  स्वाभाविक  ही  यह  समा  जानना  चाहती  है  कि  किन

 परिस्थितियों  में  गोली  चलाई
 *

 श्री  थामस  :  मैं  भारत  के  किसानों  को  बधाई  देना  चाहता  हूं
 जिन्होंने  देश  के  लिए  रिकार्ड  खाद्यान्न  उत्पाटः  किया

 कल  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  विशेष  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  था  कि  देश
 में  खाद्यानन्‍नों  के  अधिक  उत्पादन  के  उपयोग  के  लिए  नई  योजनाएं  भी  शुरू  की  इसका  यह
 आशय  है  कि  भारत  में  होने  वाले  अधिक  उत्पादन  को  निर्धन  लोगों  के  उपयोगार्थ  लगाया  जायेगा  और
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 न  लोगों  को  दिया  जायेगा  जिनके  लिए  यह  अपेक्षित  इस  मामले  में  इस  तरह  का  कदम  उठाने
 के  लिए  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  सरकार  को  बधार्द  देता

 इस  देश  में  गेहूं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  कारण  गेंहू  के  मूल्यों  को  घटाने  के  लिए  भी

 A,  उनको  बधाई  देता  इस  सभा  के  माध्यम  से  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  अन्य

 खाद्य  सामग्रियों  के  मूल्यों  के  बारे  में  भी  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करें  |  चावल  का  ही  उदाहरण  ले

 चावल  की  खपत  पूरे  देश  भर  में  होती  है और  विशेषतः  कुछ  राज्यों  में  चावल  ही  प्रमुख  भोजन

 केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  चावल  की  सांविधिक  राशन  प्रणाली  प्रचलित  है  और  सरकार  के  बार-बार

 बदलने  के  कारण  राशन  के  चावल के  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  रही  कुल  मिलाकर  राशन  के  चावल

 के  मूल्यों  में  वृद्धि.के  लिए  सरकार  जिम्मेदार  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोघ्र  करता  हूं  कि  वह

 इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  विचार  करें  |  चावल  की  कीमतों  में  भी कमी  की  जानी  चाहिए  ताकि  चावल

 खाने  वाले  आम  आदमी  को  थोड़ी  राहत  दी  जा

 मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  चीनी  के  मूल्य  से  संबंधित  मामले  पर  गम्भीरता

 पूर्वक  विचार  करें  |  माननीय  खाद्य  मंत्री  भी  यहां  उपस्थित  है  |  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि सरकार  इस  मामले

 पर  भी  गम्भीरतापूर्वक  विचार

 श्री  अहमद  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का

 ध्यान  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिससे  केरल  का  बहुत  बड़ा  अर्थात

 मालावार  क्षेत्र  प्रभावित  हो  रहा  केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  में  विद्युत  आपूर्ति  के  मामले  में  उपेक्षा  की

 और  इसके  परिणामस्वरूप  वहां  लोगों  को  अत्यधिक  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ा  केरल

 में  1480  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  करने  वाले  ग्यारह  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  में  से  मालावार  क्षेत्र  को

 75  मैगावाट  विद्युत  उत्पादन  करने  वाला  मात्र  एक  केन्द्र  दिया  गया  मालावार  क्षेत्र  के  लिए  600

 मेगावाट  से  भी  अधिक  विद्युत  की  आवश्यकता  है  और  उन्हें  केवल  75  मेगावाट  विद्युत  प्रदान  किया

 गया  डीजल  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  करने  वाले  केन्द्रों  की  स्थापना  जिसे  1989  में  स्वीकृत
 किया  गया  के  मामले  में  भी  मालावार  क्षेत्र  जो  कि  केरल  के  लगभग  आधे  क्षेत्र  में  फैला  हुआ
 की  पूरी  तरह  से  उपेक्षा  की  गई  इसका  तो  केवल  यही  हल  है  कि  केरल  के  मालावार

 क्षेत्र  क ेसहायतार्थ  आगे  आए  और  इसके  लिए  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  समुचित  कदम  उठाए

 जाए  ।

 मेरे  मित्र  श्री  नारायणन  ने  हुबली  के  बारे  में  उल्लेख  किया  यदि  किसी  भी  पार्टी

 का  कोई  भी  व्यक्ति  साम्प्रदायिक  तनाव  उत्पन्न  करने  और  हिंसा  करने  का  प्रयास  करेगा  तो  उसे  समझाना

 चाहिए  |  देश  भीषण  साम्प्रदायिक  दंगे  में  हुए  नरसंहार  को  पहले  ही  देख  चुका  है  |  कुछ  भी  मैं  कर्नाटक
 सरकार  को  बधाई  देता  हूं  जिसने  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  कदम  उठाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपका  विषय  केरल  के  मालावा  ९  क्षेत्र  को  की

 भर  से  विद्युत  आपूर्ति  बढ़ाने  |  बारे  में

 श्री  थामस  :  यह  बात  भी  विद्युत  के  में
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 सावित्री  लक्ष्मणन  :  हंमारे  देश  में  मदरਂ  अर्थात

 किराये  की  कोख  के  माध्यम  से  पहला  बच्चा  पैदा  करने  की  परिकल्पना  के  लिए  कमला  सेल्वराज

 सम्मान  की  पात्र  जिस  तरह  से  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के

 वेंणुगोपाल  भारत  में  पहली  बार  हृदय  प्रतिरोपण  करने  के  लिए  बधाई  के  पात्र  हैं  उसी  तरह  से  यह

 महिला  डाक्टर  सुश्री  कमला  सेल्वराज  भी  हमारे  देश  की  ओर  से  बधाई  की  पात्र

 मैं  इस  अवसर  पर  आपके  माध्यम  से  कमला  सेल्वराज  को  बधाई  देती

 स्त्री  रोग  के  क्षेत्र
 में
 उनकी  सफलता  से  उन  बिना  बच्चों

 की महिलाओं  को  जो  किसी  एक  अथवा  अन्य

 कारण  से  गर्भ  धारण  नहीं  कर  सकती  को  वरदान  मिला

 इस  क्रम  में  यदि  किराये  की  कोख  वाली  माता  यह  मांग  करती  है  कि  बच्चा  उसका  अपना
 है  तो  इससे  अनेक  विधिक  समस्याएं  उत्पन्न  हो  सकती  इस  तरह  की  स्थिति  से  बचने  के

 लिए  यदि  आवश्यकता  हो  तो  हमें  संविधान  का  संशोधन  करना  चाहिए  |

 अंततः  मैं  इस  माता  को  भी  उसके  शारीरिक  और  मानसिक  त्याग  के  लिए  धन्यवाद
 देता

 श्री  चाक्को  :  मैं  समा  का  ध्यान  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामले  की

 ओर  आकर्षित  करता  यहां  ऐसी  हालत  है  कि  इस  देश  में  कानून  और  विनियमों  का  घोर  उल्लंघन

 हो  रहा  है  और  यह  सरकार  इन  सभी  बातों  को  मात्र  मूक  दर्शक  बनकर  देख  रही  है  |  विदेशों  के  वकीलों

 को  हमारे  न्यायालयों  में  वकालत  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह

 अंतर्राष्ट्रीयकरण  का  हिस्सा  यहां  तक  कि  सेवा  क्षेत्र  में  मी  देश  के  नियमों  का  उललघंन  करते  हुए
 विदेशियों  को  मुक्त  रूप  से  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ।  बीते  दिन  की  ही  बात  है  कि  एक  ब्रिटिश  वकील

 को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  का  प्रतिनिधित्व  करने  की  अनुमति  दी  गई

 अधिवक्ता  1961  के  अनुसार  भारतीय  न्यायालय  में  केवल  उन्हीं  अधिवक्ताओं  को
 वकालत  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  जो  बार  ऐसोसिएशन  अथवा  बार  कांउसिल  में  पंजीकरण  कराया

 किसी  भी  भारतीय  वकील  को  युनाइटेड  किंगडम  अथवा  अमरिका  के  किसी  न्यायलय  में  पैरवी
 करने  की  अनुमति  नहीं  कोई  विदेशी  वकील  बार  एसोसिएशन  अथवा  बार  कांउन्सिल  में  अपना
 पंजीकरण  कराये  बिना  किसी  भारतीय  न्यायालय  में  वकालत  कैसे  कर  सकता  है  और  सरकार  को  इस
 प्रश्न  का  उत्तर  देना

 यदि  भारतीय  योग्यता  प्राप्त  डाक्टर  अमरीका  अथवा  यूनाईटेड  किंगडम  जाते  हैं  तो  वहां  वे
 मरीज  को  दवाईयों  के  लिए  कोई  पर्ची  नहीं  लिख  उन्हें  संबंधित  देशों  में  उनके  चिकित्सकीय
 प्राधिकारियों  द्वारा  संचालित  परीक्षा  उत्तीर्ण  करनी  होती

 इस  देश  के  नियमों  और  विनियमों  का  किसी  व्यक्ति  को  चाहे  वह  किंतना  ही  शक्तिशाली  और

 प्रभावशाली  क्‍यों  न  उल्लंघन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जामी
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 विदेशी  लेखा  परीक्षा  फर्में  भारत  में  अपनी  दुकानें  खोल  रही  हैं|  वे  भारत  में  कार्य  कैसे  कर

 सकती  क्या  भारत  सरकार  इन  विदेशी  फर्मों  को  सेवा  क्षेत्र  में  प्रवेश  करके  भारत  में  कार्य  करने
 की  अनुमति  प्रदान  करने  जा  रही  है  जिसमें  विधि  व्यवसाय  भी  शामिल  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर

 मामला  है  |  भारतीय  बार  कौंसिल  ने  इस  पर  घोर  आपत्ति  की  है  ।  इस  मामले  पर  दिल्ली  उच्च-न्यायालय
 की  एक  खण्डपीठ  द्वारा  गम्भीरता  से  विचार  किया  जा  रहा

 हम  यह  चाहते  हैं  कि  भारत  सरकार  निर्भिक  और  खुलकर  सामने  आए  तथा  जो  लोग  यहां

 पर  कार्य  करने  के  लिए  आये  हैं  उन्हें  यह  स्पष्ट  करें  कि  वे  इस  देश  के  नियमों  और  विनियमों  की

 अवज्ञा  नहीं  कर  सकते  |  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  गम्भीर  मामले  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता

 श्री  थामस  :  चूंकि  यह  एक  गम्भीर  मामला  इस  पर  माननीय  विधि  मंत्री  एक
 वक्तव्य  दें  |  वकालत  यहां  एक  व्यवसाय  है  |  प्रौद्योगिकी  के  आयात  में  निस्संदेह  ही  इस  प्रकार  के  व्यवसाय

 के  आयात  की  बात  शामिल  नहीं  मेरे  विचार  से  यदि  इसकी  अनुमति  दी  जाती  है  तो  गम्भीर  बात

 अतः  मैं  भी सरकार  से  यह  आग्रह  करने  में  श्री  चाक्को  से  सहमत  हूं  कि  इस  पर  गम्भीरता

 से  विचार  किया  जाना  सरकार  को  इस  संबंध  में  सभा  के  समक्ष  वक्तव्य  देना  हम

 इस  मामले  के  वास्तविक  तथ्य  जानना

 रासायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  सज्य

 मंत्री  तथा  इलै  क्ट्रो निकी विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो
 :  मैं  समा  की  भावनाओं  से  विधि  मंत्री  महोदय  को  अवगत  करा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  कारण  है  कि  वे  भावनाओं  को  इतनी  जल्दी  समझ  गए

 श्री  थामस  :  हम  इस  प्रकार  की  बहस  करने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरीका  और

 इंगलैंड  नहीं  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  श्री  चाक्को  ने  बहुत  ही  स्पष्ट  ढ़ंग  से  प्रकाश  डाला

 श्री  चाक्को  :  सरकार  को  इस  मामले  में  एक  पक्ष  ब्रनाना  चाहिए

 ...  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  यह  कह  दिया  है  कि  वे  समा  की  भावनाओं

 विधि  मंत्री  को  अवगत  करा

 श्री  उमराव  सिंह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  हमारे  सुयोग्य

 प्रधान  मंत्री  महोदय  को  पाकिस्तान  के  कब्जे  वाले  कश्मीर  क्षेत्र  को खाली  करने  संबंधी  साहलिक  वक्तव्य

 पर  बधाई  देना  कश्मीर  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  उसका  एक  भाग*पाकिस्तानी
 नियंत्रण
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 में  हैं  इसकी  पूर्णतः  उपेक्षा  की  गई  वहां  कभी  चुनाव  ही  नहीं  वहां  पर  प्रजातंत्र  नहीं  वहां

 लोगों  को  अपने  अधिकार  नहीं  मिल  पा  रहे  यह  हिस्सा  पाकिस्तान  ने  अवैध  रूप  से  रखा  हुआ

 .  अब  भारत  सरकार ने  इस  क्षेत्र  को खाली  करने  हेतु  पाकिस्तान  को  यह  कहने  का  कदम  उठाया
 हमें  आशा  है  कि  अंत  तक  इस  मामले  को  उठाते  रहेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  पूरा  कश्मीर है

 जोकि  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  पाकिस्तान  से  मुक्त  करा  लिया  यह  हमारे  देश  का

 1
 जेफि ॥

 | ज्फक

 पाकिस्तान  आंतकवादी  गतिविधियों  मैं  संलिप्त  होता  रहा  है  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  को  अस्थिर

 करने  के  लिए  देश  में  हथियार  भेजना  रहा

 हम  पाकिस्तान  को  विभिन्‍न  मंचों  के  माध्यम  से  यह  कहते  हैं  कि  वह  हमारे  आंतरिक  मामलों
 में  हस्तक्षेप  न  करें  किन्तु  वे  बाज  नहीं  आए  बल्कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  हमारे  आंतरिक
 में  खुले  रूप  से  बोल  रही  है  और  हस्तक्षेप  कर  रही  मुझे  आशा  है  कि  यह  सभा  प्रधानमंत्री  महोदय
 की  बात  से  सहमत  हैं  और  इस  साहसिक  वक्तव्य  के  लिए  उन्हें  बचाई  देती

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  मामला  पूरे  राष्ट्र
 तथा  प्रजातंत्र  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  सभा  में  पंजाबी  भाषा

 का  काई  भी  भाषान्तरकार  नहीं

 दो  अथवा  तीन  वर्ष  पूर्व  यह  मांग  की  गई  थी  कि  यहां  पर  पंजाबी  भाषा  का  एक  भाषान्तरकार

 होना  चाहिए  जो  अंग्रजी  में  भाषान्तरण  कर  और  बाद  में  उस  समय-जिस  किसी  अन्य  भाषा  की

 आवश्यकता  हो  उसमें  भाषान्तरण  किया  जा

 आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  और  आपके  भी  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा
 कि  यहां  पंजाबी  भाषा  का  भाषान्तरण  होना  चाहिए  जिससे  पंजाब  तथा  हरियाणा  से  मेरे  साथी  जो  पंजाबी
 भाषा  में  कुछ  मामले  उठाना  तो  उठा

 '  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  की  जांच  करूंगा  कि  नियमों  में  इस  बात  की  अनुमति  है  अथवा

 श्री  उमराव  सिंह  :  इसके  लिए  नियम  तो  हम  किसी  भी  भारतीय  भाषा  का

 रू  सकते  इस  पर  कोई  रूकावट  नहीं

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  मुझे  पता  है  कि  इसके  लिए  नियम  तो  दिल्ली  के  75

 प्रतिशत  लोग  पंजाबी  बोलते

 उपाध्यक्ष  महादेय  :  श्री  बरार  यह  एक  ऐसा  मामला  हैं  जिसे  इस  सभा  में  नहीं  उठाया

 जाना
 ह
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 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  पंजाबी  एक  बहुत  ही  मीठी  भाषा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मै ंआपकी  बात  से  पूरी  तरह  सहमत

 श्री  अहमद  :  किन्तु  वे  समा  में  पंजाबी  में  नहीं  बोल  रहे

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  मैं  तभी  बोलूंगा  जब  यहां  भाषान्तरकार  उपलब्ध  यदि  मैं

 भाषान्तरकार  के  बिना  ही  पंजाबी  में  बोलूगां  तो  कोई  भी  समझ  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  स्थिति  को

 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 12.32

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 कन्टेनर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिट्रेड  तथा  रेल  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1994-95  का

 +  रेल  मंत्री  जाफर  :  महोदय  मैं  कन्टेनर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड

 तथा  रेल  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1994-95  के  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 समा  पटल  पर  रखता

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  खाद्य  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1994-95  का  समझौता

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  महोदय  मैं  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा

 खाद्य  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1994-95  के  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 समा  पटल  पर  रखता

 में  रखे  देखिए

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अंतर्गत  अधिसूचनाएं

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  मैं  आवश्यक  वस्तु
 +1955  की  धारा  3  की  उपघारा  (6)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 हर  (1).  खाद्य  तिलहन  और  खाद्य  तेल  चौथा  संशोधन  1994
 जो  28  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  479  में

 शित  हुआ
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 (2)  489  जो  30  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा

 जो  कतिपय  निगमों  तथा  सहकारी  समितियों  को  अधिसूचना  में  उल्लिखित  सीमा  के

 अध्यघधीन  खाद्य  तिलहनों  और  खाद्य  तेलों  की  स्टैंक  सीमा  के  प्रचालन  से  छूट  देने
 के  बारे  में

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  वारंगल  तथा  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  तिरूचिरापल्ली  के

 वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उनके  कार्यकारण  की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखती  हूं

 (1)  0)  क्षेत्रीय  इंज़ीनियरिंग  वारंगल  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (1)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  वांरगल  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (1)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  वांरगल  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 2.  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशशाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 (3)  0)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  तिरूचिरापल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (ii)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  तिरूचिरापल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 गग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 (5)  0)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कुरूक्षेत्र  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (01)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कुरूक्षेत्र  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
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 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाला  चिवरण  तथा  अंग्रेजी

 पप्रन्‍्धालय  में  रखे  देखिए

 (7)  0  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  हमीरपुर  के  वर्ष  1992-93  पिंक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 ()  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  हमीरपुर  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (8).  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 (9)  0  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 0)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  के  वर्ष  1992-93  के  का  यकरंण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (10),  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या

 (11)  ()  मालवीथ  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (ii)  मालवीय  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 (13)  (0)  सरदार  बल्‍लभ  भाई  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  और  प्रौद्योगिकी  सूरत  के  वर्ष

 1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  |

 (ii)  सरदार  बलल्‍लभ  भाई  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  और  प्रौद्योगिकी  सूरत  के  वर्ष

 1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
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 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के कारण

 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए

 (15)  (6)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (1)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सक्पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रख  देखिए  संख्या

 (17)  (i)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  के  वर्ष  1992-95  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (४)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या

 0)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (४)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 गग्रन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या

 (8)  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  23  की  उपघारा  (4)  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 (6)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन

 पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या

 (ii)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन

 पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (19)  उपर्युक्त  (17)  और  (18)  में  उलिलखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 |

 प्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या
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 नियम  377  के  अधीन  मामले

 दूरदर्शन  द्वारा  केरल  के  मालावार  प्रदेश  में  होने  वाली  महत्वपूर्ण  घटनाओं  को  पर्याप्त
 रूप  में  प्रसारित  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  मुल्ला  पल्‍ली  रामचन्द्रन  :  केरल  के  मालावार  क्षेत्र  में  हो रही  घटनाओं

 के  प्रसारण  हेतु  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  के  क्षेत्रीय  भाषा  कार्यक्रम  में  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  जा  रहा
 मैं  सरकार  से  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  को  अपने  कार्यक्रमों  में  मालावार  क्षेत्र  में  होने  वाली  महत्वपूर्ण  घटनाओं
 के  प्रसारण  हेतु  पर्याप्त  समय  देने  के  लिये  निर्देश  देने  का  अनुरोध  करता

 हिन्दुस्तान  जिंक  के  अधिकारियों  को  खानों  में  विस्फोटों  की  तीव्रता  को  कम  करने
 के  निर्देश  देने  की  आवश्यकता  जिससे  आसपास के  क्षेत्रों  में  बने  मकानों  को  होने
 वाले  नुकसान  को  रोका  जा  सके  |

 श्री  शिवचरण  माथुर  :  भीलवाड़ा  जिले  की  गुलाबपुरा  तहसील  में

 समपुरा-अगूचा  क्षेत्र  में  सीसे  एवं  जिंक  की  खानें  जब  से  चालू  हुई  हैं  तभी  से  उन  क्षेत्रों  के लोग  खानों

 में  होने  वाले  विस्फोटों  की  तीव्रता  के  कारण  घरों  एवं  सम्पत्तियों  के  क्षतिग्रस्त  होने  की  शिकायतें  करते

 रहे  हैं  |  खानों  के  निकट  स्थित  भेरूखेड़ा  ग्राम  सबसे  अधिक  प्रभावित  हुआ  है  |  इस  गांव  क ेलगभग

 80  घरों  में  स ेलगभग  सभी  घरों  में  दरारें  पड़  गई  हैं  और  कुछ  कच्चे  मकान  ढ़ह  गए  हैं  |  जिससे  ग्रामवासियों

 को  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हिन्दुस्तान  जिंक  प्राधिकरण  ने  इस  गांव  की

 सम्पूर्ण  चरागाह  को  अपने  आरक्षित  खान  क्षेत्रों  क ेअधीन  ले  लिया  इसके  परिणाम  स्वरूप  गांव  के

 मवेशियों  के  लिए  कोई  चारागाइ  नहीं  बच  गई  है|  हाल  ही  आठ  दिन  पहले  खान  क्षेत्र  में  तीव्र  विस्फोट

 के  कारण  एक  अन्य  गांव  अगूचा  में  उच्च  विद्यालय  भवन  बुरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  जिंक  सांद्र

 बनाने  वाले  कारखाने  से  निकलने  वाले  जहरीले  पदार्थ  को  गांव  के  नाले  में  प्रवाहित  कर  दिया  जाता

 है  और  इस  जहरीले  प्रदूषित  जल  को  पीकर  अनेक  पशु  मर  गए  आस  पास के  क्षेत्रों  के  लोगों

 की  परेशानियां  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  हैं  और  हिन्दुस्तान  जिंक  प्रबंधन  उन  लोगों  को  कोई  राहत

 प्रदान  नहीं  कर  रहा  लोग  दुंखी  हैं  और  इस  क्षेत्र  में  अशांन्ति  फैल  रही  जो  एक  बड़े  उपद्रव

 का  रूप  ले  सकती  है  जिससे  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़  सकती

 अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  प्रभावित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  हेतु  शीघ्र  कार्यवाही

 तथा  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  के  अधिकारियों  को  खानों  में  विस्फोंटों  की  तीव्रता  को  कम  करने

 तथा  उपचारात्मक  कदम  उठाने  के  लिए  आदेश  *

 देश  में  राष्ट्रीय  शहरी  सम्पर्क  मार्गों  क ेरखरखाव  और  मरम्मत  कार्य  प्रभारों  में  वृद्धि
 करने  की  आवश्यकता

 ह॒

 श्री  घाक्को  :  शहरी  सम्णर्क  मार्गों  क ेरख  रखाव  हेतु  सरकार  द्वारा

 16,000  रुपए  प्रति  किलो  मीटर  के  दर  से  उपलब्ध  राशि  अपर्याप्त  शहरी  सम्पर्क  मार्गों  को
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 चौड़ा  करने  एवं  उनके  रख  रखाव  का  कार्य  राज्य  सरकार  को  दिया  जाना  चाहिए  तंथा  शज्य  सरकार

 को  इस  कार्य  की  लागत  का  भुगतान  किया  जाना  केरल  में  100  किलौमीटर  से  अधिक  शहरी
 सम्पर्क  मार्ग  इस  समय  शहरी  सम्पर्क  मार्गों  की  मरम्भत  तथा  उनके  रखरखाव  हैतु  उपलब्ध  कराई
 गई  राशि  अपर्याप्त  इसलिए  शहरी  सम्पर्क  मार्गों  फे रक्  रखांव  एवं  मरग्मत  के  लिए  इस  सगय

 16,000  रुपये  प्रति  किलोमीटर  की  दर  से  उपलब्ध  कराई  जा  रहौ  राशि  कौ  कम  से  कम  25,000
 रुपये  प्रति  किलोमीटर  किया  जाना

 मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  और  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  करांने  की

 श्री  खेलन  राम  जांगडे  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  का  विलासपुर  रेलवे

 प्रबंधक  कार्यालय  पूरे  देश  के  प्रबंधक  कार्यालयों  स ेअधिक  आय  कमाने  वालां  कार्यालय  है  और  वहाँ
 पर  सुविध्षायें  काफी  कम  अगर  सुविधायें  और  दी  तो आय  और  हो  सकती  विलासंपुर
 का  प्लेटफार्म  आवश्यकता  क्रे  अनुरूप  नहीं  उसका  विस्तार  किया  जाए  और  विलासपुर  के  पास  की

 ऊसलाहपुर  रेलवे  स्टेशन  को  टर्मिनल  स्टेशन  बनाया  तो  विलासपुर  रेलवे  स्टेशन  के  दबाव  को

 कम  किया  जा  सकता  दिल्ली  एवं  रायपुर  से  आने  वाली  गाड़ियों  को  जो  कटनी  लाइन  से  हो  कर

 जाती  को  ऊसलाहपुर  में  ही  रोका  तो  अच्छा  विलासपुर  प्लेटफॉर्म  के  बाहर  जो  दुकानें
 उनको  अन्य  स्थानों  पर  वैकल्पिक  स्थान  दे  कर  उनको  स्थापित  किया

 अतः  मेरा  केन्द्र  से  अनुरोध  है  कि  जनहित  में  उक्त  कार्य  शीघ्र  किया

 कालीकट  से  दोहा  और  बहरीन  के  लिए  और  अधिक  उड़ाने  शुरू
 करने  की

 श्री  अहमद  :  कालीकट  अड्डे  से  खाड़ी  के  चार  गंतव्य  स्थानों  अर्थात्‌

 अबू  धाबी  तथा  मस्कट  के  लिए  19  साप्ताहिक  उड़ानें  वर्तमान  समय  सारणी  के

 अनुसार  हमारे  हवाई  जहाज  को  बहुत  कम  उपयोग  हो  पा  रहा  है  क्योंकि  मद्रास  या  बंगलौर
 से  चलने  वाले  हवाई  जहाज  कालीकट  जाते  हैं  तथा  वहां  से  फिर  खाड़ी  के  गन्तव्य  स्थानों  पर  पहुंचते
 हैं  तथा  वहां  पर  कई  घंटों  तक  इंतजार  करने  के  बाद  ही  अपने  पूर्व  स्थान  बम्बई  को  वाया  कालीकट
 लौट  पाते  हैं  |  यह  खाड़ी  देशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  तथा  हमारी  वायुसेवा  के  हित  में  होगा  यदि  इंतजार
 की  अवधि  का  उपयोग  बहरीन  और  जदू्‌दाह  जैसे  स्थानों  के  लिए  उड़ानें  करके  किया
 जायें  |  एतैव  मैं  नागर  विमानन  मंत्रालय  से  सऊदी  कातार  तथा  बहरीन  में  रह  रहे  भारतीयों

 के  इस  आग्रह  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  कि कालीकट  हवाई  अड्डे  से  कुवैत
 दोहा  और  बहरीन  के  लिए  इण्डियन  एयर  लाइन्स/एयर  इंडिया  की  उड़ान  सेवाएं  चालू  की  जायें  |
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 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95

 तथा

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  तथा  अतिरिक्त  अनुदानों  की
 मांगें  को  परिचर्चा  के  लिए  लेते  इसके  लिए  निर्धारित  समय  तीन  घंटे  का  था  परन्तु  हम  अब
 तक  नौ  घंटे  सोलह  मिनट  का  समय  पहले  ही  ले  चुके  हमारे  पास  सूची  में  अभी  10  नाम  और

 अब  श्री  थामस

 श्री  थामस  :  उपाध्यक्ष  मैं  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों

 का  समर्थन  करता

 जिन  सदस्यों  ने  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  किंया  उन्होंने  यात्री  सुविधाओं
 सहित  अनेक  बातें  कहीं  मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  ऐसा
 क्षेत्र  है जिसमें  यात्री  सुविधाओं  पर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  दुर्भाग्यवश  गत  वर्ष

 यद्यपि  इसके  लिए  60  करोड़  रुपये  निश्चित  किये  गये  थे  जो  कि  पूरे  देश  को  देखते  हुए  काफी  कम

 राशि  लेकिन  यह  भी  पूरी  तरह  खर्च  नहीं  की  जा  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यात्रियों  की

 सुविधाओं  के  लिए  निर्धारित  राशि  क्‍यों  खर्च  नहीं  की  जा  सकी  जबकि  अन्य  दूसरे  कार्यों  के  लिए  हम

 पर्याप्त  धनराशि  नहीं  जुटा  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  गंभीरता  पूर्वक  विचार  किया  जाना
 *

 चाहिए  मेरी  सरकार  से  अपील  है  तथा  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहूंगा  कि  60  करोड़

 रुपये  की  यह  राशि  यात्री  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  आगे  आने  वाले  वर्षों  में  हमें

 इसे  बढ़ाना  पड़ेगा  और  हमें  यह  भी  देखना  पड़ेगा  कि  समूची  धनराशि  का  इस  उद्देश्य  के  लिए  समुचित
 उपयोग

 अब  दूसरी  बात  जो  मैं  करना  चाहता  हूं  वह  कुछ  विकासात्मक  कार्यों  से  संबधित  है  जिनकी

 घोषण  की  जा  चुकी  है  और  जो  केरल  में  बस  शुरू  होने  वाली  हैं|  अब  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  मंत्री

 ने  संसद  में  यह  घोषणा  की  है  कि  कायमकुलम  और  पुनलूर  लाइन  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  यातायात

 और  अभियांत्रिकी  संबंधी  कार्य  शुरू  किया  अन्य  लोगों  के  साथ  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि

 इस  लाइन  के  साथ-साथ  दूसरी  लाइन  हेतु  भी  कार्य  शुरू  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  प्रस्तावित

 रेलवे  हेतु  अधिकतम  राजस्व  प्राप्त  करवाने  में  सहायक  होगा  ।  अब  कोचीन-अलवइ  तथा  मलवइ  त्रिचूर
 क्षेत्र  सचमुच  में  विकसित  होते  औद्योगिक  क्षेत्र  हैं  और  इस  रेलवे  द्वारा  यहां  से  माल  की  दुलाई  करने

 की  काफी  संभावनाएं  हैं|  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक  केरल  राज्य  का  संबंध  है  रेल  विभाग  ने  राज्य

 मांल-परिवहन  द्वारा  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  के  बारे  में  एक  गलत  नजरिया  अपनाया  लेकिन

 मैं  सोचता  हूं  कि  आंकड़े  सही  नहीं  हैं  क्योंकि  यदि  रेलवे  का  उपयोग  औद्योगिक  क्षेत्र  जैसे  कोचीन

 ट

 दूसरे  उपनगर  से  माल  ढोने  के  लिए  किया  जाता  है  तो  इस  क्षेत्र  से काफी  ज्यादा  सामान  की
 ई

 होने  की  संभावनाएं  हैं  और  इस  लाइन  को  जो  कि  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के  बाद  अंगमाली  से  वाया
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 मुकतुपुजा  पाला  तथा  कंजिरपल्ली  से  होते  हुए  पेरूम्बुवुर  स ेइरूमली  तक  जाने  वाली  प्रस्तावित  कोद्‌टायम

 पुनलुर  मार्ग  को  जो  मंजूरी  दी  गई  है  उससे  माल  की  दुलाई  से  काफी  शजस्व  की  प्राप्ति  मेरे

 विचार  से  इस  सर्वेक्षण  में  देर  नहीं  की  जानी  चाहिए  और  ऐसे  सर्वेक्षण  मै ंजिसके  लिए  कोई  धनराशि

 निर्धारित  नहीं  है  पर  काम  की  शुरूआत  पर्याप्त  धनराशि  निर्धारित  करके  शुरू  की  जानौ  चाहिए  |

 अब  तीसरा  मुद्दा  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  केरल  में  शुरू  किये  जाने  वाले  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 कार्य  अर्थात  उत्तर  से  दक्षिण  तक  समूचे  केरल  में  रेलवे  लाइनौं  के  दोहरीकरण  से  यह

 केवल  इस  सभा  के  सदस्यों  का  ही  मत  नहीं  है  बल्कि  राज्य  सरकार  और  उन  सभी  का  है  जौ  रेलवे

 में  आते  हैं  और  इसलिएए'रेल  मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  कुछ  कार्यों  की  घोषणां  की  लेकिन  यह  दुर्भाग्य
 है  कि  वास्तव  में  काम  नहीं  चल  रहा  है  तथा  कुछ  ऐसी  रिपोर्ट  आई  हैं  जिगका  पहले  जिक्र  किया  गया

 है  और  जिसमें  मलयालम  अखबारों  में  तथा  इंडियन  एक्सप्रेस  समाचार  पत्रौ  में  छपी  कुछ  खबरें  भौ

 सम्मिलित  हैं  जिनके  अनुसार  कुछ  पटरियां  जो  कायमकुलम  क्विलोन  मार्ग  या  कायकुलम  त्रिवेन्द्रम

 मार्ग  या  क्विलोन  त्रिवेन्द्रम  मार्ग  क ेनिकट  रखी  गई  थी  उन्हें  उठा  लिया  गया  इसने  लोगों  तथा

 संघों  और  सदस्यों  जिन्होंने  वास्तव  में  इस  संबंध  में  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  के  मन  में  यह  आशंका

 उत्पन्न  हो  गई  तथा  जिसके  लिए  हमने  मंत्रालय  तथा  मंत्री  के  पास  ज्ञापन  भेजे  थे  और  हमें  बताया

 गया  था  कि  इंस  प्रकार  से  कोई  पटरियां  नहीं  उठाई  गई  हमें  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया  था  कि

 वास्तव  में  जो  हटाई  गईं  थीं  वे  पुरानी  पटरियां  थीं  जिसे  उस  क्षेत्र  से हटाना  ही  मेरे  विचार  से

 यदि  यह  बात  सही  है  तो  स्पष्ट  रूप  से  मंत्रालय  की  ओर  से  बयान  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  ऐसे
 समाचार  हैं  कि  इन  वर्षों  के  दौरान  उस  क्षेत्र  से  पुरानी  पटरियों  को  किसी  दूसरी  जगह  नहीं  भेजा  गया

 था  बल्कि  वहीं  पर  नीलाम  कर  दी  गई  अतः  यह  ऐसा  मुद्दा  है  जिसमें  हम  मंत्री  द्वारा  संसद  में

 दिए  जाने  वाले  जवाब  के  माध्यम  से  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करना

 अब  मैं  ऐसी  अन्य  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहूंगा  जिन  पर  अन्य  संसद  सदस्य  बोल  चुके
 लेकिन  एक  या  दो  मिनट  का  समय  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिए  लेना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  निर्धारित  समय  केवल  तीन  घंटे  का  है  और  हमने  अब  तक

 ही  केवल  नौ  घंटे  सोलह  मिनट  ले  लिया  है  और  अभी  भी  कुछ  नाम  बाकी  मैरी  आपसे
 प्रार्थना  है  कि आप  केवल  पांच  मिनट  ही  बोलें  |  हमें  इस  कार्य  को  बहुत  पहले  ही  पूरा  कर  लेना  भाहिए

 कृपया  अनुग्रहीत

 श्री  थामस  :  मैं  केवल  एक  मिनट  का  समय  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की एक

 या  दो  बातें  उठाने  के  लिए  लेना  चाहता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंकेवल  तीन  स्टेशन  हैं  और  उनमें

 से  मुलुनाथुरूथी  नाम  एक  स्टेशन  है  जिसे  काफी  विकासात्मक  रूप  से  विकसित  किया  जा  सकता

 अब  एनकुलम  में  काफी  ज्यादा  भीड़  होती  मुलुनाथुर्थी  कोचीन  का  एक  उपनगर  है|  यदि  यह  स्टेशन
 विकसित  किया  जाता  है  तो  कुछ  ट्रेन  यहां  रुकने  इसके  परिणामस्वरूप  शहर  में  भाड़े  बढ़ने
 तथा  कोचीन  रेलवे  स्टेशन  पर  बहुत  अधिक  भीड़  होने  से  बचा  जा

 अब  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  बलंथुरथी  रेलवे  स्टेशन  पर  रेलगाड़ियां  नहीं  रुकती
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 *  परन्तु  रेलवै  ने  मेरे  अनुरोध  पर  वहां  एक  रेलगाड़ी  कन्नौर-त्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  रोकने  के  लिए
 सकारात्मक  कदम  उठाया  ।  लेकिन  दुर्माग्यवश  यह  गाड़ी  बहुत  देर  रात्त  को  एक  बजे  आती  ऐसा
 पंरीक्षण  के  तौर  पर  किया  गया  जब  तक  कि  लोगों  को  गाड़ी  के  आधी  रात  को  वहां  रुकने  का
 पता  चल  पाया  उन्होंने  इसे  यह  कहकर  बंद  कर  दिया  कि  यह  लाभप्रद  नहीं  है  मैंने  रेलमंत्री  महोदय
 से  अनुरोध  किया  कि  दिन  के  समय  इस  स्टेशन  पर  एक-दो  गाड़ी  रोकी

 इस  समय  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  तथा  समय  के  अभाव  की  वजह  से  यहीं  पर  अपनी
 बाते  समाप्त  करता  हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  तीन  मिनट  का  समय  और  गया  आप  एक-दो  बात
 और  +ह  ध्षकते

 हु

 श्री  थामसं  :  पहले  मुझसे  कहा  गया  था  कि  समय  नहीं  इसलिए  मैंने  वे  मुद्दे  नहीं

 उठाए  जौ  मैं  छहाना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमने  पांच  मिनट  से  बढ़ाकर  दस  मिनट  का  समय  कर  दिया

 इसलिए  कपक्ो  पांच  मिनट  का  समय  और  दिया  जाता

 श्री  थामंस  :  मैं  केवल  एक  मिनट  का  समय  और  क्योंकि  अनेक  मुद्दों  पर  पहले
 ही  चर्चा  ही  चुकीं  है  इसलिए  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।

 यद्यपि  पिरवम  रोड  स्टेशन  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आता  परन्तु  इससे  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  की आवश्यकताएं  भी  पूरी  होती  वहां  हिन्दुस्थान  न्यूजप्रिंट  नामक  एक  फैक्टरी
 जिसको  अखबारी  कागज के  उत्पादन  में  काफी  लाभ  हो  रहा  इस  फैक्टरी  में  समूचे  भारत  के  प्रान्तों  ,
 से  आए  श्रमिक  कार्यरत  और  हम  इसे  इसलिए  लघु  भारत  भी  कहते  क्योंकि  यहां  भारत  के  सभी
 भांगों  के  श्रमिकों  के  परिवार  रहते  यह  स्टेशन  उनके  निवास  स्थान  से  एक  किलोमीटर  से  कम

 दूरी  पर  यह॑  स्टेशन  कोट्टायम  और  एर्णाकुलम  के  बीच  यह  बिल्कुल  बीचों  बीच  इसलिए
 यहां  कम  से  कम  मद्रास  एक्सप्रेस  जो  कि  एक  महत्वपूर्ण  गाड़ी  और  इस  क्षेत्र  के  यात्रियों  को

 मद्रास  तक  ले  जाती  रोका  जा  सकता  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  पिरवम  स्टेशन  पर  मद्रास
 मेल  के  स्टॉप  की  व्यवस्था  की

 अब  हम  केरल  में  विद्युतीकरण  की  चर्चा  करते  केरल  में  रेलवे  के  विकास  के  बिना  प्रगति

 नहीं  हो  रही  परन्तु  इसके  लिए  बहुत  कम  धनराशि  आवंटित  की  जाती  गत  वर्ष  इस  प्रयोजनार्थ

 16  करोड़  रुपये  की  धनराशि  मंजूर  की  गई  इस  वर्ष  भी  16  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  गये

 तथाप्रि  इस  कार्य  में  प्रगति  नहीं  हो  रही  क्योंकि  एरोड  से  एर्णाकुलम  तक  विद्युतीकरण  के  लिए  अपेक्षित

 कुल  धनराशि  के  दसवें  भाग  के  बराबर  धनराशि  मजूर  की  जाती  जहां  तक  एरोड  से  एर्णाकुलम
 तक  विद्युतीकरण  का  संबंध  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आगामी  बजट  में  इस  प्रयोजनार्थ

 अधिक  धनराशि  मंजूर  की  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जा  इस  वर्ष  जो  धनराशि  मंजूर  की

 गई  है  उसका  समुचित  उपयोग
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 जहां  तक  क्विलोन-त्रिवेन्द्रम  लाइन  का  संबंध  हमने  रेल  मंत्री  महोदय  को  इस  संबंध  में

 बता  है  कि  जो  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  उसका  अब  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया  परन्तु
 मैं  उन  लोगों  का  समर्थन  नहीं  कर  रहा  हूं  जो यह  आरोप  लगाते  हैं  कि.यह  धनराशि  कर्नाटक  में  खर्च

 कर  दी  गई  परन्तु  मैंने  इंडियन  एक्सप्रेस  में  एक  लेख  पढ़ा  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  हुबली
 लाइन  के  आमान  परिवर्तन  के  लिए  जो  धनराशि  मंजूर  की  गई  उसका  अन्यत्र  उपयोग  कर  दिया

 गया  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  जिसका  केरल  की  जनता  के  दिमाग  पर  भारी  प्रभाव  पड़ा
 है  और  केरल  के  सभी  सदस्यों  के  दिमाग  में  भी  इससे  शंका  पैदा  हो  गई  निस्संदेह  हम  यह  नहीं

 कहना  चाहते  हैं  कि  रेल  मंत्री  महोदय  किसी  राज्य  के  प्रति  पक्षपात  रवैया  अपनाते  क्योंकि  वह

 ऐसा  न  करने  का  प्रयास  करते  रहे  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केरल  के  लिए  जो  धनराशि

 दी  गई  उसका  उपयोग  नहीं  हुआ  समाचार  पत्र  में  यह  छपा  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  इस  धनराशि

 का  उपयोग  अपने  गृहराज्य  में  अन्य  कार्यों  क ेलिए  किया  इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  विनम्र  निवेदन

 है  कि  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  केरल  के  लिए  जो  धनराशि  आवंटित  की

 गई  उसका  तत्काल  उपयोग  किया  जाए  और  कायमकुलम से  त्रिवेन्द्रम  तक  रेल  लाइन  के  दोहरीकरण

 को  जो  यहां  के  विकास  कार्य  का  माध्यम  शीघ्रतापूर्वक  शुरू  किया  जाए  और  यह  कार्य  समय  पर

 पूरा  किया  जाए  ताकि  यह  महत्वपूर्ण  जिसकी  केरल  को  अति  आवश्यकता  पूरी  की  जा

 सके  |  जब  इस  रेल  लाइन  का  दोहरीकरण  कर  दिया  जाएगा  केवल  तभी  हमें  कोकंण  रेलवे  का  जिसके

 लिए  केरल  ने  38  करोड़  रुपये  दिए  लाभ  मिल

 केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसंके  पास  किसी  भी  विकास  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  नहीं
 लेकिन  फिर  भी  केरल  ने  कोंकण  रेलवे  के  लिए  काफी  धनराशि  दी  इसलिए  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  शुरनूर  से  मंगलौर  तक  और  कायमकुलम से  त्रिवेन्द्रम  तक  रेल  लाइन  का  दोहरीकरण
 कर  दिया  जाए  और  ये  परियोजनाएं  समय  से  पूरी  की  जायें  ताकि  हमें  कोंकण  रेलवे  का  लाभ  मिल
 सके  |

 श्री  उमराव  सिंह  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  अपने  रेल  मंत्री  महोदय  को

 कुछ  नई  गाड़ियां  पंजाब  से  होकर  अमृतसर  और  कुछ  गाड़ियां  जम्मू  तक  चलाने  के  लिए  धन्यवाद
 देता  मैं  शतुब्दी  एक्सप्रेस  जिसका  उन्होंने  पिछले  सप्ताह  ।  अगस्त  को  उद्घाटन  किया

 और  राजधानी  एक्सप्रेस  जो  सप्ताह  में  एक  बार  निजामुद्दीन  और  जम्मू  के  बीच  विशेष  रूप
 से  उल्लेख  करना  चाहता  ये  दोनों  प्रतिष्ठित  एक्सप्रेस  गाड़ियां  हैं  और  कुछ  अन्य  गाड़ियां  पंजाब
 में  चलायी  गई  पंजाब  धनी  राज्य  होने  के  कारण  यहां  के  अधिकांश  लोग  यात्रा  करना  चाहते
 पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  होने  के  बाद  वहां  के  लोग  दिल्ली  तथा  देश  के  अन्य  भागों  की  और

 विदेशों  की  यात्राओं  के  बहुत  उत्सुक  इसलिए  शताब्दी  जो  अमृतसर  से  शुरू  की  गई

 बहुत  ही सफल  और  लोकप्रिय  रेलगाड़ी  सिद्ध

 शताब्दी  एक्सप्रेस  के  उद्घाटन  के  लिए  रेल  मंत्री  महोदय  अमृतसर  गए  यद्यपि  मैं  वहां
 नहीं  पहुंच  सका  था  क्योंकि  मैं  जालंधर  में  परन्तु  मैंने  जालंधर  और  लुधियाना  में  भीड़  देखी
 जनता  ने  इस  पर  अपनी  जोरदार  खुशी  जाहिर  की  इस  रेल  गाड़ी  का  अभिनंदन  इसे  देखने
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 और  रेल  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  उठाए  गये  कदम  की  प्रशंसा  करने  लिए  हजारों  लोग
 आए  थे  |  पंजाब  तीन  नगरों  जालंधर  और  लुधियाना  के  लोग  रेलवे  बोर्ड

 «  के  अधिकारियों  विशेषतः  रेलवे  बोर्ड  के  श्री  भटनागर  के  जिन्होंने  हमारे  अनुरोध  को  पूरा  कराने
 में  हमारा  बड़ां  सहंयौग  बड़े  अभारी  हैं  |

 पिछले  बजट  सत्र  में  हमने  एक  ज्ञापन  दिया  पंजाब  के  सभी  संसद  सदस्यों  और  हिमाचल
 प्रदेश  तंथा  हरियाणा  के  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  भी  हमारा  समर्थन  किया  था  |  मंत्री  महोदय  इससे  सहमत
 हो  गए  और  रेलगाड़ी  शुरू  कर  दी

 मैं  पंजाब  की  ज़नता  की  ओर  से  इसकी  प्रशंसा  करता  हूं  और  रेल  मौत्री  के  प्रति  अभार  व्यक्त
 करता  हूं  |

 हमारी  सभी  शताब्दी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  प्रतिष्ठित  हैं  और  इसके  प्रति  जनता  का  विशेष
 अक्कर्षण  है|  मैं  यह  सुझाव  दैना  चाहता  हूं  कि  यह  रेलगाड़ी  स्वर्ण  मंदिर  के  नाम  पर  सर्मिपत  की
 स्वर्ण  मंदिर  केवल  पंजाब  में  ही  बल्कि  पूरे  देश  में  और  विश्व  में  पवित्र  स्थान  देश  और  विश्व
 के  सभी  भांगों  सै  लोग  स्वर्ण  मंदिर  देखने  आते  यह  केवल  सिखों  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  दूसरे
 लौगों  क॑  लिए  भी  पवित्र  स्थान  है|  इसकी  नींव  मुस्लिम  मियां  मीर  ने  रखी  यह  सभी  धर्मों

 ९  के  लिए  खुला  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यदि  इस  रेलगाड़ी  को  स्वर्ण  मंदिर  को  समर्पित  कर
 *

 दिया  जाए  और  इसका  नाम  इस  मंदिर  के  नाम  पर  रख  दिया  तो  बहुत  अच्छी  बात  होगी  |  रेलगाडी
 में  धूम्रपान  की  अनुमति  न  दी  सिख  गुरुद्वारा  प्रबन्ध  कमेटी  और  अन्य  सिख  संगठनों  की  यही
 मांग  थी  |  इसीलिए  अब  तक  स्वर्ण  मंदिर  के  नाम  पर  कोई  भी  रेलगाड़ी  नहीं  चल  रही  यह  रेलगाड़ी

 पूरी  तरह  वातानुकूलित  है  इसमें  धूम्रपान  की  मनाही  है  |  यदि  रेल  मंत्री  इस  रेलगाड़ी  को  स्वर्णमंदिर

 का  नाम  दे  दें  तो  बड़ी  अच्छी  बात  इससे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  और  विदेशों  के  अधिक  से

 अधिक  पर्यटक  और  श्रद्धालु  आकर्षित

 मैं  एक  और  बात  कहना  चाहता  दिल्ली  में  पालम  में  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  इंदिरा
 गांधी  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन-टर्मिनल  दिल्‍ली  से  आने-जाने  वाली  उड़ानों  के  दिल्‍ली  आने  वाले
 लोगों  में  कम  से  कम  30-40  प्रतिशत  लोग  पंजाब  के  होते  रेल  आरक्षण  में  उन्हें  बड़ी  कठिनाई
 होती  है  |  रेलवे  ने  रेल  आरक्षण  प्रणाली  का  पूरी  तरह  कम्प्यूटरीकरण  कर  दिया  है  |  यदि  पालम  अंतर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  टर्मिनल  पर  एक  कम्प्यूटरीकृत  रेल  आरक्षण  खोल  दिया  तो  इससे  उन  लोगों  को

 ड़ी  सहायता  मिलेगी  जो  बाहर  से  आते  हैं  और  अमृतसर  तथा  पंजाब  के  अन्य  स्थानों  को  देखना  चाहते

 हैं  ।  पहले  वहां  एक  छोटा  सा  काउंटर  जो  सीमित  ढ़ंग  से  कार्य  कर  रहा  अब  आरक्षण  प्रणार्ल
 के  कम्प्यूटरटीकरण  के  साथ  ही  इस  विमानपत्तन  पर  एक  समस्त  सुविधा  समान  आरक्षण  काउंटर  खोला

 जा  सकता

 यदि  रेल  मंत्री  बिदेशी  मुद्रा  चाहते  ही  तो  ता  हूं  कि  लो
 n

 खरीदने  के  लिए  तैयार  हैं  क्योंकि  इससे  वे  काफी  परेशानी  से  बच  सकेंगे  और  वे  लोग  हवाई  अड्डे
 से  सीधे  ही  रेल  स्टेशन  जा  सकते  हैं  और  रेलगाड़ी  पकड़  सकते  मेरा  सुझाव
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 का  अर्जन  करने  के  लिए  यह  एक  अच्छा  कार्यक्रम  होगा  |  विदेशों  से  दिल्‍ली  आने  वाले  लोगों  के  प्रति

 भी  यह  एक  सद्भावना-प्रदर्शन  की  बात  यदि  हवाई  अड्डे  पर  ही  आरक्षण  कारंटर  तो  यह
 न  केवल  पंजाब  के  लोगों  के  लिए  बल्कि  यह  दिल्ली  आने  वाले  और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  को

 जाने  वाले  अन्य  बहुत  से  लोगों  के  लिए  भी  एक  लाभदायक  बात  उन्हें  वापसी-यात्रा  संबंधी

 सुविधाएं  प्राप्त  हो  सकती

 मैं  राजधानी  एक्सप्रेस  शुरू  करने  के  लिए  अपनी  कृतज्ञता  व्यक्त  करना  चौहता  लेकिन  अब

 यह  सप्ताह  में  एक  बार  चल  रही  है  |  हम  लोगों  को  जम्मू  कश्मीर  की  यात्रा  के  लिए  प्रेरित  और  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रहे  हैं  और  विश्व  को  यह  दिखाने  के  लिए  कि  कश्मीर  भारत  का

 एक  अभिन्‍न  अंग  हम  सभी  प्रयास  कर  रहे  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस  गाडी  को  सप्ताह

 में  दो  बार  चलाया  तो  इस  क्षेत्र  क ेलोग  इस  सुविधा  का  अधिक  बेहतर  ढ़ंग  से  उपयोग  कर  सकें  गें  |

 मरा  यह  सुझाव  भी  है  कि  इस  गाड़ी  को  जालंधर  कैंट  में  भी  रोका  जाना  जालंधर

 पंजाब  का  एक  महत्वपूर्ण  शहर  जालंधर  होशियारपुर  और  कपूरथला  जैसे  जिलों  से  लगता  हुआ
 एक  जिला  विदेशों  में  बसे  अधिसंख्यक  पंजाबी  इसी  क्षेत्र  के  रहने  वाले  हैं|  स्थानीय  भाषा  के  सभी

 समाचार-पत्र  जालंधर  से  ही  प्रकाशित  होते  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  गाड़ी  को  जालंधर  कैंट

 में  शहर  में  रोंके  जाने  का  प्रावधान  किया  जाना  क्योंकि  जांलघर  कैंट  रास्ते
 में  पड़ता  इससे  गाड़ी  की  गति  और  इसके  कुल  यात्रा  समय  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  माननीय
 रेल  मंत्री  महोदय  पंजाब  के  लोगों  के  प्रति  बड़े  सह्दय  रहे  मुझे  आशा  है  कि  वह  इस  अनुरोध  को
 भी  मान

 मैंने  शताब्दी  एक्सप्रेस  शुरू  होने  वाले  दिन  यात्रा  की  थी  और  यह  गाड़ी  अमृतसर
 से  दिल्ली  पांच  घंटे  और  पंद्रह  मिनट  में  पहुंची

 1.00

 यह  आगमन  समय  से  45  मिनट  पूर्व  पहुंच  गई  मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  इस  गाड़ी  का
 दैनिक  आगमन  निर्धारित  आगमन  समय  से  15  से  20  मिनट  पूर्व  होता  इस  गाड़ी  के  गति
 समय  में  कमी  करने  और  इसे  निर्धारित  समय  से  कुछ  समय  बाद  शुरू  करने  की  काफी  गुंजाइश  है
 मेरे  विचार  से  खब  सर्दी  आएगी  तो  रेलवे  कुछ  अनुभव  प्राप्त  करने  के  पश्चात  इस  बात  पर  गौर  करेगी

 क्योंकि  इसे  सफर  के  समय  में  कमी  मुझे  आशा  है  कि  रेलवे  इस  पहलू  पर  विचार  करेगी  ।

 अगली  बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  है  हमारी  राजधानी  चंड़ीगढ़  को  रेलवे  से
 जोडने  के  संबंध  में  पंजाब  ही  एक  ऐसा  अभागा  राज्य  है  जिसकी  राजधानी  सभी  भागों  से  रेल  से
 नहीं  जुड़ी  हुई  राजपुरा  में  सर्वेक्षण  हुआ  है  लुधियाना  से  भी  मांग  उठी  कतिपय  छोटी  रेल  लाइनों
 को  बदलकर  पहले  ही  बड़ी  रेल  लाइनें  बना  दिया  गया  चंड़ीगढ़  न  केवल  पंजाब  की  राजघानी

 ही  बल्कि  यह  एक  अंतर्राष्ट्रीय  शहर  है  जहां  पर  अब  काफी  पर्यटक  आते  यह  मुख्य  लाइन  से

 तभी  जुड़  सकता  जब  चंड़ीगढ़  से  लुधियाना  को  जोड़  दिया  कतिपय  गाड़ियां  चंड़ीगढ़  से

 होकर  जा  सकती  है  और  इससे  पंजाब  और  इन  लोगों  को  काफी  मदद  मिलेगी  जो  चंड़ीगढ़  की  यात्रा

 ।
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 कं

 करना  चाहते  इससे  न  केवल  70  से  80  की  दूरी  कम  हो  बल्कि  इससे  लोगों  को
 ©  सुबह  ही  समय  से  चंड़ीगढ़  की  यात्रा  करने  में  काफी  मदद  मिलेगी  +  चंडीगढ़  की  यात्रा  करने  वाले

 सभी  विशेषरूप  से  कार्यालयों  और  न्यायालयों  में  जाने  वाले  लोगों  को  बस  से  यात्रा  करनी
 पड़ती  है  और  उन्हें  समय  से  अपने  कार्यालयों  में  पहुंचने  के  लिए  प्रातः  ज़ल्दी  ही  चंडीगढ़  के  लिए
 चलना  पड़ता  मुझे  आशा  है  कि  रेल  मंत्री  सहदयता  पूर्वक  इस  पहलू  पर  गौर  और  इस  वर्प

 नहीं  तो  अगले  वर्ष  इसे  रेल  लाइन  से  जोड़  दिया

 गोइंदवाल  को  जोड़ने  का  कार्य  पहले  ही  चल  रहा  है  |  गोइंदवाल  पंजाब  का  एक  पवित्रतम

 और  एतिहासिक  नगर  है  और  इसे  औद्योगिक  नगर  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  रहा  एक  बड़ा

 सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  यहां  लगाया  जा  रहा  मुझे  आशा  ह  कि  यह  लाइन  शीघ्र  ही  पूरी  हो  जायेगी

 और  तब  गोइंदवाल  कपूरथला  से  जुड़  इराक॑  बाद  अमृतसर  जाने  वाली  कतिपय  गाड़िर

 लाइन  से  होकर  जा  सकती  हैं  और  इससे  कपूरथला  को  भी  सहायता  जोकि  एक  सर्वोत्तम
 रेल  कोच  फैक्टरी  का  मुख्यालय  है  जिसने  अद्यतन  वातानुकूलित  और  अन्य  कोच  निर्मित  किए  हैं  जिसने

 देश  में  रेल  डिब्बों  के  में  क्रांति  ला  दी  इससे  कपूरथला  भी  जुड़

 रटसख छू

 जैसाकि  मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  विदेशों  में  बसे  अधिकतर  पंजाबी  जालंधर  के  रहने

 वाले  इसलिए  वे  लोग  यहां  अक्सर  आते  रहते  हैं  और  सुनिश्चित  आरक्षण  भी  चाहते  यह  तभी

 हक  हो  सकता  है  जब  जालंधर  आरक्षण  कार्यालय  को  कम्प्युट्रीकृत  कर  दिया  जाये  |  जालंधर  आरक्षण  कार्यालय
 «  का  कम्प्युट्रीकरण  करने  का  एक  प्रस्ताव  पहले  से  ही  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  को

 जालंधर  आरक्षण  कार्यालय  का  कम्प्युट्रीकरण  करने  का  कार्य  यथाशीघ्र  शुरू  करने  का  अनुरोध  करता

 शताब्दी  एक्सप्रेस  और  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  शुरू  करने  के  बाद  जालंधर  रेलवे  आरक्षण

 कार्यालय  के  कम्प्युट्रीकरण  का  कार्य  और  भी  महत्वपूर्ण  हो  गया  है  । जालंधर  पंजाब  का  एक  अति  महत्वपूर्ण
 शहर  है  और  इसलिए  यहां  पर  रेलवे  आरक्षण  कार्यालय  के  कम्प्युट्रीकरण  को  शीघ्र  शुरू  किया

 जाना  इसके  जांलधर  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  शहर  है  जोकि  पांच  अथवा  छह  शहरों

 से  रेल  लाइनों  से  जुड़ा  हुआ  यह  एक  बड़ा  जंक्शन  है  लेकिन  दुर्भाग्य  से  यहां  केवल  दो  ही  प्लेटफार्म

 जालंधर  से  अधिक  रेलगाड़ियों  के  गुजरने  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  तीसरे  प्लेटफार्म  का

 निर्माण  और  भी  अनिवार्य  और  अवलिंबनीय  हो  गया  है|  मुझे  आशा  है  कि  तीसरा  प्लेटफार्म  शीघ्र  बनाया

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अधिक  गति  से  पहुंचने  की  कोशिश  मे  रहते

 मुझे  एक  घटना  याद  आतो  है  जो  उस  समय  हुई  थी  जब  श्री  स्वर्ण  सिंह  रेल  मंत्री  किसी  क्षेत्र

 विशेष  में  एक  उपरिपुल  बनाया  जा  रहा  इस  तरह  से  गाड़ीवानों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  आकर

 उनसे  मिला  और  उनसे  उस  उपरिपुल  के  निर्माण  न  होने  देने  का  अनुरोध  किया  चूंकि  इससे  उन्हें

 कठिनाई  अब  हम  इतनी  गति  से  चल  रहे  हैं  लेकिन  कुछ  ऐसे  लोग  भी  जो  धीमी  गति  से

 चलना  चाहते  हैं  |  काफी  लोगों  ने  यात्री  गाडी  चलाने  की  मांग  की  जब  हम  राजधानी  और  शताब्दो

 जैसी  द्रुतगति  की  गाड़िया  चला  रहे  हैं  तो  इसी  के  साथ  ही  अमृतसर  से  दिल्ली  तक  यात्री  गा  डी  चलाने

 #  की  अत्यधिक  मांग  भी  की  जा  रही  स्थानीय  यात्रा  करने  वाले  और  आराम  से  यात्रा  करने  वाले

 लोगों  के  लिए  इस  तरह  की  कोई  यात्री  गाड़ी  उपलब्ध  नहीं  अत  इस  थात  का  उल्लेख
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 करना  चाहता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात
 को

 ध्यान  में  जैसा  कि

 मित्र  श्री  बंसल  ने  उल्लेख  किया  है  कि  पहले  अमृतसर  से  कालका  के  लिए  एक  गाड़ी  होती  थी

 अब  बंद  कर  दिया  गया  यही  एक  मात्र  गाड़ी  थी  जो  चंडीगढ़  को  पंजाब  के  उत्तरी  भागों  से  जोड़ती

 इसे  कुछ  वर्षों  पूर्व  बंद  कर  दिया  गया  इस  गाड़ी  को  भिन्‍न  समय  रखकर  अब  शुरू  किया

 ना  हिमांचल  प्रदेश  में  भी  अब  ज्यादा  से  ज्यादा  पर्यटक  आ  रहे  हैं  और  कालका  अथवा
 चंडीगढ़  आकर  रुकने  वाली  अधिक  से  अधिक  गाड़ियों  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  यदि  अमृतसर-कालका
 गाड़ी  चलाई  जाती  तो  इससे  हिमांचल  प्रदेश  और  पंजाब  को  फायदा  पहुंचेगा  और  अम्बाला  कैंट

 आकर  रुकने  वाली  गाड़ियां  कालका  आकर  रुकनी  चाहिए  |  इस  तरह  से  चंडीगढ़  और  हिमाचल  *

 प्रदेश  को  भी  सहायता  मिलेगी  ।  मुझे  आशा  है  कि.मंत्री  जी  इसकी  जांच  आपका  बहुत-बहुत
 धन्यवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सूची  के  अनुसार  अगले  वक्ता  श्री  भेरू  लाल  मीणा  प्रत्येक  वक्ता

 को  10  मिनट  का  समय  दिया  जायेगा  ताकि  इस  वाद-विवाद  में  अधिकाधिक  वक्ता  भाग  ले  सकें  और

 हम  इस  चर्चा  को  निर्धारित  समय  में  पूरा  कर  झकें

 अब  यह  सभा  2.05  पर  पुनः  होने  तक  स्थगित  होती

 1.07

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2.05  तक  के  लिए  स्थगित

 2.18

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  लोकसभा  2.18  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 श्री  भेरू  लाल  मीणा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  मंत्रा  ्॒रय  की  अनुपूरक
 मांगों  पर  बोलना  चाहूंगा  |  मैं  इन  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  |.मैं  ऐतिहासिक  स्थान  की  तरफ

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  और  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इसमें  मेरा  साथ
 व

 उदयपुर  महाराणा  प्रताप  की  जन्म  भूमि  उनके  घोड़े  के  नाम  से  वहां  चेतक  एक्सप्रेस  चलती
 ,

 जब  मेवाड़  में  अंग्रेजों  का राज  उस  जमाने  से  वहां  वह  रेल
 चल  रही

 उसके  बाद  से  उस
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 रेल  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  परिवर्तन  केवल  इतना  ही  हुआ  कि  उसे  चेतक  एक्सप्रेस  का  नाम

 दे  दिया  किन्तु  उस  इतिहास  भूमि  को  हमारे  देश  की  राजधानी  से  ब्राडगेज  से  नहीं  न
 '

 उसके  अन्दर  कोई  महत्वपूर्ण  सुधार

 उस  क्षेत्र  में  80  प्रतिशत  से  ज्यादा  आदिवासी  निवास  करते  भारत  सरकार  की  यह  नीति
 कांग्रेस  की खास  करके  नीति  है  कि  पिछड़े  इलाकों  का  विकास  किया  जाय  और  पिछड़े  लोगों  को

 हर  चीज  के  अन्दर  उत्साहित  किया  किन्तु  मेवाड़ी  में  एक  कहावत  है  कि  जो  जागता  उसका

 मतलब  भैंस  और  जो  सो  जाता  उसका  मैं  जब  से  इस  लोक  समा  में  आया  तब

 से  बराबर  बोलता  रहा  बहिन  गिरिजा  जी  ने  भी  इस  मांग  को  खूब  दोहराया  माथुर  साहब  ने

 भी  खूब  दोहराया  है  परन्तु  वह  मांग  पूरी  नहीं  हुई  और  वह  मैंसा  ही  रहा  मैं  इस  मौके  पर  फिर

 से  रेल  मंत्री  से निवेदन  करूंगा  कि  उस  इतिहास  भूमि  को  राजधानी  से  ब्राड  गेज  से  जोड़ें  |

 एक  बात  के  लिए  मैं  निश्चित  रूप  से  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  दूंगा  कि  राजस्थान  में  आपने

 ब्राड  गेज  करने  के  लिए  ज्यादा  पैसा  दिया  इसमें  तो  कोई  दो  राय  नहीं  किन्तु  वह
 जैसलमेर  दूसरे  एरिया  में  दिया  लेकिन  उसके  लिए  भी  मैं  धन्यवाद  दूंगा  कि  आपने

 दिल्‍ली  से  जयपुर  को  ब्राड  गेज  से  जोड़  दिया  और  आप  उसको  वाया  मारवाड़  होते  हुए
 अहमदाबाद  तक  ले  किन्तु  उदयपुर  उसके  साथ  नहीं  उदयपुर  को  जोड़ने  के  लिए

 भीलवाड़ा  चित्तौड़  से  जाना  तब  जाकर  उदयपुर  यदि  आप  इसको  जोड़ते  हैं

 तो  उससे  आदिवासी  क्षेत्र  का  विकास

 उदयपुर  क्षेत्र  में  ऐसी  भूमिगत  सम्पत्ति  पड़ी  हुई  जिसको  निकालने  के  लिए  निश्चित  रूप

 से  आवागमन  के  साधन  चाहिए  |  अभी  वहां  आवागमन  के  लिए  नेशनल  हाइवे  वह  उदयपुर  के  बीच

 में  से  ही  जाती  वहां  रेलवे  लाइन  सभी  कुछ  है  लकिन  जब  हम  इक्कीसवीं  सदी  में  जाने  की

 सोच  रहे  हैं  और  सारे  देश  के  अन्दर  और  दुनियां  में  जो  विकास  हो  रहा  है  तो  उन  पिछड़े  इलाकों
 का  भी  विकास  होना  चाहिए  लेकिन  वहां  विकास  नहीं  एक  तरफ  तो  हम  कहते  हैं  कि  पिछड़े

 इलाकों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विकास  किया  जाय  और  दूसरी  तरफ  हम  उन  इलाकों  को  नहीं

 देखें  तो  यह  उन  लोगों  के  साथ  अन्याय  बजट  में  तो  आपने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  घोषणा  नहीं  की

 थी  कि  उस  लाइन  को  ब्राडगेज  में  बदला  जायेगा  लेकिन  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इसी  पंचवर्षीय

 योजना  में  उस  काम  को  चालू  करवाऐँगे  और  किसी  भी  तरह  से  प्रावधान  निकालकर  उस  लाइन  के

 लिए  आप  प्राथमिकता  देंगे  ताकि  उस  क्षेत्र  के आदिवासियों  को  लाभ

 उस  क्षेत्र  में  राक  सोप  स्टोन  और  मारबल  जिंक  आदि  धातुएँ  बहुतायत  में

 मारबल  तो  विदेशों  में  भी  जाता  क्योंकिਂ  वहां  का  मारबल  बहुत  अच्छा  वहां  आवागमन  का

 साधन  नहीं  होने  से  कोई  बड़ी  मशीन  नहीं  आ  जो  बड़ी  लाइन  होने  से  आसानी  से  आ  सकती

 अगर  वहां  कोई  बड़ा  उद्योग  लगाये  तो  उसके  लिए  जैसी  मशीनरी  वह  छोटी  लाइन  से

 नहीं  आ  सकती  ।  बड़ी  लाइन  होने  से  वह  मशीनरी  आ  सकती  है  और  तब  बड़े  उद्योगपति  उस  क्षेत्र

 में  उद्योग  लगा  सकते  उससे  आदिवासी  लोगों  को  रोजगार  मिल

 263



 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  तथ
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 +++  _लम-_म-म>म-म-म  नाना

 मैं  इस  मौके  पर  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उस  क्षेत्र  में  जो आदिवासी  पढ़े-लिखे  नवयुवक
 जिन्होंने  [11  भी  कर  रखी  है  और  उनमें  से  बहुत  से  लोगों  से  रेलवे  डिपार्टमेंट  में  ही  एप्रेण्टिसशिप

 है

 में  काम  किया  हुआ  किन्तु  किसी  को  भी  रेलवे  में  नौकरी  नहीं  मिली  |  मुझे  याद  पड़ता  जब  जगजीवन

 राम  जी  रेल  मंत्री  मेरी-उम्र  बहुत  छोटी  उन्होंने  बहुत  से  पिछड़े  हुए  लोगों  को  रेलवे  में  लगाया

 था  और  आप  कहां  तक  इन  आदिवासियों  पर  दया  कर  मैं  कह  नहीं  सकता  मैं  यहं  बात

 अपनी  तरफ  से  नहीं  कर  रहा  सरकार  की  नीति  है  कि  पिछड़े  इलाकों  को  विकसित  किया

 मैं  उसी  नीति  के  अनुसार  बोल  रहा  जब  मैं  अपने  पिछड़े  क्षेत्र  में  जाता  तो  देखता  हूं  कि  पिछड़े
 क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हुआ  है  और  जब  विकास  नहीं  होता  तो  लोग  मुझे  कहते  हैं  कि  आप  वहां

 जाकर  क्‍या  करते  इसलिए  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  इन  क्षेत्रों  क ेविकास  को  ध्यान

 में  रखते  इस  लाइन  को  आप  ब्राडगेज  में  परिवर्तित  जिससे  जिन  धातुओं  का  मैंने  जिक्र  किया

 उनका  दोहन  हो  और  वहां  का  विकास  हो  |  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  बम्बई  से  उदयपुर
 ब्राडगेज  जोड़  न  होने  के  कारण  व्यापारी  लोग  कुछ  नहीं  कर  पाते

 जयपुर  से  हावड़ा  के  लिए  जो  आपने  गाड़ी  चलाई  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 लेकिन  इस  गाड़ी  में  सामान्य  डिब्बे  बहुत  कम  सामान्य  डिब्बे  कम  लगने  से  साधारण  यात्रियों

 के  आने-जाने  में  परेशानी  होती  आप  जैसे  लोग  तो  रिजर्वेशन  करा  लेते  लेकिन  सामान्य

 जनता  तो  टिकट  लेकर  ट्रेन  में  बैठ  जाती  ऐसे  लोगों  को  इस  गाड़ी  में  परेशानी  होती  मेरा

 आपसे  निवेदन  है  कि  इस  गाड़ी  में  सामान्य  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ायी  इसी  प्रकार  चेतक  एक्सप्रैस
 में  भी  सामान्य  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ायी  जिससे  लोगों  को  आने-ज़ाने  में  सुविधा  एक  बात

 में  इस  गाड़ी  की  गति  के  बारे  में  कहना  चाहता  कहने  को  तो  यह  गाड़ी  उदयपुर  से  चलकर  चार
 बजे  और  कभी-कभी  बजे  दिल्ली  पहुंच  जाती  लेकिन  इसमें  समय  काफी  लगता  मैं  इसी
 गाड़ी  से  सफर  करता  इस  गाड़ी  में  पहले  तो  इंजन  कोयले  का  उस  क्षेत्र  के  सांसदों  के  निवदेन
 पर  डीजल  इंजन  लगाया  तो  लेकिन  पुराना  लगाया  गया  है  और  यह  गाड़ी  बहुत  से  स्टेशनों  पर
 रूकती  भी  इस  वजह  से  इस  गाड़ी  की  गति  धीमी  उस  समय  सांसदों  न ेअलग-अलग  मांगे

 रखी  ताकि  आम  जनता  को  स्टेशन  ज्यादा  हो  तो  उनको  सुविधा  मैं  उसका  विरोध  नहीं  करता

 लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गाड़ी  की  गति  तेज  होगी  तो  गाड़ी  जल्दी  दिल्ली  पहुंचेगी  |  उदयपुर
 से  जयपुर  तक  तो  आ  जाते  लेकिन  जयपुर  से  दिल्‍ली  आते-आते  बोर  हो  जाते  परेशान  होना
 पड़ता  है  और  रास्ते  में  सही  तरीके  से  खाना  भी  नहीं  मिलता  मैं  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना

 चाहता  बम्बई  से  राजधानी  को  जोड़ने  के  लिए  ब्राडगेज  अतिशीघ्र  चालू  करवायें  और

 अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-उदयपुर  को  जोड़ने  के  लिए  भी  मैं  आपसे  मांग  करता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  के  लिए  समय

 लिए  और  मंत्रालय  को  अच्छा  कार्य  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  | अनेक  राजधानी  और  शताब्दी  रेलगाड़ियां

 शुरू  की  गई  हैं|  अनेक  नई  रेलगाड़ियां  शुरू  की  गई  हैं  और  कुछ  रेलगाड़ियों  को  आगे  तक  बढ़ाया
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 25  1916  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांग  1991-92
 कहा  ह॑एएएएएएणएणणणणशशश  आज  ज>ग--<णूड  >>  «2४  उन  आया  जा  5  जमा

 गया  लेकिन  आज  मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  विशेषरूप  से  हरियाणा  से  संबंधित  समस्याओं  पर
 जोर  दैना  चाहता  रेलवे  घरामर्शचात्री  समिति  का  अनैक  वर्षों  तक  सदस्य  रहने  के  कारण  मैं  इम
 समस्याओं  पर  विन्नार  विमर्श  करता  रहा  हूं  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण

 पहलुओं  कौ  और  आक्ृष्ह  करना  क्षत्याधिक  आवश्यक  मानता
 है

 हरियाणा  का  एक  उपमण्डल  है  जो  यदि  मैं  गलत  नहीं  कर  रहा  हूं  तो  महेन्द्रगढ़  जिले

 के  बाद  सेना  में  सर्वाधिक  योगदान्त  करता  लेकिन  झज्जर  की  प्रत्येक  दृष्टि  से  पूर्णरूप  से  उपेक्षित

 यहां  कोई  विकास  कार्य  भहीं  हुआ  है  क्योंकि  यह  क्षेत्र  रेल  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  राष्ट्रीय  ,
 राजधानी  क्षेत्र  ने  सुझाव  द्विया  है  कि  झज़्जर  सै  होकर  रिवाड़ी  और  रोहतक  को  जोड़ने
 वाले  किसी  बाईपास  का  निर्माण  किया  ज़ाना  चाहिए  |  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  परियोजनाਂ  के  लिए
 सर्वेक्षण  करा  लिया  गया  है  |  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  कार्य  को  रैलवे  कब  अंजाम  देगी  |  जब  तक  झज्जर

 को  रेल  मार्ग  रू  हीं  जौह़्ा  ज़ाता  है  तब  तक  वहां  कोई  विकास  कार्य  नहीं  हो  सकता  अतएव  मंत्री

 महोदय  से  मेरा  पुरजोर  आग्रह  है  कि  वे  इस  कार्य  को  प्राथमिकता

 दूसरी  बात  यह  है  कि  शताब्दी  एक्सप्रेस  को अमृतसर-दिल्ली-अमृतसर  चलाया  गया

 हम  बहुत  खुश  मैं  ऐल  मंत्री  को  बधाई  देता  लेकिन  यहां  पर  कबीर  की  पंक्ति  बिच्

 मीन  प्यासीਂ  चरितार्थ  होती  अमृतसर  से,दिल्ली  करीब  458  किलोमीटर  दूर  आप  दिल्ली  या

 अमृतसर  से  गाडी  चलाते  हैं  यह  225  या  230  की  दूरी  जोकि  लगभग  आधी  दूरी  है  हरियाणा

 में  से  होकर  गुजरती  मैं  यह  समझाने  में  असमर्थ  हूँ  कि  हमको  इस  सुविधा  से  वंचित  क्‍यों  रखा

 जा  रहा  है|  माननीय  मंत्री  हंस  रहे  हैं|  माननीय  मंत्री  महोदय  बड़ी  विनम्रता  से  यह  कहने  की  घृष्टता
 कर  रहा  हूं  कि  यह  मामला  हंसी  में  उड़ाने  का  नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हमारे  साथ  यह  स्पष्ट

 भेदभाव  तले  अंधेरे  घाली  बात  हैਂ  ये  रेलगाड़ी  458  कुल  दूरी  में  से  225  कि.मी

 हरियाणा  में  से होकर  तय  करती  और  आप  अम्बाला  में  इसका  स्टॉप  नहीं  रखवा  सकते  पंजाब

 के  एक  मेरे  मित्र  कह  एहे  कि  अमृतसर  एक  पवित्र  स्थल  और  भक्त  वहां  जाते  मैं

 उससे  सहमत  हूं  लेकिन  कुरुक्षेत्र  और  अम्बाला  के  पर्यटकों  को  इससे  वंचित  रखा

 जाये  |  इन  स्थानों  के  रहने  वाले  अनेक  सिख्र  अमृतसर  जाते  हैं  |  उनकी  उपेक्षा  क्यों  की  गई  महोदय

 मेरा  आग्रह  है  कि  अम्बाला  में  इसका  एक  स्टेप  दिया  जाना  चाहिए  |  अम्बाला  छावनी  से  अमृतसर  248

 दूर  हम  हरियाणा  में  पंजाब  की  दिशा  में  ।5  से  20  आगे  जा  सकते  हैं  लेकिन  मैं

 समझता  हूं  कि  अम्बाला  से  यह  245  दूर  आपने  इस  गाड़ी  का  लुधियाना  में  स्टॉप  दिया

 आपने  जलन्धर  में  इस  गाड़ी  का  स्टॉप  रखा  है  जो  अमृतसर  से  मात्र  50  दूर  है  लेकिन

 आपने  अम्बाला  में  स्टॉप  नहीं  रखा  है  और  आपने  कुरुक्षेत्र  जैसे  ऐतिहासिक  स्थल  पर  इस  गाड़ी  का

 स्टॉप  नहीं  रखा  घोर  अन्याय  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  गलती  में  ,

 सुधार  हमें  अम्बाला  तक  शताब्दी  से  यात्रा  करने  की  सुविधा  से  वंचित  नहीं  किया  जाना

 यह  एक  बात

 आपने  दूसरी  शताब्दी  एक्सप्रेस  भी  शुरू  की  मैं  ऐसा  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  रिरपॉर्टों

 के  आधार पर  कह  रहा  हूं  |  चण्डीगढ़  से  दिल्‍ली  को  चलने  वाली  दूसरी  शताब्दी  एक्सप्रेस का  भी  अम्बाला

 में  स्टॉप  नहीं  मैं  ऐसा  निश्चय  पूर्वक नहीं  कह  रहा  लेकिन  यदि यह  सच  है  तो  यह  घोर  अन्याय
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 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांग  1991-92  16  1994
 क्रो  आ  आेे  धिछधछछीेस  सी  ा  |  डञीस  न्‍क्‍क्

 यह  दूरी  250  के  करीब  जब  आप  शताब्दी  एक्सप्रेस  की  सुविधा  दे  रहे  हैं  तो आपको

 अम्बाला  में  भी  स्टॉप  रखना

 जम्मू  और  तवी  के  लिए  भी  अनेक  गाड़ियां  क्योंकि  वहां  पर  देवी  का  पवित्र  स्थल

 लोग  कश्मीर  भी  जाते  हैं  |  आपने  कुछ  रेलगाड़ियों  की  दूरी  को  बढ़ाया  है  तथा  कुछ  नई  रेलगाड़ियां

 भी  शुरू  की  परन्तु  आपने  जिला  मुख्यालयों  अर्थात  करनाल  और  कुरूक्षेत्र  मे ंउनका  कोई  पड़ाव

 नहीं  दिया  करनाल  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आता  मैंने  इसके  खिलाफ  लगातार  हल्ला

 महाराजा  करण  के  दिनों  से  करनाल  एक  ऐतिहासिक  जगह  करनाल  में  जैसी

 बड़ी  संस्थाएं  कंरनाल  और  कुरुक्षेत्र  दो  सबसे  बड़े  चावल  उत्पादक  क्षेत्र  ये  केन्द्रीय  पूल  में

 सबसे  ज्यादा  योगदान  कर  रहे  हैं|  यहां  पर  कई  कॉलेज  तथा  उद्योग  मैं  इसे  समझ  पाने  में  असमर्थ

 क्या  करनाल  के  नागरिकों  को  इन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  वे  हमें

 यह  कहकर  डांटते  हैं  आप  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  लगातार  चौथी  बार  प्रतिनिधित्व  कर  रहे

 हम  आपका  चुनाव  करते  हमें  यह  शर्म  महसूस  होती  है  कि  आप  अपने  रेलमंत्री  को  भी  विश्वास

 में  लेकर  कालीन  रेलगाड़ियों  को  करनाल  में  रूकवाने  की  व्यवस्था  करवाने  में  असफल  रहे  हैं  ।”
 जब  भी  मैं  रेलगाड़ी  से  सफर  करता  हूँ  मुझे  इस  तरह  की  शिकायतें  सुननी  पड़ती  मैं  इस  मुद्दे  पर

 बहस  करता  चला  आ  रहा

 हाल  में  दो  रेलगाड़ियों  की  दूरी  बढ़ाई  गई  हम  इसके  लिए  काफी  आभारी

 रेल  पटरियों  के  दोहरीकरण  के  बाद  कई  मेल  एक्सप्रेस  तथा  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ियां  शुरू  की  गई

 रेलगाड़ियों  की कोई  कमी  नहीं  परन्तु  परिस्थिति  ऐसी  है  जैसे  कि  हम  पानी  के  होते  हुए  भी

 प्यासे  रह  ये  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियां  अम्बाला  और  के  बीच  चार  स्टेशनों  पर  रुकवाने

 की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  परन्तु  करनाल  में  रूकवाने  की  बात  मंजूर  नहीं  हो  सकती

 इतनी  सारी  नई  रेलगाड़ियां  शुरू  करने  के  बाद  कम  से  कम  वैष्णों  देवी  जाने  वाले

 लोगों  के  लिए  एक  प्रातः  कालीन  तथा  एक  सांय  कालीन  रेलगाड़ी  को  करनाल  में  रूकने  की  व्यवस्था

 होनी  यह  कोई  बहुत  बड़ी  मांग  नहीं

 सरदार  उमराव  सिंह  ने  कहा  कि  उन्होंने  शताब्दी  एक्सप्रेस  से अमृतसर  से  दिल्‍ली  तक  एक
 बार  यात्रा  की  थी  |  हालांकि  निर्धारित  समय  6  घंटे  का  था  परन्तु  रेलगाड़ी  ने  केवल  5  घंटे  15  मिनट

 का  समय  अर्थात  नियत  समय  से  45  मिनट  कम  समय  में  पहुंचा  ग्रह  प्रशंसनीय  बात

 आप  इस  समय  का  उपयोग  करनाल  में  इसके  रूकने  की  व्यावस्था  हेतु  करके  हरियाणा  के  लोगों

 को  यह  सुविधा  प्रदान  कर  सकते

 इसी  पानीपत  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  एक  विधान  सभा  क्षेत्र  यह  एक  जिला  मुख्यालय
 इसकी  जनसंख्या  तीन  लाख  से  अधिक  है  ।  पानीपत  पूरे  देश  में  सूती  वस्त्रों  का  सबसे  बड़ा  निर्यातक

 रेल  मंत्रालय  का  उदार  नजरिया  आवश्यंकताओं  को  पूरा  कर  लेकिन  मुझे  मालूम
 नहीं  है  कि  हमने  कया  पाप  किया  लेकिन  इस  तरह  के  बडे  औद्योगिक  तथा  ऐतिहासिक  नगर
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 अति
 क्त  अनुदानों  की  मांग  1991-92

 जहां  पर  तीन  युद्ध  लड़े  गए  तथा  जो  चादर  और  पर्दों  का  निर्यात  कनाडा  और  अमेरिका  को  करता

 वहां  पर  एक  भी  रेलगाड़ी  को  रूकवाने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  मेरा  माननीय  मंत्री  से  आग्रह

 है  कि  जम्मू  तथा  दिल्ली  की  तरफ  जानें  वाली  सभी  मेल  एक्सप्रेस  तथा  सुपर  फास्ट  आदि
 सभी  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  आरक्षण  कोच  बढ़ाकर  कम  से  कम  चार  कर  दिया  मुझे  सभी

 रैलगाड़ियों  के  नाम  बताने  की  आवश्यकता  नहीं

 एक  ऊचाहार  एक्सप्रेस  नाम  रेलगाड़ी  यह  रेलगाड़ी  अम्बाला  तक  जाती  है  ।  शायद

 इसलिए  यदि  मैं  गलत  नहीं  हूं  तो  दिल्ली  में  प्लेटफार्म  की कमी  की  वजह  से  7  बजे  सुबह  चलती  है
 तथा  10.30  के  आसपास  अम्ब्राला  पहुंच  जाती  यह  वहां  पहुंचकर  पांच  घंटे  तक  पड़ी  रहती

 इसे  विश्राम  करने  दिया  जाता  है  ताकि  इसका  ईंजन  गर्म  नहीं

 मैं  इस  संबंध  में  अनुरोध  करता  रहता  सैंकड़ों  लोग  जो  चंडीगढ़  जाते  हैं  इस  अवसर  का

 लाभ  उठा  सकते  चंडीगढ़  पंजाब  के  अलावा  हरियाणा  की  भी  राजघानी  लेकिन  रेल  मंत्रालय
 ने  इस  राज्य  को  क्‍या  सुविधाऐं  प्रदान  की  घरौंदा  तथा  नीलोखेड़ी  स्टेशन  पर  गाड़िया

 केवल  एक  मिनट  के  लिए  ही  रुकती

 रैल  मंत्री  ने  अपने  मंत्रालय  की  कार्यप्रणाली  का  अध्ययन  करने  कै  लिए  क्षेत्रों  का  दौरा  करने

 वाली  समितियां  तथा  उपसमितियां  बनाई  यह  काफी  अच्छी  नीति  यह  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  में

 अवास्था  जगाने  का  कार्य

 सूरज  मंडल  समिति  ने  इन  स्टेशनों  पर  गाड़ी  रोके  जाने  की  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया

 लेकिन  मुझे  वह  सुविधाएं,/“राहत  नहीं  मिल  पाई  हैं  जिसके  लिए  मैं  आवाज  उठा  रहा  था  |

 मैं  माननीय  मंत्री  से यह  आग्रह  कर  सकता  हूं  कि  वे  इसे  व्यावहारिक  रूप  देने  तथा  क्रियान्वित  करने

 में  सफल  होंगें  ?  सूरज  मंडल  समिति  ने  ऊँचाहार  एक्सप्रेस  को  रोकने  की  व्यवस्था  का  सुझाव  दिया

 यह  पहली  बार  मैं  इसका  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  पहले  की  गई  बैठक  में  भी  यह  प्रश्न

 मुझसे  पूछा  गया  था  कि  शर्मा  आप  किन-किन  स्टेशनों  पर  गाड़ियों  के  रूकने  की  व्यवस्था  करवाने

 पर  जोर  देना  मेरा  जवाब  था  घरौंदा  और  लेकिन  केवल  इसलिए
 कि  ये  तीन  जगह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंआती  हैं  इसलिए  मेरा  आग्रह  स्वीकार  नहीं  किया  गया  मुझे
 नहीं  मालूम  है  कि  मेरी  बातों  से  वे नाराज  या  नाखुश  हुए  हैं  या  लेकिन  मेरा  दुर्भाग्य  यह  है  कि

 मैं  हर  समय  अपनी  बात  स्पष्ट  शब्दों  में  रख  देता  जब  आप  कड़वी  बातें  बोल  रहे  तब  आपको

 सच  ही  माना  जाना  चाहिए  हमें  अपना  कोई  मतलब  नहीं  साधना  मैं  उनकी  समस्याएं  समझता

 मैं  उनकी  कठिनाइयां  समझता

 मैं  रेल  मंत्रालय  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  उनके  ध्यान  में  लाई  जाने  वाली  छोटी  समस्याओं

 के  समाधान  के  लिए  एक  व्यावहारिक  तथा  युक्‍क्तिसंगत  रवैया  अपनाया

 इसके  बाद  में  विद्युतीकरण  पर  आता  1991-92  वर्ष  बजढ  में  दिल्ली  से  लुधियाना  तक॑

 विद्युतीकरण  के  लिए  236  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  यह  कार्य  काफी  धीमी  गति  से

 चल  रहा  इसे  इस  पंचवर्षीय  योजना  तक  पूरा  किया  जाना  था  और  पानीपत  तक  जल्द  पूरा  किया

 जाना  था  जो  दिल्ली से
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 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांग  1991-92  16  1994

 आप  यात्रियों  को  2-3  लोकल  विद्युत  रेलगाड़ियां  देकर  उन्हें  राहत  पहुंचा  सकते  हैं  जब  तक
 कि  विद्युतीकरण  पुरा  नहीं  कर  लिया  जाता  क्‍योंकि  जैसे  ही  विद्युतीकरण  का  काम  पूरा  कर  लिया
 जाता  है  तो  आपको  प्लेटफार्मों  का  विस्तार  करना  लेकिन  तब  तक  आप  दिल्‍ली  और  पानीपत
 के  बीच  लोकल  विद्युत  रेलगाड़ियां  चलाकर  दैनिक  रेल  यात्रियों  तथा  हजारों  अन्य  यात्रियों  की  राहत

 पहुंचा  सकते

 पहले  एक  शालीमार  एक्सप्रेस  चलाई  जाती  थी  |  यह  दिल्ली  से  अमृतसर  वाया  करनाल
 और  कुरुक्षेत्र  होकर  जाती  लेकिन  इसे  छः  सात  वर्ष  पहले  मेरठ  से  मोड़  लिया  मैंने  पूछा
 कि  यह  क्या  उन्होंने  कहा  आपको  राहत  पहुंचाएंगे

 |ਂ
 राहत  पहुंचाई  गई  |  एक  रेलगाड़ी

 एक्सप्रेसਂ  के  नाम  से  चलती  भी  जो  दिल्ली  से  4.30  सांय  चलती  थी  परन्तु  उसे  प्रतिदिन  देर  हो  जाती

 मैं  सामान्यतया  करनाल  मैं  रहता  इसलिए  मैं  वहां  स ेअक्सर  आया  जाया  करता  मैंने

 यह  मुद्दा  उठाया  कि  यह  राज  लेट  क्‍यों  हो  जाती  तब  हमने  पाया  कि  मेरी  परेशानी  दूर  करने  के

 स्थान  पर  उन्होंने  कहा  कि  है  आप  बार-बार  इस  समस्य  को  उठा  रहे  हैं  तो आपको  एक  सबक

 सिखाना  हम  इस  रेलगाड़ी  को  ऐसे  समय  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  कि  यह  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र

 से  रात  में  गुजरे  ताकि  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोग  इस  रेलगाड़ी  का  फायदा  नहीं  उठा

 मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  2.30  सांय  से  9.00  बजे  रात्री  के  बीच  कोई  रेल  या  एक्सप्रेस

 या  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  नहीं  है  जो  दिल्‍ली  से  अमृतसर  या  जम्मू  तवी  वाग्रा  पानीपत  और  करनाल

 होकर  जाती  जोकि  उत्तर  रेलवे  के  मुख्या  स्टेशन  सुबह  के  समय  5.00  बजे  से  अपराह  2.30

 बजे  तक  रेलगाड़ियां  चलती  मैं  इस  रहस्य  को  समझ  पाने  में  असमर्थ  इस  मामले  की  तह  तक
 क्यों  नही  पहुंचा  कम  से  कम  एक  दो  रेलगाड़ियां  जरूर  शुरू  की  जानी  चाहिए

 अत्यन्त  विनम्नतापूर्वक  तथा  प्रभावशाली  ढ़ंग  से  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  यह  आग्रह
 करूंगा  कि  वे  मेरे  द्वारा  सभा  पटल  पर  रखी  समस्याओं  की  ओर  मेरे  राज्य  तथा  मेरे  द्वारा
 प्रतिनिधित्व  की  जा  रहीं  जनता  के  हित  में  ध्यान  मैं  एक  बार  फिर  उनसे  यह  आग्रह  करूंगा  कि

 वे  हमारी  उन  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  देकर  हमें  राहत  पहुचाएं  जिनके  लिए  हम  बार-बार  कह  रहे

 श्री  अन्बारासु  :  उपाध्यक्ष  यद्यपि  मैं  अनुदानों  की  मांगों का  समर्थन

 करता  हू  ऐसा  ५२ते  हुए  मेरे  मन  भारी  गत  बजट  में  तमिलनाडु  के  साथ  पूर्ण  भेदभाव  बरता

 गया  था

 धन  यह  4.  |  माननीय  रेल  मत्रो  के  ध्यान  में  ला  दी  तमिलनाडू  के  लिए  कोई  नई  रेलगाड़ी
 नहीं  च.१ई  नई  लाईन  नहीं  विछाई  गई  अधूरी  परियोजनाओं  के  लिए  थोड़ी  बहुत  धनराशि

 आया ७  की  गई
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 25  1916  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांग  1991-92 की  महोदय, मद्रास जैसे शहर के खेद

 मद्रास  जैसे  शहर  के  लिए  यह  बड़े  खेद  की  बात  है.जहां  द्गरुत  परिवहन  प्रणाली  का
 कार्य  1983  में  शुरू  किया  गया  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  प्रधान  मंत्री  तो  इस  परियोजना
 को  स्वीकृति  दी  गई  उस  समय  भी  मैं  इस  सभा  का  सदस्य  था|  क्या  आप  जानते  हैं
 कि  उस  समय  कितनी  लंबी  रेल  लाइन  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ?  उस  समय  यह  8.5  रेल

 लाइन  की  परिकल्पना  की  गई  अब  हम  1904  में  रह  रहे  रेल  मंत्री  ने  वादा  किया  था  कि

 यह  रेल  लाइन  1990  में  ही  चालू  हो  जायेगी  और  रेल  मंत्री  ने  पुनः  वादा  किया  था  कि  यह  1992

 तक  चालू  हो  अब  वर्ष  1994  आ  गया  अब  तक  इन्होंने  चपक  तक  चार  लम्बी  रेल

 लाइन  बिछाई  गई  इसकी  कुल  लंबाई  8.5  अभी  तक  4  से  कुछ  अधिक  लंबी

 रेल  लाइन  बिछाई  गई  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  कोई  इच्छा  शक्ति  नहीं  मुझे  यह  लगता  है  कि
 रेल  मंत्री  इस  परियोजना  को  पूरी  करने  हेतु  इच्छुक  और  उत्साही  नहीं  यही  कारण है  कि  प्रत्येक

 बार  इस  परियोजना  के  लिए  बहुत  कम  धनराशि  आंवटित  की  जा  रही  जबकि  कलकत्ता
 और  अन्य  स्थानों  पर  इसी  प्राकर  की  परियोजना  समय  से  पूर्व  ही  पूरी  कर  ली  गई

 मैं  जिस  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  शुरू  अर्थात

 1983  में  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  55  करोड़  रुपये  ही  थी  ।  लेकिन  अब  यह  लागत  बढ़कर

 250  करोड़  रुपये  जा  पहुंची  इस  अत्यधिक  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदार  कौन  हैं  ?  इसके  लिए  किसे

 दोष  दिया  जाए  ?  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  इस  परियोजना  को  कम  से  कम  1995  से  पूर्व  पूरी
 कराने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 महोदय  इस  परियोजना  का  नाम  द्वुत  परिवहन  प्रणाली  लेकिन  जिस  गति  से  इसे  पूरा  किया
 जा  रहा  है  उसे  तो  द्वुत  गति  नहीं  कहा  जा  यह  परियोजना  कछुए  की  चाल  से  चल  रही

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  कम  से  कम  1995

 से  पूरी  कराने  हेतु  कुछ  और  धनराशि  आवंटित  की  जाये  ।

 इस  बोर  में  मैं  कुछ  अन्य  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  करना  तकिन  मै  माननीय

 रेल  मंत्री  को  सतर्क  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  परियोजना  को  1995  से  पूर्व  नहीं  किया  जाता

 तो  मैं  अपने  सहयोगियों  के  साथ  दक्षिण  रेल  मुख्यालय  के  समक्ष  धरना  दूंगा  और  यह  सुनिश्चित
 कराऊंगा  कि  यह  परियोजना  शीघ्र  पूरी

 डिंडीगुल  और  मद्रास  के  बीच  बड़ी  रेल  लाइने  बिछाने  का  कार्य  इसी  वर्ष  हो  पूरा  होना

 मुझे  एक  विश्वस्त  सूत्र  से  जानकारी  मिली  है  कि  इसके  निमित  राशि  को  कर्नाटक  को  दे  दिया  गया

 मैंने  रेल  मंत्रालय  के  इस  आदेश  से  संबंधित  श्रति  किसी  तरह  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की

 उनके  अधिकारी  उनके  प्रति  ही  वफादार  बे  मंत्रालय  की  बजाय  मंत्री  के  प्रति  अधिक  वफादार

 हैं  । इसी  कारण  से  मैं  उस  आदेश  की  प्रति  प्राप्त  महीं  कर  सका
 |

 लेकिन  मेरे  पास  एक  विश्वस्त  सूचना

 है  जिसका  मैंने  दक्षिण  रेल  में  अनेक  शीर्ष  अधिकारियों  का  उल्लेख  किया  है  कि  यह  धनराशि  कर्नाटक

 को  दे  दी  गई
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 मैं  यहां  पर  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  श्री  गंनीखान  चौधरी  रेल  मंत्री

 तो  उन्हें  मंत्रीਂ  कहा  जाता  जब  श्री  माधव  राबें  सिंधियां  रेल  मंत्री  थे  तों  उम्हें

 मंत्रीਂ  कहा  जाता  लेकिन  जब  इस  समंय  हमारे  मानमीय  मंत्री  जी  रेल  मंत्री  हैं  तौ  मैं

 नहीं  चाहता  कि.उन्हें  *कर्नाटक  का  बहादुरਂ  कहा  जाए  यद्यपि  वह  कद  से  छोटे  हैं
 परन्तु  कार्थवाही

 में  वह  बहुत  बहादुर  मुझे  यह  मालूम  मुझे  उन  पर  विश्वास  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  सैं

 इस  धनराशि  को  कर्नाटक  को  न  देने  का  अनुरौध॑  करता

 श्री  देवराय  नायक॑  :  आपको  गलतफहमी  यह  बात  सही  नही  है|  उमके

 सामने  पूरा  देश  वह  अपने  साथ  पूरे  देश  को  लेकरं  चल  रहे  कैवंल  कर्नाटक  को  ही  नहीं  ..

 कि

 श्री  अन्यारासु
 :  वह  केवल  बंगलौर  शहर  का  ही  ध्यान  रख  रहे

 समूचे  दक्षिण  रेल  मुख्यालय  को  रंथामांतरित  कर  बंगलौर  ले  जाने  की एक  कोशिश

 की  गई  उस  समय  हम  सभी  एकजुट  होकर  प्रधान॑  मंत्री  से  मिले  थे  और  उनके  कहने  पर  ही  यह

 कोशिश  छोड़ी  गई

 रेल  मंत्री  जाफर  :  ऐसा  कंष  हुओ  था  ?

 श्री  अन्बारासु  :  यह  कोशिश  पिछले  सै  पिछले  साल  की  गई  उस  समय  हमने  एक

 ज्ञापन  भी  दिया

 श्री  नारायणन  :  तमिलनाडु  के  लोग  इस  तरह  का  सौतेला

 व्यवहार  सहन  नहीं  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वँहे  हन  गलतियों  को
 ठीक

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मुझे  इस  बात  का  बहुत  खेद  कुछ  समय  पूर्व  केरल

 से  किसी  मित्र  ने  अपनी  बात  कही  उन्होंने  कहा  कि  जो  माल  केरल  के  लिए  उसे  कर्नाटक

 ले  जाया  गया  और  अब  मेरे  मित्र  श्री  अन्बारासु  कह  रहे  हैं  कि  मैंने  दक्षिण  रेलवे  फे  मुर्क्ालिय  कौ  बेगलौरं

 स्थानांतरित  कर  दिया  मुझे  नहीं  मालूम  कि  मुझे  सच  बताना  चांहिए  अथवा  सच  यह  है  कि
 दक्षिण  रेलवे  का  मुख्यालय  मद्रास  में  है  और  बड़ी  संख्या  में  तमिल  लोग  जो  वहां  कार्य  करते  वही
 बंगलौर  सहित  दज्ञिण  रेलवे  मुख्यालय  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  समूचे  क्षेत्र  के  हितों  का  ध्यान  रखते

 श्री  अन्यारासु  जो  कुछ  चाहें  कह  सकते  हैं  लेकिन  सच्धाई  यही

 श्री  अन्बारासु  :  श्री  जो  दक्षिण  रेलवे  मुख्यालय  के  महा  प्रबन्धक  तमिलवासी

 नहीं

 श्री  जाफर  शरीफ  :  एक  महाप्रंधन्‍्धऊ  के  तमिलवासी
 न

 होने  से  क्‍या  फर्क  पड़ता
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 श्री  अन्बारासु  :  कई  अधिकारी  बाहर  से  कर्नाटक  के  लोग  भी  वहां

 कार्यरत

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मैं  वर्तमान  और  भूतपूर्व  सभी  रेलमंत्रियों  के  प्रति  सम्मान
 रखते  हुए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  रेल  मंत्री  के  लिए  कोई  एक  राज्य  महत्वपूर्ण  नहीं  होता
 बल्कि  देश  महत्वपूर्ण  होता  जो  भी  परियोजनाएं  हमने  शुरू  की  हैं  वे  राज्यों  के आधार  पर  नहीं
 हैं|  मैंने  समी  सदस्यों  की  बातें  सुनी  हैं  |  प्रत्येक  सदस्य  राज्यों  क ेआधार  पर  मांग  रखता  है  |  एक  जोनल

 रेलवे  में  तीन  या  चार  राज्य  आते  जोनल  क्षेत्राधिकार  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  से  पूरी  तरह  भिन्न
 यह  विभिन्‍न  राज्यों  में  बंटा  होता  हम  परियोजनाएं  मार्गों  के  आधार  पर  शुरू  करते  हैं  न  कि  किसी
 राज्य  विशेष  के  आधार

 श्री  नारायणन  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मद्रास  स्थित  इन्टेग्रल  कोच  फैक्टरी
 की  क्षमता  में  अत्यधिक  कमी  क्‍यों  की  गई  सात  सौ  डिब्बों  के  निर्माण  कार्य  को  पंजाब  में  कपूरथला
 को  दे  दिया  गया

 श्री  जाफर  शरीफ  :  यह  बात  भी  गलत  है  |  हमने  न  तो  पेरम्बूर  स ेकपूरथला
 और  न  ही  कपूरथला  से  पेरम्बूर  कोई  काम  भेजा

 जहां  तक  डिब्बों  का  संबंध  है  हमारे  यहां  तीन  निर्माण  एककं  एक  तो  मद्रास  के  निकट

 पेरम्बूर  में  स्थित  दूसरा  एकक  पंजाब  में  कपूरथला  में  स्थिति  है  और  तीसरा  एकक  भारत  अर्थ  मूवर्स
 बंगलौर  में  रिथत  हमने  रेल  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कपूरथला  और  पेरम्बूर  स्थित

 हमारे  अपने  एककों  के  माध्यम  से  क्रमादेश  दिए  हमने  रक्षा  मंत्रालय  के  अंतर्गत  आने  वाले  भ

 अर्थ  मूवर्स  जोकि  मेरे  निर्वाचन  बंगलौर  में  स्थित  को  एक  भी  क्रयादेश  नहीं  दिया

 इस  से  यह  बत्ता  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  रेल  मंत्री  बंगलौर  को  क्रयादेश  दे  रहा  है  अथवा

 श्री  अन्चारासु  को  इस  पर  भी  बोलना  चाहिए  कि  क्‍या  कोई  चीज  बंगलौर  ले  जाई  जा  रही  है  और  क्‍या

 उन्हें  विभिन्‍न  स्थानों  पर  ले  जाया  जा  रहा

 श्री  अम्बारासु  :  मुझे  प्रसन्‍नता  हुई  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  स्पष्टीकरण  देने  की  कृपा
 की  |  मैं  उनके  स्पष्टीकरण  को  पूरी  तरह  से  स्वीकार  नहीं  मुझे  कुछ  अन्य  आशंंकाएं
 भी  मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  ल  प्राधिकारियों  न ेअधिकारियों  को  अकस्मात

 ये  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  जो  लोग  द्वुत  परिवहन  प्रण्ली  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें  उनके  मूल  जोन

 में  वापिस  भेज  द्था  जाये  |  इससे  आपका  क्या  अभिप्राय  मेरे  विचार  से  इसके  पीछे  कोई  ठुर्भावना
 छिपी  वै  लोग  इस  परियोजना  को  भी  ठप्प  करना  चाहते  उन्हें  उनके  मूल  रेलवे  जोन  वापस

 क्‍यों  भेजा  यहां  तक  कि  अभी  आधी  परियोजना  भो  अभी  पूरी  नहीं  की  गई  लेकिन  उन्हें

 उनके  अपने  अपने  जोन  में  वापस  भेजने  के  अनुदेश  दिए  गए  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस

 ।  पर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  मुझे  मालूम  है  कि  माननीय  मंत्री  विविध  गतिविधियों  में  अपनी
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 व्यस्तताओं  के  बावजूद  इससे  परिचित  अत्तः  मैं  भांमनीयें  रैल॑

 जी

 जी  से  पह  अमुर
 हूं  कि  के  पूरा  हो  जाने  तक  इन  अधिकारियों  को  यह  -  पूरी  केरेमै
 मद्रास  में  ही  रहने  दियां

 ध॑  क्वरता
 कफ  लिए

 शायद  सभा  को  याद  होगां  कि  वर्ष  1992-93  के  बंजहं  मैं  रेल  बजट  क्र  वौरामि  अम्मा  सगंर

 परियोजना  विलिवक्कम  रेलवे  लाइन  के  लिए  100।  रुपये  की  सॉंकतिक  राशिं  ओवेर्टितं  की  गई
 बजट  चर्चा  में  भाग  लेतै  हुए  मैंनें  मांग  की  थीं  कि ंऔर  अधिक  धनराशि  आवंटित  की  क्यौंकिं

 उक्त  परियोजना  में  कुछेक  लाख  रुपयों  की  आवश्यकता  हैं

 3.00

 इसलिए  मैंने  समा  पटल  पर  10,000  रुपयों  की  एक  गड़्डी  रखी  थी  और  कहा  था  कि  यवि
 वे  और  धन  चाहें  तो  वह  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  जनतां  से  एकत्र  कर  सकता  आखिर

 कुछेक
 लाख  रुपये  की  ही  लागत  आएगी  और  माननौंय  रेल  मंत्री  कुछ॑  और  धनरांशि  आंवटित  करें|  लेकिन

 वर्तमान  बजट  में  अन्ना  मंगंर-विकिवक्कम  रेलवे  लाइन  परियोजना  को  शामिल  किया  ही  नहीं  गया

 यह  कहीं  है  ही  मैं  इसका  कारण  नहीं  दक्षिण  रेलवे  के  कुछ  अधिकारियों  के  विरूद्ध

 यह  जोरदार  आरोप  लगाया  गया  है  कि  सम्पदां  कफ  वास्तविक  मालिकों  ने  धन  एकत्र  करके  कुछ
 अधिकारियों  से  सम्पर्क  किया  ताकि  इंस  लॉइनं  पंर  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  क्योंकि  यह  प्रस्तावित

 रेलवे  लाइन  उनकी  भूमि  से  होर्कर  गुजरती  यह  वात  कितना  सत्य  मैं  नहीं  जानता  |

 मैं  रेल  मंत्री  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  अन्नानगर-विलिवक्कम  रेलवें  लाइन  मात्र  एक
 ही  रेलवे  लाइन  जो  यहां  स्थित  हमें  नई  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्कता  नहीं
 है  ।  एक  या  दो  प्लेटफार्मों  का  कुछ  स्थानों  पर  निर्माण  करना  और  धर्त्तमांम॑  रेलवै  लाइम  को  आगे  बढ़ांमां
 ही  मद्रास  सिटी  के  उत्तरी  भाग  के  लोगों  की  आवश्यफंता  कौ  पूरा  कंरने  के  लिए  पर्याप्त  सह
 अति  महत्वपूर्ण  बात  है  अतः  रेल  मंत्री  से  में  आग्रह  करता  हूं  कि  इंस  परियोजन्म्  को  पूरा  करने  के

 लिए  वह  उपयुक्त  निर्देश

 पोरूर  और  पुनामल्ली  होते  हुए  मद्रास  रो  श्री  पेरमबूदूर  तक  एके  नए  रेलवे  लाइन  के  निर्माण
 की  मांग  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  हूं  कि  वह  इस  पर  विचार  श्री  राजीव
 गांधी  की  जिस  स्थान  पर  हत्या  हुई  थी  वह  तीर्थ  स्थान  बन  गया  हममें  से  अधिकांश  लोग  श्री  राजी
 गांधी  के  प्रति  श्रद्धा  रखते  हैं  और  हमें  उन  स्वर्गीय  नेता  का  सम्मान  करना  वहां  रोजना  दस

 पंद्रह  हजार  लोग  जाते  लेकिन  मद्रास  से  श्री  पेरूम्बुदूर  जाने  के  लिए  कोई  ट्रेन  सुविधा  नही
 मैं  रेल  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  पोरूर  और  पूनामल्ली  होते  हुए  मद्रास  से  श्री  पेरम्युदूर  तक

 एक  नई  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  को  स्वीकृति

 दूसरी  बात  मैं  यहा  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  दैनिक  राजधानी  एक्सप्रेस  यहां  चलाई
 ~  ट  +े

 रेल  मंत्री  की  बडी  कृपा  है  कि  उन्होंने  सभी  नगरों  के  लिए  प्रतिदिन  राजधानी  एक्सप्रेस  उपलब्ध  |
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 श  फिर  मद्रास  के  लिए  क्‍यों  नहीं  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?  इसे  केरल  तक  क्‍यों  बढ़ा  दिया  गया  मद्रास
 के  लोगों  ने  उनका  क्‍या  नुकसान  किया  हम  यहां  दैनिक  राजधानी  एक्सप्रेस  चाहते

 यदि  माननीय  मंत्री  अपने  विभाग  द्वारा  कोई  सार्कता  जांच  कराएं  तो  वह  पाएंगे  कि  तमिलनाडु
 एक्सप्रेस  और  एक्सप्रेस  में  इतनी  अधिक  भीड़  होती  है  कि  लोग  ट्रेन  के शौचालय  तक  के  पास
 सो  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  किसी  को  शौचालय  जाना  भी  मुश्किल  हो  जाता  डिब्बे  बहुत
 गंदे  एहतै  पर्याप्त  संख्या  में  सफाई  कर्मचारी  नहीं  होते  हैं|  विशेषकर  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  को
 अत्यधिक  कठिनाईयों  का  सामनां  करना  पड़ता

 एक  अन्य  बात॑  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  खाद्य  पंदारथों  के  मूल्यों  के  संबंध  में  |
 बड़ा  तीन  रुपये  का  दही-चावल  आठ  रुपये  का  और  मसाला  डोसा  छह  रुपये  यदि  आप
 देही-चावल  कौ  परौसी  गई  मात्रा  देखें  तो  वह  चार-पांच  चम्मच  से  अधिक  नहीं  होती  वे  बहुत
 कम  परोसंतै  है|  जबकि  वे  बहुत  अधिक  मूल्य  लेते

 ये  अविलम्बनीय  महत्व  की  बातें  हैं  जिनपर  ध्यान  देना  क्योंकि  आखिरकार  द्वितीय  श्रेणी
 में  गरीब  लोग  ही  यात्रा  करते

 ‘  अब  हमारी  यह  मांग  है  कि  मद्रास-अकॉनम  सेक्शन  के  अंतर्गत  व्यासरयाड़ी  जीवा
 रेलवे  स्टेशन  पर  एक  पैदल  उपरिपुल  का  निर्माण  किया  सिग्लन  नहीं  मिलने  अथवा  किसी  अन्य

 कठिनाइयों  के  कारण  यहां  गाड़ियां  प्रायः  रुक  जाती  मद्रास  सिटी  के  उत्तरी  भाग  का  रेल  संपर्क
 ”

 पर्याप्त  नहीं  अतः  जो  लोग  नगर  से  आठ  दस  किलोमीटर  दूर  रहते  उन्हें  रेलवे  स्टेशन  पहुंचने
 में  अत्यंत  कठिनाई  होती  रेलवे  स्टेशन  पहुंचने  के  लिए  उन्हें  रेलवे  लाइन  पार  करनी  होती  जो

 बहुत  ही  जोखिमपूर्ण  काम  अतः  मैं  रेल  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  व्यासरयाड़ी  जीवा  रेलवे

 स्टेशन  पर  एक  पैदल  उपरिपुल  के  निर्माण  हेतु  उपयुक्त  आदेश  जारी

 एक  और  बात  मद्रास  में  दो  टर्मिनल  हैं-एक  मद्रास  सेंट्रल  और  दूसरा  इगमोर
 जनसंख्या  वृद्धि  और  जनता  की  आवश्यकताओं  की  दृष्टि  से  ये  दो  टर्प्तिनल  पर्याप्त  नहीं  हैं|  यदि  कुछ
 एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  व्यासरयाड़ी  में  रोका  तो  लगभग  पचास  प्रतिशत  दैनिक  यात्री  वहां  उतर

 जिससे  मंद्रास  सेंट्रल  में  भीड़-भाड़  कम  हो  जाएगी  ।  मैं  व्यासरयाड़ी  में  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को

 रोके  जाने  के  अलावा  मैं  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  मद्रास  में  एक  तीसरा  टर्मिनल  बनाया

 गाए  जिसके  लिए  पेरम्बुर  बेहतर  स्थान  होगा  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  विचार  पांच  वर्ष  पहले  ही  सामने

 खा  गया  था  और  एक  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  लेकिन  धनाभाव  के  कारण  इसे  रोक  दिया

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  मद्रास  सिटी  में  तीसरे  टर्मिनल  के  निर्माण  की  योजना
 *  को  पुनः  शुरू  किया

 पु  हमारे  माननीय  मंत्री  प्रोननत  अधिकारियों  की  मांग  से  पूरी  तरह  अवगत  हैं  |  यह  मांग  लम्बे  समय

 से  लम्बित
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 उन  अधिकारियों  में  असंतोष  व्याप्त  है  |  वास्तव  में  उन्होंने  आपने  आंदोलन  की  20  तारीख  त॑य  की

 है  और  वे  प्रधान  मंत्री  के  घर  जायंगे  |  मैं  नहीं  चाहता  कि  वे  लोग  वहां  जाएं  और  एक  विषम  स्थिति  पैदा  ,
 करें  |  भारतीय  रेल  में  दोहरी  कृत्रिम  वर्गीकरण  है  जिनमें  वर्ग  दो और  वर्ग  एक  के  अधिकारी  हैं|  उन  वर्गों

 का  सृजन  ब्रिटिश  रंगमेदी  व्यावस्था  ने  किया  था  |  वर्ग-दो  भारतीयों  के  लिए  था  तथा  वर्ग-एक  अंग्रेजों  के  .

 लिए  |  इसे  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  जिसकी  घोषणा  1947  में  ही  की  गई  थी  |  पहले  वेतन

 आयोग से  पूर्व  रेलवे  क ेचीफ  कमिश्नर  ने  बताया  कि  रेलवे  बोर्ड  और  सरकार  इस  दोहरे  वर्गीकरण  को  समाप्त

 करने  के  लिए  तैयार  क्योंकि  रेलवे  के  इन  दो  राजपत्रित  अधिकारियों  के  कार्यों  एवं  दायित्वों  में  अंतर

 कर  पाना  मुश्किल  है  |  इन  दो-वर्ग-“कਂ  और  वर्ग  के  अधिकारियों  के  कार्य  और  कर्तव्य  समान

 अलग-अलग  वेतनमानों  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  |  वर्ग-“कਂ  और  को  समान  वेतन  मान  मिलना

 श्री  हनुमन्तैय्या  की  अध्यक्षता  में  प्रशासकीय  सुधार  आयोग  ने  इन  दोनों  वर्गों  को  समाप्त  करने  का

 सुझाव  दिया  था  ।  मार्च  1994  में  रेल  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  एक  विशेषज्ञ  निकाय  टंडन  समिति  द्वारा  भारतीय

 रेल  के  संगठनात्मक  संरचना  और  प्रबंधन  नीति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  किया  गया  जिसके  प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  41  पर  जो  सुझाव  दिए  गए  हैं  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 रेल  में  आधे  प्रबंधक  औपचारिक  चयन  प्रक्रिया  द्वारा  निरीक्षक  स्तर  से  नियुक्त  होते

 इन  प्रबंधकों  को  अपने  क्षेत्र  में  कार्य  करने  के  अनुभव  का  लाभ  मिलता  लेकिन  उनके  पास

 सीधे  नियुक्त  प्रबंधकों  के  बराबर  शैक्षिक  योग्यता  नहीं  होती  है  |  वर्ग  खਂ  के  अधिकारियों  का  पद  नियुक्ति
 के  दो  तरीकों  में  अंतर  दिखाता  जिसके  परिणम-स्वरूप  दोनों  में  स्पष्ट  मतभेद  पैदा  हो  जाता  यह

 श्र

 जोरदार  सिफारिश  की  जाती  है  कि  इस  अंतर  को  समाप्त  किया  जाए  और  जिनका  पहले  अधिकारी  पद  के  *

 लिए  चयन  किया  गया  उन्हें  आगे  प्रोन्नति  तथा  दायित्वों  क ेलिए  समान  स्तर  की  प्रतिस्पर्धा  का  सामना

 करना  होगा  |ਂ

 अतः  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  ग्रुप  और  ग्रुप  के  अधिकारियों  के  बीच

 अंतर  को  समाप्त  करें  क्योंकि  दोनों  ही  ग्रुप  के अधिकारियों  का  कार्य  और  उनके  दायित्व  समान  हैं  |  अन्य

 सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  ऐसी  स्थिति  नहीं  उनके  कार्य  और  दायित्व  अलग-अलग

 मैं  प्रोन्नति  प्राप्त  अधिकारियों  के  मांग  पर  विचार  करने  हेतु  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  |
 मैं  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करता  हू  कि  चर्चा  का  उत्तर  देने  क ेसमय  वह  इस  बारे  में  कोई  आश्वासन
 ताकि.जो  आंदोलन  करने  का  उन्होंने  निश्चय  किया  उससे  बचा  जा  सके  अथवा  उसे  रोका  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अन्वारासु  आपने  17  मिनट  का  समय  लिया  है  |  इस  तरह  तो  अन्य  लोग

 अपना  भाषण  पूरा  नहीं  कर  इसके  लिए  एक  निर्धारित  समय  सीमा  होनी

 श्री  अन्वारासु  :  मैं  केवल  एक  मिनट  का  समय

 अपना  भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि कई  माननीय  सदस्यों  का  यह  मानना  है

 कि  माननीय  रेल  मंत्री  ने  प्रत्येक  राज्य  की  मांगों  क़ी  उचित  रक्षा  नहीं  की  है  |  मेरा  यह  सुझाव  है  कि

 रेलवे  और  उद्योग  मंत्रालयों  में  मंत्री  बारी-बारी  से  बनाए  जाने  चाहिए  ताकि  प्रत्येक  राज्य  को  यह  मौका  मिल
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 सके  कि  उनका दो वर्ष  के  लिए  एक  बार  एक  रेल  मंत्री  बनाया  ताकि  उन्हें  बारी-बारी  से  इन  मंत्रालयों
 का  पदमार  प्राप्त  हो  सके  |  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  भी अपील  करता  हूं  कि  वे  हमारे  निवेदन  पर  विचार

 3.10

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  13
 1994  को  धारवाड़  के  पुलिस  आयुक्त  की  ओर  से  दिनांक  12  1994  का  निम्नलिखित  बेतार

 संदेश  प्राप्त  किया  है  :

 सभा  सदस्य  श्री  धनंजय  कुमार  जिनकी  12  1994  को  12.30  पर  विद्यानगर

 पुलिस  हुबली  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धाराओं  151  और  107  के  अंतर्गत  अपराध  225/94

 में  निवारक  नजरबन्दी  की  गयी  उन्हें  धारवाड़  के उपखण्ड  दण्डाधिकाडी  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 जिन्होंने  उन्हें  ।7  1994  तक  न्यायिक  हिरासत  में  रखने  के  आदेश  श्री  घनंजय  कुमार
 को  सेंट्रल  बेलगाम  भेजा  जा  रहा

 3.10%

 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95

 और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92  -  जारी

 श्री  रोशन  लाल  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए :
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 .  मैं  रेलवे  की  1994-95  की  अनुपूरक  अनुदान  की  मांगें  और  1991-92  की  अतिरिक्त  अनुदान  की

 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  |  सबसे  पहले  मैं  3-4  पाइंटस  बताकर  रेल मंत्री  जी  से  प्रार्थना

 करूंगा  कि  वे  उन  पर  ध्यान  दें  और  उन्हें  पूरा  करने  की  कृपा  करें  |

 3.11

 तारा  सिंह  पीठासीन

 मैं  खुर्ज  क्षेत्र  स ेआता  हूं  जहां  पर
 पौटरी  का  काम  बहुत  ज्यादा  होता

 है
 और  वह  पौटरी  सिटी  के

 नाम  से  जाना  जाता  है  |  खुर्जा  रेलवे  जंक्शन  पर  जो  रेलवे  फाटक  वह  24  घंटे  में  18  घंटे  बन्द  रहता

 है  |  खुर्जा  जंक्शन  होते  हुए  पलवल  और  फरीदाबाद  आने  वाले  यात्रियों  को  बहुत  देर  तक
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 हा

 रूकना  पड़ता  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  खुर्जा  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  फ्लाई  ओवर  बनाने  की

 कृपा  करें  जिससे  यात्रियों  को  जो  कठिनाई  और  असुविधा  होती  वंह  न  होने

 1986  में  खुर्जा  से  पलवल  के  लिए  एक  रेल  मंजूर  हुई  थी  जिसका  सर्वे  हो  चुका  था  लेकिन
 उस  पर  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  इसलिए  आप  फंड  सैंक्शन  करके  उस  रेल  लाइन  को  जल्दी
 बनवाने  की  कृपा  करें  |

 चोला  और  सिकन्दरापुर  में  एक  जगह  है  जहां  पर  महीनों  से  एक  संघर्ष  चल  रहा  है  |  वहां

 पर  रोहतक  शटल  353-54.  जेकि  1987  से  रूकती  आ  रही

 उसे  30  1994  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  जिसकी  वजह  से  आस-पास के  गांवों  के  हजारों  लोग

 परेशान  हैं  |  खानपुर  से  चोला  स्टेशन  5  किलोमीटर  पड़ता  है  और  सिकन्दरापुर  भी  5  किलोमीटर  पड़ता

 है  |  वहां  पर  कोई  सड़क  नहीं  है  |  वहां  10-15  जिनमें

 कमालपुर  आदि  स ेलोग  रोजाना  अपनी  जीविका  कमाने  आते  उस  गाड़ी  के  बन्द  होने  की

 वजह  से  लोगों  ने  ट्रैक  पर आकर  धरना  भी  दिया  |  बुलंदशहर  में  भी  लगा  दी

 यहां  दिल्‍ली  आने-जाने  का  कोई  रास्ता  नहीं  इसलिये  बहुत  परेशानी  है|  मेरा  निवेदन  है  कि

 353  अप  354  डाउन  ट्रेन  को  रोकने  का  आदेश  दें  जिससे  आसपास  की  जनता  की  पेरशानी  दूर  हो  सके  |

 1991-92  -92  में  मैने  आपको  और  आपके  अधिकारियों  को  लिखा  था  कि  चीरसी  हॉल्ट  स्टेशन

 जो  कि  दनकौर  और  आजादपुर  स्टेशन  के  बीच  उसे  बनाने  क ेआप  आदेश  दें  |  11  हजार  रोजाना  यात्रा

 करने  वाले  यात्री  जो  कि  दिल्‍ली  और  गाजियाबाद  सर्विस  करने  के  लिए  आते  उन्होंने  भी  यह  वायदा

 किया  था  कि  वे  चीरसी  हॉल्ट  स्टेशन  को  बनाने  में  अपना  योगदान  यह  योजना  स्वीकृत  भी  हो  गई
 थी  लेकिन  किसी  वजह  से  नीचे  के  अधिकारियों  ने  अड़चन  डाल  दी  |  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  चीरसी

 हॉल्ट  स्टेशन  को  बनाने  की  कृपा  करें  जिससे  यात्रियों  को  सुविधा  हो  सके  |

 महानन्दा  एक्सप्रेस  को  दनकौर  स्टेशन  पर  रोकने  का  मैंने  आपसे  पहले  भी  निवेदन  किया
 था|  महानन्दा  एक्सप्रेस  को  दनकौर  स्टेशन  पर  रोका  जाये  |  बरौनी  मगध  तिनसुखिया

 वैशाली  एक्सप्रेस  खुर्जा  स्टेशन  पर  रोकने  के  आदेश  दिये  जायें  |  वहां  के  लोगों  की  मांग  को  देखते

 हुए  इन  गाड़ियों  को  खुर्जा  स्टेशन  पर  रोका

 ई  एम.यू  ट्रेन  अलीगढ़  से  दिल्‍ली  तक  चलती  थी  ।  वह  बन्द  कर  दी  गई  ।  इस  ट्रेन  को  फिर  चलाने
 के  आदेश  दिए  जिससे  वहां  के  यात्रियों  को  फिर  से  सुविधा  हो  सके  |

 खुर्जा  स्टेशन  पर  जन  सुविधाओं  की  हालत  बहुत  खराब  है  |  वहां  का  प्लेटफार्म  रद्दी  हालत  में
 लिंक  रोड  स्टेशन  पर  बनी  सड़क  की  हालत  बहुत  खराब  है  |  वहां  बारिश  का  पानी  जमा  हो  जाने  से  स्टेशन
 जान  मे  बहुत  असुविधा  होती  है  |  वहां  रिजर्वेशन  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  रिजर्वेशन  का  कोई  काउंटर  नहीं

 मेरी  प्रार्थना  है
 कि इनको  सुधारने  के  आप  निर्देश  दें  और  जंकशन  को  अच्छा  और  सुन्दर  बनाने  क ेआदेश
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 अनबन  कलकीलककीकल  कल  किल  लीक  किन  ली  नकली  जननी  नीली  न  की  नील  कली

 मैं  आपसे
 फिर  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  खानपुर  स्टेशन  पर  353  अब  और  354  डाउन  गाड़ी  जो

 कि  30  जुलाई  से  रूकनी  बंद  हो  उसको  पुनः  चालू  किया  इस  बारे  में  लोग  आप  से  मिलना
 भी  चाहते  इनका  एक  डैलिगेशन  भी  यहां  आया  था  ।  इस  गाड़ी  को  पुनः  रोकने  के  आदेश  दें  जिससे
 वहां  के  लोगों  की  परेशानी  दूर  हो  सके  |

 आपने  मुझे  बोलने  का  जो  समय  इसके  लिये  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 कालियापेरूमल  :  समापति  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 सबसे  पहले  तो  मैं  मंत्री  महोदय  को  यात्री  सुख-सुविधाओं  के  मामले  में  उनके  द्वारा  ली गयी  गहरी
 रूचि  के  लिंये  उन्हें  बधाई  देता

 मुझे  बताया  गया  है  कि  तमिलनाडु  राज्य  में  यात्री  सुख-सुविधाएं  उपलब्ध  करने के  लिये  शुरू  किये
 गये  कार्य  पूरे  जोरों  पर

 इसके  अतिरिक्त  मैं  माल  लदान  के  मामले  में  मंत्री  महोदय  ने  जो  उपलब्धि  हासिल  की  है  उस  का

 भी  प्रशंसक  हूं  |

 इसके  साथ  ही  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  स ेमाननीय  सदस्य  श्री  अन्बारासु  द्वारा  लगाये  गये  आरोप

 की  जांच  करने  का  अनुरोध  भी  करता  हूं  क्योंकि  यह  एक  गंभीर  आरोप  है|  भारत  में  किसी  राज्य  क ेसाथ

 भेदभाव  करना  अधिक  खतरनाक  है  |  विशेष  रूप  तमिलनाडु  के  साथ  भेदभाव  और  भी  अधिक  खतरनाक

 है  क्योंकि  तमिलनाडु  पहले  ही  संकीर्ण  प्रान्तीयता  और  भाषाई  कृट्टरपक'क्रे लिये  मशहूर

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  आरोप  की  जांच  करने  तथा  सदन  के  समक्ष  उत्तर  देने  का

 अनुरोध  करता

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  |  मेरे  पास  भी  रेल  मंत्रालय

 के  विचारार्थ  कुछ  मांगें  हैं  |  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  तमिलनाडु  में  कुड्डालोर  उस  शहर  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र

 का  भी  मुख्यालय  वह  बन्दरगाह  वाला  नगर  वह  औद्योगिक  शहर  भी  इस  शहर  के  बीचोंबीच

 थिरूप्पापुलिचुर  में  एक  रेल  फाटक  इस  रेल  फाटक  पर  भारी  यातायात  रहता  और  वहां  कोई  रेल

 उपरिपुल  नहीं  है  और  इस  क्षेत्र  क ेलोग  इस  रेल  फाटक  पर  एक  रेल  उपरिपुल  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  उनकी

 मांग  सही  है  और  एक  दशक  पुरानी  यदि  इस  रेल  उपरिपुल  का  निर्माण  नहीं  किया  जाता  है  तो  इस

 शहर  के  लोग  संसद  सदस्य  को  दोष

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से इस  मामले  की  सावधानी  से  जांच  कराने  तथा  रेल  उपरिपुल  के

 निर्माण  कार्य  को  कम  से  कम  अगले  वर्ष  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  | अन्यथा

 मेरे  यहां  के लोग  मेरे  घर  के  सामने  धरना  देंगे  |  उनके  धक्धता  के  प्रत्युत्तर  मुझे  रेल  मवन के  सामने  अथवा
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 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92  16  1994

 माननीय  रेल  मंत्री  के  घर  के  सामने  घरने  पर  बैठने  के  लि  होना  पड़ेंगा  |  इसलिये  मैं  माननीय  रेल

 मंत्री  जी  से  इस  मामले  की  सावधानी  से  जांच  करने  का  अनुरोध

 रे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कई  रेल  फाटकों  कोई  रेलकर्मी  तैनात  नहीं  हम  सभी  जानते  हैं  |  कि

 ऐसे  चौकीदार  रहित  रेल  फाटक  खतरनाक  तथा  दुर्घटना-प्रवण  स्थल  होते  हैं  |

 अतः  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  इन  सभी  चौकीदार  रहित  रेल  फाटकों  पर  अत्यधिक  ध्यानपूर्वक
 तथा  तत्काल  कर्मचारी  तैनात  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  |

 लगभग  1,841  दुर्घटना  संबंधी  दावों  के  मुकदमे  विचाराधीन  हैं  |  इसका  अर्थ  है  कि  इन  मुकदमों
 के  विचाराधीन  होने  के  कारण  1,841  परिवार  अर्थात्‌  10,000  व्यक्ति  पीड़ित

 अतः  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मामलों के  अति  शीघ्र  निपटान  तथा

 मुआवजा  दिया  जाना  सुनिश्चित  करें  |

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 श्री  विश्वेश्वर  भगत  :  सभापति  रेल  मंत्री  जी द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  समर्थन
 करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ

 मेरा  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  का  वह  अंचल  जो  महाकौश्ल  के  नाम  से  जाना
 जाता  है  |  मध्य  प्रदेश  के  मानचित्र  में  बालाघाट  जिला  ऐसा  जहां  खनिज  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और

 देश  का  कान्हा  नेशनल  पार्क  भी  वहां  है  ।  इसके  अलावा  देश  की  सबसे  बड़ी  खनिज  सम्पदा  कुल
 उत्पादन  का  आधे  से  भी  अधिक  भाग  बालाघाट  जिले  में  पाया  जाता  है  ।  इस  खनिज  सम्पादा  के  दोहन  से

 प्रत्येक  वर्ष  रेल  विभाग  को  30-40  करोड़  रुपए  की  आय  होती  इतना  होने  पर  भी  खनिज  सम्पादा  का

 दोहन  करने  के  बाद  100-150  किलोमीटर  गोन्दिया  तक  ट्रांपोटिंग  करनी  पड़ती  जब  मैं  इस  संसद
 का  सदस्य  चुनकर  आया  तब  मैंने  नियम  -377  के  माध्यम  सामान्य  बजट  चर्चा  पर  भी  जबलपुर  से
 लेकर  चन्द्रपुर  तक  की  नेरोगेज  लाइन  के  ब्राडगेज  में  कन्वर्जन  के  लिए  मांग  की  थी  |  मैं  माननीय  रेल  मंत्री

 जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उसको  सम्मिलित  किया  है  और  मुझे  पत्र

 के  माध्यम  से  आश्वासन  भी  दिया  किन्तु  जब  1992-93  का  बजट  तो  उसमें  उस  रेल  को  जिस

 कोने  से  चालू  किया  चन्द्रपुर  की  ओर  निश्चित  रूप  से  वह  क्षेत्र  भी  ब्राडगेज  बनना  चाहिए  और

 उस  छोर  को  पूरा  होना  चाहिए  उसमें  सिखनी  और  बालाघाट  जहां  पर  से  रेल  पथ

 होकर  जाता  इन  चारों  स्थानों  पर  कहीं  पर  भी  ब्राडगेज  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  इस  कारण  वह

 क्षेत्र  जो आदिवासी  और  पिछड़े  लोगों  का  बाहुल्य  क्षेत्र  विकसित  नहीं  हो  पाया  है  |  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन

 के  इन  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  ये  कार्य  प्रारम्भ  करें  | अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  इस  संबंध  में
 रूप  से  निवेदन  किया  था  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  इसके  लिए  समय  प्रदान  किया  जा  चुका

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेनिवेदन  करूंगा  कि  उसका  अविलम्ब  शिलान्यास  करके  कार्य  प्रारम्भ  करने  की  दिशा
 में  कदम  "
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 SS  ०  ऊऊ  े्  क्‍िक्‍्रेनकनन  गाड़ियां-एक  न  दूसरी

 बम्बई  से  हावड़ा  मात्र  तीन  गाड़ियां-एक  सुपरफास्ट  दूसरी  मेल  और  तीसरी  तुरला  एक्सप्रैस

 $  जाती  हैं  तुरला  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  टु-टायर  की  बोगी  भी  नहीं  है और  फर्स्ट  क्लास  की  जो  बोगी  लगी
 उसकी  हालत  बहुत  ही  बदतर  है  |  जो  हावड़ा  बॉम्बे  कुर्ला  एक्सप्रेस  कहलाती  है  उसमें  नयी  बोगियां  लगाई

 ,  उसमें  एक  एसी  टू  टायर  बोगी  लगाई  क्योंकि  बॉम्बे  से  लेकर  जो  पूर्व  स ेपश्चिम  को

 है

 जोड़ने  वाला  मार्ग  है  वह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मार्ग  है  ।  इस  मार्ग  में  बहुत  कम  गाड़ियां  मैं  आपके  माध्यम
 से  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  उस  मार्ग  पर  एक  और  सुपर  फास्ट  ट्रेन  चलाई  जाए  ताकि  पूर्व  से

 पश्चिम  जाने  वाले  लोगों-के  लिए  सुविधा  उपलब्ध  हो  सके  |

 हमारे  मध्य  प्रदेश  से  होकर  गुजरने  वाली  एक  उत्कल  एक्सप्रेस  चलती  जो  दिल्ली  से

 होकर  अमृतसर  तक  जाती  है  उन  ट्रेनों  के  डिब्बों  की हालत  को  देखा  जाए  तो  बरसात  में  छाता  लगा  कर
 उन  डिब्बों  में  बैठना  पड़ता  यह  उस  ट्रेन  की  हालत  है  |  जब  से  इस  ट्रेन  का  अमृतसर  जाना  चालू  हुआ
 है  तो  लगातार  6-6,  8-8  बल्कि  10-10,  12-12  घंटे  वह  ट्रेन  लेट  चलब्रही  इसमें  उड़ीसा  से

 लेकर  मध्य  प्रदेश  तक  के  यात्री  सफर  करते  हैं|  इस  उत्कल  एक्सप्रेस  से  लोग  काफी  तंग  आ  चुके  हैं  |  इस

 रेलवे  की  व्यवस्था  पर  कई  बार  लोगों  ने  ध्यान  आकृष्ट  कराया  हमारे  सारे  सांसद  आपसे  निवेदन  कर

 चुके  हैं  किन्तु  इनता  बड़ा  निवेदन  करने  के  बाद  भी  उसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  उत्कल  एक्सप्रेस  के  डिब्बों  को कम  से  कम  सही  करके  एक  नियमित  टाइम  पर

 वह  ट्रेन  तभी  उससे  लम्बे  सफर  के  यात्रियों  को  सुविधा  मिल  ,

 उसी  तरह  से  अमर  कंटक  एक्सप्रेस  और  महानदी  जो भोपाल  तक  चलाई  जाती

 यह  मात्र  तीन  दिन  चलाई  जाती  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  दोनों  ट्रेनों  को डेली  चलाया  जिससे

 उस  तरफ  के  लोगों  को  आवागमन  की  सुविधा  मिल  सके  |  तीसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  महानदी  एक्सप्रेस
 का  स्टोपेज  तुमसर  रोड  जंक्शन  जो  हावड़ा  से  लेकर  बॉम्बे  रूट  पर  है  और  वहां  सारी  ट्रेनों  के  स्टापेज

 वहां  सारी  एक्सप्रेस  ट्रेनें  रूकती  हैं  | महानदी  तथा  सभी  जिलों  में  इसका  स्टापेज  दिया  है  मगर  इस  महत्वपूर्ण
 स्थान  जो  तुमसर  रोड  जंक्शन  है  वहां  उसका  स्टोपेज  नहीं  दिया  मेरा  निवेदन  है  कि  वहां  भी इसका

 स्टोपेज  दिया  जा३  ,  साथ  ही  जो  ट्रेन  जो  इन्दौर  तक  चलाई  जाती

 है  उसमें  एक  बोगी  फर्स्ट  क्लास  को  वहां  से  हटा  दिया  उसके  हटाने  से  लोगों  को  भारी  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़ता  ऐसा  ज्ञात  हुआ  है  कि  छिपरा  एक्सप्रेस  में  उसका  रैक  लगाया  गया  मैं  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  छिपरा  एक्सप्रेस  में  रैक  लगे  हमको  कोई  आपत्ति  नहीं  मगर  ट्रेन  3334

 उसमें  वापस  हमारा  फर्स्ट  क्लास  का  कोच  है  वह

 एक  हमारा  निवेदन  यह  है  कि  तिरोड़ी  से  लेकर  कटंगी  मात्र  15  किलोमीटर  जिसमें

 लाइन  बढ़ाने  के  लिए  एक  संकल्प  के  माध्यम  से  भी  मैंने  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  कराया  था  |  यह  एक

 ऐसा  स्थान  है  जहां  से  तिरोड़ी  से  तुमसर  और  अन्य  क्षेत्रों  में  सारा  मैंगत्तीज  ओर  वहां  से  ट्रांसपोर्ट  होता

 फूड  ग्रेस  भी  वहां  से  ट्रांसपोर्ट  होता  सीमेंट  तथा  अन्य  कई  चीजें  वहां  से  आती  हैं  |  मगर  वहां  अभी  तक

 शैड न  होने  के  कारण  सारे  व्यापारी  लोग  बहुत  परेशान  हैं  इसलिए  तिरोड़ी  स्टेशन  में  शैड  की  व्यवस्था  की

 इससे  रेलवे  को  इतना  बड़ा  फायदा  होता  जिससे  कम  से  कम  उन  के  सामान  की  हिफाजत हो

 इसलिए  वहां  गुड  शैड  बनाया  जाए  जिससे  वहां  के  लोगों  को  सुविधा  मिल  र
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 मम  म-ममन+म  ना नमननननन_*+नन«»

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  अभी  24  तारीख

 को  हम  सब  लोगों  ने  निवेदन  किया  है  हम  लोगों  की  कुछ  और  भी  छोटी-छोटी  मांगें  हैं  जिनको  सदन  में

 बताने  के  लिए  समय  नहीं  मिल  पाता  |  मंत्री  महोदय  से  मध्य  प्रदेश  के  सांसद  ने  समय  मांगा  है  और  मंत्री
 जी  ने  उसे  स्वीकार  भी  किया  है  |  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  निवेदन  करता.हूं  कि  जो  सबसे
 बड़ा  महत्वपूर्ण  काम  हमारे  गोदिया  से  लेकर  जबलपुर  तक  की  नैरोगेज  लाइन  का  जो  आदिवासी  जिले
 हैं  उनके  विकास  के  दृष्टिकोण  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  अविलम्ब  नैरोगेज  को  ब्रोड
 गेज  किया  इसी  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  |

 श्री  इन्द्रजीत  :  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  विषय
 पर  चाहे  थोड़ा  ही  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  |

 मुझे  रेल  मंत्रालय  की  अनुपूरक  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अति  प्रसन्‍नता  है  और  विशेष
 रूप  से  इस  कारण  कि  हमारी.रेल  प्रणाली  का आधुनिकीकरण  करने  हेतु  अच्छा  और  महान  कार्य  किया  जा
 रहा  हैं  |  किन्तु  रेल  मंत्री  जी  को  बघाई  देते  हुए  मैं  इस  सभा  और  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  दार्जलिंग  की कुछ  कुण्ठाओं  और  व्यथाओं  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |

 लोगों  की  धारणा  के  प्रतिकूल  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दार्जिलिंग  के  केवल  पर्वतीय  क्षेत्र  ही

 नहीं  बल्कि  मैदानी  क्षेत्रों  क ेचार  विधान  समा  क्षेत्र  :  फांसीदेवा  जिसमें  नक्सलवाड़ी  इस्लामपुर
 और  चोपड़ा  भी  शामिल  हैं  ।  सिलीगुड़ी  क्षेत्र  पिछले  कई  वर्षों  से  अत्यधिक  पीड़ित  है  |  वास्तव  आज  मेरा

 बोलने  का  मुख्य  प्रयोजन  यह  है  कि  रेल  मंत्री  जी  कुछ  ऐसे  कदम  उठायें  जिनसे  सिलीगुड़ी  रेलवे  स्टेशन

 की  महत्ता  और  गौरव  की  पुर्नस्थापना  हो  सके  जो  उसे  उत्तरी  बंगाल  के  प्रमुंख  रेलवे  रेलशीर्ष  तथा

 भूटान  और  पूर्वी  नेपाल  के  प्रवेश  द्वारा  के  रूप  में  कभी  प्राप्त  थी  ।

 विडंबना  यह  है  कि  सिक्किम  और  भूटान  में  पर्यटकों  क ेआवागमन  में  आशातीत  वृद्धि
 होने  के  बावजुद  सिलीगुड़ी  जंक्शन  का  महत्व  कम  हो  गया  है  |  अकेले  दार्जीलिंग  में  ही  पिछले  वर्ष  लगभग
 छह  लाख  पर्यटक  आये  थे  और  इस  वर्ष  और  अधिक  पर्यटकों  के  आने  की  आशा  एक  समय  था  जब

 पश्चिम  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  जोड़ने  वाली  रेल  गाड़ियां  सिलीगुड़ी  जंक्शन  से  होकर

 गुजरती  थीं  ।  आज  ऐसी  केवल  एक  गाड़ी  गुवाहाटी-लखनऊ  ट्रेन  अथवा  ट्रेन  है  ।  परन्तु  यह  जी

 ट्रेन  अब  लखनऊ  तक  नहीं  जाती  बल्कि  इलाहाबाद  तक  ही  जाती

 फरकक्‍्का  पर  एक  रेल  पुल  के  निर्माण  के  पश्चात्‌  उत्तरी  बंगाल  और  कलकत्ता  के  बीच  वाया  माल्दा

 एक  बड़ी  लाइन  बनाने  के  संदर्भ  में  20  वर्ष  पूर्व  ओल्ड  सिलीगुड़ी  जंक्शन  से  सात  किलोमीटर  दूर  न्यू  सिलीगुड़ी
 जंक्शन  नामक  एक  नये  रेलवे  स्टेशन  की  स्थापना  की  गयी  |  इसके  बाद॑  इस  बड़ी  लाइन  का  गुवाहाटी
 तक  विस्तार  किया  गया  जिसके  फलस्वरूप  असम  के

 साथ मीटरगेज द्वारा पहले स्थापित सम्पर्क के अतिरिक्त एक बहु-अपेक्षित बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क स्थापित हो गया | बाद में न्यू सिलीगुड़ी जंक्शन का नाम बदल कर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन कर दिया 280



 कक

 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और

 25  1916  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 दुःखद  रूप  इसके  ठीक  ओल्ड  जलपाईगुड़ी  जंक्शन  की  बड़ी  उपेक्षा  हुई  मैंने  कुछ
 समय  पहले  कहा  वहां  क्रेवल  एक्र  ट्रेन  उपलब्ध  है  जो  वहां  आते-जाते  हुए  सुबह  1.30  बजे
 के  अत्यधिक  असुविधाजनक  समय  पर  रुकती  है  |  इसके  वह  सात  किलोमीटर  दूर  स्थित  न्यू  जलपाई

 गुड़ी  क ेसाथ  छोटी  लाइन  तथा  मीटरगेज  सम्पर्क  भी  प्रदान  करती  है  |  छोटी  लाइन  की  ट्रेन  का

 उप्रयोग  कोई  नहीं  करता  है  और  वह  इस  समय  केवल  नाममात्र  ही  चलती  है  |  मीटरगेज  का  उपयोग  यात्री

 तथा  माल  दोनों  ही  प्रकार  के  यातायात  के  लिये  क्रिया  जाता  माल  यातायात  में  डिब्रूगढ़  से  आने  वाले

 तेल  के  टैंकर  भी  शामिल

 इस  क्षेत्र  कं  विशेषज्ञों  की सहयता  से  मैंने  इस  मामले  का  विस्तार  पूर्वक  अध्ययन  किया  है  और  मेरा

 पुरजोर  अमुरोध  है  कि ओल्ड  सिलीगड़ी  जंक्शन  को  अब  बड़ी  लाइन  द्वारा-न्यूजलपाईगुड़ी  के  साथ

 जोड़  दिया  जाना  जोकि  क्रेवल  सात  किलोमीटर  की  दूरी  पर  स्थित  है|  इतनी  दूरी  के  लिये  इस
 छोटी  लाइन  कोई  बड़ी  धनराशिखर्च  किये  बिना  बड़ी  लाइन  में  आसानी  से  बदला  जा  सकता  है  |  छोटी

 लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  यह  परिवर्तन  सिक्किम  तथा  भूटान  की  ओर  बढ़ते  हुए  पर्यटक  यातायात

 के  लिए  वास्तव  में  वरदान  इस  पर्यटकों  को  जबर्दस्ती  सात  किलोमीटर  की  अतिरिक्त  दूरी
 तय  करनी  पड़ती  जोकि  इन  भीड़-भाड़  वाली  सड़कों  द्वारा  कुल  मिलाक़र  15  किलोमीटर  पड़ती  और

 अपने  गंतष्य  स्थल  तक  पहुंचने  के  लिये  उन्हें  अत्यधिक  समय  और  धन'*की  बर्बादी  करनी  पड़ती  है  |  इससे

 दार्जीलिंग  मेल  दार्जीलिंग  जिले  में  सिलीगंडी  जंक्शन  से  यात्रा  शुरू  करके  वाया  न्यू  जलपाई  जो

 जलपाईगुड़ी  में  स्थित  कलकत्ता  जा

 मेरे  अनुरोध  का  एक  मानवीय  दृष्टिकोण  भी  है  ।  ओल्ड  सिलीगुड़ी  जंक्शन  पर  इस  समय  210  कुर्ल

 तथा  100  विक्रेता  हैं  ।  व ेसमी  आजकल  वस्तुतः  बेरोजगार  हैं  तथा  भुखमरी  और  भारी  कठिनाइयों  के  शिकाः

 हैं  समय  वे  ओल्ड  सिलीगुड़ी  जंक्शन  पर  रूकने  वाली  17  रेलगाड़ियों  की  बदौलत  लगभग  पूरे  समर

 व्यस्त  रहते  थे  |

 जैसा  कि  आज  मैंने  पहले  ही  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  पुराने  सिलीगुड़ी  जंक्शन  पर  केवल

 एक  ही  रेलगाड़ी  रूकती

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  गत  ढ़ाई  वर्षों  में आपके  गतिशील  नेतृत्व  में  रेलमंत्रालय  ने  3,00(

 किलोमीटर  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  सराहनीय  कार्य  किया  आपने  6,000

 किलोमीटर  लाइन  के  आमान  परिवर्तन  का  लक्ष्य  रखा  है|  मैं  तो सात  किलोमीटर  लाइन  के  आमान  परिवर्तन

 के  लिए  अनुरोध  कर  रहा  इस  सात  किलोमीटर  लम्बी  लाइन  के  आमान  परिवर्तन  से  हमें  सुविधा  हो

 सभापति  मैं  इस  विषय  में  अपना  व्यक्तिगत  अनुभव  बताना  चाहता  गत  सप्ताह  मैंने

 कलकत्ता  से  नई  जलपाईगुड़ी  तक  यात्रा  की  थ्री  और  इससे  एक  सप्ताहं  पूर्व  मैंने  सिलीगुड़ी  से  गुवाहाटी

 तक  यात्रा  की  मुझे  सिलीगुड़ी  से  नई  जलपाईगुड़ी  तक  की  यह  15  किलोमीटर  की  यात्रा  तंग  तथा

 भीड़-भाड़  वाली  सड़कों  से  करनी  पड़ी  |  सामान्यतः  विमानपत्तन  बड़े  शहरों  से  चाहर  बनाए  जाते  हैं  |  परन्तु

 मामने  में  यह  हास्यास्पद  स्थिति  है  कि  रेलवे  स्टेशन  सिलीगुड़ी  शहर  से  15  किलोमीटर  दूर
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 आज  सिलीगुड़ी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  वित्तीय  राजधानी  है  |  यह  केवल  उत्तर  बंगाल  का  महत्वपूर्ण  शहर
 नहीं  है  बल्कि  यह  पश्चिम  बंगाल  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  शहर  इस  मामले  विशेष  में  में  यह कहना  चाहता

 हूं  कि  आज  पूरे  विश्व  में  आधुनिकीकरण  हो  रहा  शहरों  के  अन्दर  रेलवे  स्टेशनों  का आधुनिकीकरण  कर

 के  प्रयास  किए  जा  रहे  है  और  पुराने  तथा  शहरों  से  दूर  रेलवे  स्टेशनों  को  शहरों  के  अन्दर  लाने  के  प्रया

 किये  जा  रहे  हैं  |  मुझे  वह  यात्रा  याद  आती  है  जो  एक  बार  मैंने  पेरिस  से  लियोन्स  तक  के  द्वारा
 की  थी  |  इसका  लाभ  यह  है  कि  यदि  रेलवे  स्टेशन  शहर  के  अन्दर  है  तो  रेल  द्वारा  अधिक  से  अधिक  लोग

 यात्रा  करेंगे  |  मुझे  विश्वास  है  कि यदि  इस  सात  किलोमीटर  मीटरगेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया

 जाता  है  तो इससे  आपको  अधिक  आमदनी  होगी  जो  इस  समय  भूतल  परिवहन  अर्थात  बसों  को  चलाने

 वालों  को  हो  रही

 इसके  बाद  मैं  एक  बात  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  संबंध  में  कहना  चाहता  हूं  |  यह  दार्जिलिंग

 मेल  के  बारे  में  है  ।  दार्जिलिंग  मेल  आज  एक  प्रतिष्ठित  रेलगाड़ी  है  जो कलकत्ता  को  उत्तर  बंगाल

 से  जोड़ती  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  पिछले  सप्ताह  मैंने  कलकत्ता  से  नई  जलपाईगुड़ी  तक  यात्रा  की

 थी  और  यह  मेरा  बड़ा  कटु  अनुभव  आप  मुझसे  इसके  संबंध  में  पूछेंगे  कि  इसमें  ऐसा  कटु  क्या

 रेलगाड़ियों  का रखरखाव  बहुत  शोचनीय  भध्याह  पश्चात  के  वक्तव्य  इस  स्थिति  का  जो  वर्णन  किया

 गया  है  उससे  यहं  और  शोचलीयं  हो  गया  मैंने  द्वितीय  श्रेणी  के वातानुकूलित  डिब्बे  में  यात्रा  की  थी  और

 यह  डिब्बा  कोकरोचों  से  भरा  हुआ  था  |  आप  इनमें  सो  नहीं  सकते  क्योंकि  हर  समय  कोकरोच  आपके  ऊपर

 घूमते  रहेंगे  और.हमेशा  नाक  में  उनके  घुसने  का  डर  बना  रहता  है  |  इनसे.हमेशा  भय  बना  रहता  है  |  खाद्य

 सामग्री  भी  इनसे  सुरक्षित  नहीं  रहती  हम  7  बजे  कलकत्ता  से  चले  थे  हमारे  पास  कुछ  खाद्य  सामग्री

 परन्तु  इनका  भान  होने  से  पहले  ही  खाद्य  पैकेट  काकरोचों  से  भर  गए  थे  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलगाड़ियों  क ेरखरखाव  की  तरफ  अधिक  ध्यान  देने  की  जरूरत

 यदि  वर्तमान  व्यवस्था  गाड़ियों  का ठीक  रखरखाव  नहीं  कर  सकती  है  तो  मेरा  रेलमंत्री  महोदय  से  अनुरो६
 1  है  कि  इस  क्षेत्र  का निजीकरण  क्ररने  की  संभावना  पर  विचार  किया  जाए  क्‍योंकि  रखरखाव  के  उच्च  स्तर

 को  बनाए  रखना  जरूरी  है  |  शायद  सभा  की  इस  बात  में  होगी  कि  सिलीगुड़ी  के  एक  स्थानीय  सम्पादक
 ने  दार्जिलिंग  मैल  के  डिब्बों  मे ंकाकरोचों  की  समस्या  के  संबंध  में  रेलों  के  विरूद्ध  उच्च  न्यायालय  में  एक
 मामला  दायर  किया  है  |  मेरा  रेल  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  स्वच्छता  और  सफाई  के  न्यूनतम  स्तरों
 को  बनाए  रखा  जाए  |  यदि  कोई  समस्‍या  है  तो  उन्हें  इसके  समाधान  के  लिए  अन्य  तरीके  खोजने  हेतु  अपनी

 गतिशीलता  का  उपयोग  करना

 मैं  रेल  मंत्री  महोदय  का  आभारी  हूं  कि  गत  वर्ष  वह  इस्लामपुर  के  निकट  अलुआबारी  पर

 असम  अवध  एक्सप्रेस  के  स्टॉप  की  व्यवस्था  के  लिए  सहमत  हो  गए  थे  परन्तु  मैं  यह  भी  कहना  चाहता
 हूं  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  जिसमें  इस्लामपुर  और  चोपरा  शामिल  यह  मांग  की  गई  है  कि  इस्लामपुर
 पर  कंचनजंगा  एक्सप्रेस  का  स्टॉप  बनाया  जाए  |  कुछ  लोग  एक  स्टॉप  से  खुश  नहीं  हैं  | इसलिए  मंत्री  महोदय

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  कंचनजंगा  एक्सप्रेस  के  स्टॉप  की  संभावना  पर  भी  विचार  किया  जाए  |

 .  मैं  दो  बातें  और  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  |  दूंसरी  बात  राजधानी  एक्सप्रेस  के

 संबंध में  है  |  मैं  श्री जाफर  शरीफ  को  सप्ताह  में  एक  बार  दिल्ली  से  गुवाहाटी  तंक  राजधानी  एक्सप्रेस  चलाने
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 के  लिए  बधाई  देता  हमें  इस  बात  की  खुशी  है  कि  यह  रेलगाड़ी  नई  ज़लपाईगुड़ी  पर  रूकंगी  परन्तु
 मैं  चाहता  हूं  कि  यह  सिलीगुड़ी  जंक्शन  पर  भी  रूके  |  परन्तु  दिल्‍ली  और  गुवाहाटी  के  बीच  चलने  वाली  इस
 राजधानी  एक्सप्रेस  की  बारम्बारता  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  है५  मेरा  रेल  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है
 कि  इस  रेलगाड़ी  को  कम  से  कम  सप्ताह  में  दो  बार  चलाया  जाए  क्‍योंकि  मेरे  विचार  से  सप्ताह  में  एक  बार
 तो  बहुत  कम  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  मैं  एक  और  बात  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  मैंने

 कुछ  समय  पूर्व  इस  चर्चा  में  भेदभाव  के  संबंध  में  कुछ  बड़े  गम्भीर  आरोप  सुने  थे  |  मेरे  मित्र  श्री  अन्बारासु
 ने  रेल  मंत्री  महोदय  के  विरूद्ध  कुछ  गंभीर  आरोप  लगाए  हैं  और  रेल  मंत्रालय  को  तमिलनाडु  के  साथ  भेदभाव

 बरतने  का  दोषी  ठहराया

 At

 रेल  प्रणाली  राष्ट्रीय  एकता  में  बड़ी  सहायक  सिद्ध  हुई  यदि  पीछे  बैठे  हुए  मेरे  दूसरे
 सहयोगी  के  आरोप  सही  हैं  तो  यह  वास्तव  में  बड़ा  गम्मीर  मामला  है  |  रेलवे  में  किसी  राज्य  के  प्रति  भेदभाव
 बरतने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  |  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  रेलमंत्री  महोदय  ने  इन  आरोपों  का  तत्काल
 प्रतिवाद  किया  है  |  परन्तु  मेरा  यह  सुझाव  है  कि यदि  इन  आरोपों  की  जांच  के  लिए  रेलवे  की  स्थायी  समिति
 से  कोई  उप  समिति  बनाने  के  लिए  कहा  जाए  तो  अच्छा  रहेगा  |  क्‍योंकि  मेरे  विचार  से  यदि  ये  बातें  असत्य

 हैं  तो इनका  पता  लगाना  चाहिए  |  सच्चाई  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  |  अन्ततः  हमें  यह  स्पष्ट  करना

 चाहिए  कि  जो  भी  कार्य  किया  जाएगा  उससे  भावनात्मक  कटुता  के  बजाए  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  मिलेगा  |

 $

 श्री  लक्ष्मण  सिंह  :  आदरणीय  सभापति  मैं  रेलवें  की अनुपूरक  मागों  का  समर्थन

 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  |  मैं  अपने  कुछ  सुझाव  भी  इस  संबंध  में  देना  चाहता  हूं  |
 मुझे  आशा  है  कि  मंत्री

 महोदय  उन  सुझावों  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  कार्यवाही

 सभापति  उत्तर  भारत  और  दक्षिण  भारत  को  जोड़ने  का  माध्यम  केवल  रेल  मार्ग  ही  है  |  यह

 दोनों  की  संस्कृति  को  जोड़ता  है  |  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  जी  न ेकहा  कि  देश  की एकता  और  अखंडता

 के  लिये  यह  आवयश्क  भी  है  |  उत्तर  से  दक्षिण  को  जाते  समय  रेल  मध्य  प्रदेश  में  स ेहोकर  गुजरती  है  और

 यह  प्रदेश  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  देश  का  बड़ा  प्रान्त  है  । और  इसमें  भी  बस्तर  जिला का  क्षेत्रफल  केरल  राज्य

 के  क्षेत्रफल  के  बराबर  है  ।  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  मध्य  प्रदेश  जैसे  बड़े  क्षेत्रफल  वाले  राज्य  में  रेलों

 का  जाल  बिछाया  जाये  |  मध्य  प्रदेश  के  गुना  जिला  से  पाईपलाईन  निकलती  है  और  विजयपुर  में

 देश  की  33  प्रतिशत  एल.पी.जी  का  उत्पादन  होता  है  |  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  वहां  पर  गुड्स  ट्रैफिक

 संचालन  सुचारू  रूप  से  हो  अथवा  और  एक्सप्रेस  ट्रेन  चलाई  जावें  | ताकि  जो  औद्योगिक  विकास  इस  पाइपलाइन
 के  किनारे  होना  जिस  औद्योगिक  विकास  का  सपना  हमारे  पूर्व  प्रधान  मैत्री  राजीव  जी  ने  देखा  उसे

 हम  सबको  साकार  करना  है  और  भविष्य  में  जहां  जहां  पर  गैस  पर  आधारित  पाइपलाइन  निकली  वहां

 बहुत  तीव्र  गति  से  औद्योगिकरण  होना  है  |  विजयपुर  में  लगभग  तीन-चार  हजार  करोड़  रुपए  का  पूंजी  निवेश

 केन्द्र  सरकार  ने  किया  वहां  पर  एक  गैस  पर  आधारित  खाद  का  कारखाना  लगा  वहां  भारत  गै

 ७  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  का  निर्माण  होता  और  भी  कई  संभावित  इकाइयां  उस  क्षेत्र  में  आने

 वाली  हैं  क्योंकि  जो  उद्योग  गैस  पर  आधारित  होता  है  उसमें  प्रदूषण  नहीं  हौता  और  उनका

 बहुत  कम  होता  है  जिसके  कारण  रेल  परिवहन  व्यवस्था  सुदृढ़  होनी  चाहिए
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 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और
 अतिरिक्त  अन॒द़ानें  की  ग्रंगें  /99/-22  16  1994

 आदरणीय  समापति  इस  वक्‍त  केवल  वहां  पर  एक  साबरमती  ऐक्सप्रेस  चलती  है  जो  हफ्ते
 में  तीन  या चार  दिन  ही  चलती  है  |  इसलिए  आवश्यक  है  कि  बीजापुर  से  दिल्‍ले  तक  एक  फास्ट  ट्रेन  तत्काल

 चलाइ  जाए  क्योंकि  वहां  पर  जो  अधिकारी  हैं  भारत  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  और  उन्हें

 250  किलोमीटर  सड़क  से  ग्वालियर  आना  पड़ता  है  और  वहां  से  ट्रेन  पकड़नी  पड़ती  है  और  उसमें  बड़ा

 विलंब  होता  है  तथा  शासन  का  नुकसान  होता  अगर  इस  ओर  शांसन  ध्यान  देगा  तो  रेलवे  को  बहुत
 लाभ  हो  सकता  कई  ऐसी  गाड़ियां  हैं  जो  शॉर्ट  रूट  से चलाई  जा  सकती  हैं  लेकिन  नहीं  चलाई  जा

 रही  जैसे  जयपुर-मद्रास  ट्रेन  को अगर  कोटा-बीना  रेल  लाईन  से  चलाया  जाए  तो  उसकी  दूरी  कम

 पड़ेगी  और  ट्रैफिक  भी  बढ़ेगा  क्योंकि  जिन  औद्योगिक  संस्थानों  का  जिक्र  मैंने  किया  वहां  भारी  तादाद

 में  दक्षिण  मारत  और  उत्तर  भारत  के  लोग  काम  करते  हैं  और  उनको  इस  ट्रेन  से  चलने  से  सुविधा
 इसी  प्रकार  इन्दौर-हावड़ा  ऐक्सप्रेस  को  गुना  हो कर  चलाया  जाए  तो  रेलवे  को  इससे  लाभ  होगा  |  इसकी
 घोषणा  पूर्व  रेल  मंत्री  श्री  माघवराव  सिंघिया  जी  ने  की  थी  लेकिन  खेद  है  कि  अभी  तक  इसे  पूरा  नहीं  किया

 गया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  रेल  मंत्रालय  इस  पर  ध्यान

 आदरणीय  सभापति  मोपाल  से  रामगंज  मंडी  की  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  पूर्व  में  दो-तीन

 बार  हो  चुका  जिस  समय  सर्वेक्षण  उस  समय  इसे  लाभदायक  नहीं  माना  गया  लेकिन  आज

 की  तारीख  में  यह  लाइन  बहुत  लामदायक  सिद्ध  होगी  क्योंकि  रामगंज  मंडी  में  बड़ी  भारी  संख्या  में  कोटा

 स्टोन  निकाला  जा  रहा  है  |  करोड़ों  का  निर्यात  कोटा  स्टोन  का  हो  रहा  लेकिन  भोपाल  तक  रेलवे  लाइन
 न  होने  से  वहा  बड़ी  असुविधा  हो  रही  कई  सीमेण्ट  प्लांट  भी  रामगंज  मंडी  क ेआसपास  आ  चुके
 उनका  परिवहन  भी  हो  सकता  है  और  निश्चित  रूप  से आज  की  तारीख  में  यह  लाभदायक  सिद्ध

 आदरणीय  सभापति  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  बीच  सड़क  का  संपर्क  बरसात  में  टूट
 जाता  इस  बार  बाढ़  आने  से  फिर  टूट  इसलिए  आवश्यक  है  कि  भोपाल-रामगंज  मंडी  लाइन
 को  तत्काल  स्वीकृति  देकर  इस  पर  काम  शुरू  करवाएं  ताकि  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  का  संपर्क  बरसात

 में  भी  बना  एक  सदस्या  का  सुझाव  मैं  यहां  दे  रहा  हूं  जो  वह  बोल  नहीं  पाई  |  श्रीमती  लक्ष्मणन  का

 सुझाव  है  कि  एक  साढ़े  चार  सौ  करोड़  का  बॉण्ड  कोंकण  रेलवे  ने  निकाला  इसकी  स्वीकृति  वह  रेल

 मंत्रालय  से  चाहते  हैं  और  इसको  स्वीकार  करने  में  रेल  मंत्रालय  पर  कोई  वित्तीय  भार  नहीं  इसलिए
 मैं  चाहता  हूं  कि  श्रीमती  लक्ष्मणन  जी  का  सुझाव  भी  स्वीकार  कर  लिया  जाए  |  एक  विशेष  समस्या  जो  हमारे

 देश  में  रेलवे  से  संबंधित  है  वह  है शक्कर  की  महंगाई  |  हमारे  देश  न ेशक्कर  का  आयात  किया  |  शक्कर

 पड़ी  हुई  है  लेकिन  रेलवे  के  द्वारा  जितना  उसका  परिवहन  होना  वह  नहीं  हो  रहा  है  विशेषकर  हमारे

 मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  को  जितने  वैगन  देने  चाहिये  उतने  नहीं  दिये  गये  हैं  जिसके  कारण  शक्कर  के  दाम

 जो  अब  तक  घट  जाने  चाहिये  आज  भी  वही  शक्कर  के  दाम  हैं  |  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  रेलवे
 मंत्रालय  को  शक्कर  के  परिवहन  के  लिये  जिस  तरह  काम  करना  चाहिए  वह  नहीं  कर  पाया  है  ।  मैं  चांहूगा
 कि  मंत्री  महोदय  इस  ओर  विशेष  धन  दें  और  जितना  जल्दी  हो  सके  सारे  देश  में  शक्कर  का  परिवहन  रेलवे
 के  जरिये  करायें  ताकि  शक्कर  के  दाम  गिर  सकें  और  आम  आदमी  को  राहत  मिल  सके  |

 इन  शब्दों  के  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  मैं  आपका  आभारी

 284



 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और
 25  1916  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  सभापति  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  1991-
 92  से  संबंधित  रेलवे  की  अतिरिक्त  मांगों  और  1994-95  से  संबंधित  अनुदांन  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन
 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  |  सबसे  पहले  में  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे

 महाराष्ट्र  में  रेलवे  की  स्थिति  सुधारने  की  तरफ  ध्यान  दिया  और  घुलिया  से  नरढाणा  तक  नई  रेलवे  लाईन
 के  सर्वेक्षण  कार्य  को  मंजूरी  उसका  काम  शुरू  करने  की  मंजूरी  जिसके  लिय  मैं  अपनी  ओर  सें  और
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  क ेलोगों  की और  से  उनका  आभार  प्रकट  करता

 भारतीय  रेलवे  हमारे  देश  की  बहुत  बड़ी  इंडस्ट्री  है  और  यातायात  क्री  दृष्टि  से देशवासियों  को  बहुत
 ही  लाभदायक  है  ।  सैन्द्रल  रेलवे  और  वैस्टर्न  रेलवे  में  यातायात  के  मामले  में  बहुत  फर्क  दिखायी
 मेरा  जनरल  सुझाव  है  कि  सैन्ट्रल  रेलवे  के  प्रशासन  को  भी  वैस्टर्न  रेलवे  जैसा  करना  चाहिए  |

 मैं  महाराष्ट्र  के  नन्दरबार  क्षेत्र  स ेचुनकर  आता  हूं  जो आदिवासी  इलाका  है  |  देश  के  पिछड़े  और

 आदिवासी  इलाकों  का  विकास  करना  और  उसे  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  कराना  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति

 है  लेकिन  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सूरत--भुसावल  रेलवे  लाईन  बहुत  पुराने  जमाने  से  बनी  हुई  है  जिस  पर  4

 अप  और  4  डाउन  पैसेंजर  गाड़ियां  चलती  हैं  तथा  नवजीवन  राप्ती-गंगा

 एक्सप्रेस  सहित  एक-दो  और  गाड़ियों  भी  चलती  हैं  |  इनके  अलावा  दिन  भर  में  9-10  मालगाड़ियां  भी  चलती

 हैं  । इस  रेलवे  लाईन  के  दोहरीकरण  का  काम  1984  में  जलगांव  से  धरणगांव  तक  25  किलोमीटर  के  टुकड़े
 को  मंजूरी  देने  के साथ  शुरू  हुआ  था  लेकिन  अभी  तक  केवल  25  किलोमीटर  के  टुकड़े  की  मंजूरी  ही  दी
 गयी  है  यानी  उस  लाईन  को  डबल  करने  का  काम  बहुत  धीर्मा  गति  से  हो  रहा  है  |  मुझे  अगस्त  महीने  में

 मंत्री  जी  का  एक  पत्र  मिला  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  1994-95  के  रेलवे  बजट  में  इस  लाईन  को  डबल

 करने  के  लिए  13  करोड़  कुछ  लाख  रुपये  रखे  गये  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  नम्नतापूर्वक
 कहना  चाहता  हूं  कि आप  खुद  दिल्ली  से  वरिष्ठ  रेलवे  अधिकारियों  की  एक  टीम  भेजकर  रिपोर्ट  मंगवायें

 कि  इस  सूरत-भुस्रावल  रेलवे  लाईन  को  डबल  करने  की  सही  रूप  में  जरूरत  है  या  नहीं  |  आप  जानकारी

 मंगवा  सकते  मालूमात  ले  सकते  वैसे  तो  मेरी  जानकारी  के  सूरत-भुसावल  रेलवे  लाईन
 को  डबल  करने  की  जरूरत  रेलवे  मंत्रालय  भी  महसूस  करता  है  लेकिन  ऐसी  रिपोर्ट  भी  मिल  रही  है  कि

 रेलवे  बोर्ड  इस  रूट  पर  पर्याप्त  ट्रैफिक  या  रिवैन्यू  न  होने  का  बहाना  कर  रहा  है  और  वैस्टर्न  रेलवे  के  अधि

 कारियों  तथा  आदि  की  ओर  से  ऐसी  गलत  आधार  पर  रिपोर्ट  भेजी  गयी  है  |  सूरत-भुसावल
 सैक्शन  पर  इस  वर्ष  करीब  15  डकैती  पड़ी  हैं

 4.00

 रेलवे  सुरक्षा  बल  या  पुलिस  कुछ  भी  नहीं  कर  रही  इस  लाइन  पर  यात्रा  करने  वाले  यात्री  ऐसा

 समझते  हैं  कि  इस  लाइन  पर  यात्रा  करने  गणाले  यात्री  बिल्कुल  सुरक्षित  नहीं

 नन्दरवार  से  भुसावल  ८गइन  पर  चलने  वाली  गाड़ी  वीरमगांव  पैसेंजर  में  रात्रि में  2045

 बजे  एक  बोगी  लगाई  जाती  यह  बोर्गਂ  महीने  मे  7-8  दिन  ही  लगाई  जाती  है  भुसावल  की  ओर  से

 आने  वाली  सभी  गाड़ियां  सिंगल  लाइन  हाने  की  वजड़  से  बेटाइम  चलती  हैं  और  वे  जो  रेल  वे  कंट्रोलर  नदरवार

 होता  वह  इस  गाड़ी  को  कहीं  भी  किरी  भी  रेलवे  स्टेशन  पर  साइड  में  लगा  देता  वहां  पर उसकी
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 मनमानी  चलती.है  |  जिस  दिन  वीरमगांव  पैसेंजर  में  यह  बोगी  नहीं  लगाई  जाती  उस  दिन  भी  इस  पैसेंजर

 गाड़ी  को  सूरत  स्टेशन  पर  रोक  दिया  जाता  है  जिससे  यात्रियों  को  बहुत  तकलीफ  होती  है  और  यह  गाड़ी
 रात-रात  भर  वहीं  स्टेशन  पर  खड़ी  रहती  कभी-कभी  दूसरे  दिन  बड़ौदा-बम्बई  पैसेंजर  या अहमदाबाद
 पैसेंजर  को  दूसरे  दिन  यह  बोगी  लगाई  जाती  है  जिससे  यात्रियों  की तकलीफ  बहुत  बढ़  जाती

 मेरा  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  और  मैं  यहां,यह  चेतावनी  भी  देना  चाहता  हूं  कि

 कदाचिद  हमें  इस  असुविधा  को  दूर  कराने  के  लिए  रोको  आन्दोलनਂ  न  करना  पड़े  क्योंकि  इस  बारे

 में  मैंने
 कई

 बार  कहा
 है  और

 लिखकर  भी  दिया  लेकिन  आज  तक  कुछ  भी  नहीं  हुआ

 सभापति  मैं  यह  निवेदन  भी  करना  चाहता  हूं  कि  सूरत-भुसावल  लाइन  किस  जमाने  की

 बनी  इस  बात  को  भी  देखना  जब  से  यह  लाइन  बनी  तब  से  रेल  पटरियां  भी  नहीं  बदली

 गई  हैं  |  इसी  कारण  रेल  पटरियों  से  रेल  के  डिब्बे  नीचे  उतर  जाते  हैं  औष  पूरी  लाइन  बन्द  हो  जाती  है

 जिससे  यात्रियों  को  बहुत  परेशानी  होती  जुलाई  में  इस  लाइन  पर  एक  बार  रेलवे  इंजन  ब्यारा
 रेलवे  स्टेशन  के  पास  नीचे  उतर  ज्यादा  नुकसान  नहीं  यह  यात्रियों  का  भाग्य  रहा  दूसरी  बार

 चिंतपड़ा  खात  गांव  के  बीच  एक  इंजन  मालगाड़ी  के  डिब्बों  सहित  पटरी  से  उतर  गया  था  |  जिससे  रेलवे
 लाइन  को  बन्द  करना  पड़ा  था  और  जब  तक  यह  लाइन  क्लीयर  नहीं  हुई  इस  पर  आवागमन  बन्द  रहा  |

 इस  प्रकार  से  गाड़ियां  इस  लाइन  पर  पड़ी  रहती  हैं  और  लेट  होती  हैं  |  इससे  रेल  यात्रियों  को  बहुत  दिक्कत

 होती  अगर  यह  डबल  लाइन  तो  यात्रियों  को  दिक्कत  नहीं

 माननीय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  विनती  करता  हूं  कि  वे  रेलवे

 अधिकारियों  की  एक  टीम  सूरत-भुसावल  लाइन  पर  अवश्य  ताकि  उस  लाइन  पर  जितनी  भीड़
 उसके  बारे  में  आपको  सही  जानकारी  मिल  सके  |

 सभापति  रेलवे  क्रासिंग  के  रेल  फाटकों  पर  चौकीदारों  की  बहुत  कमी  है  जिसके  कारण  प्राय

 दुर्घटनाएं  हो  जाती  हैं  |  अब  तो  रेलवे  प्रशासन  ने  यह  भी  कर  दिया  है  कि  राज्यों  में  रेलवे  क्रासिंगों  पर  स्थित
 फाटकों  के  चौकीदारों  को  देय  वेतन  के  आघे  वेतन  का  भार  राज्य  सरकारें  वहन  करें  |  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 भी  रेलवे  क्रासिंगों  पर चौकीदार  रखे  जाएं  |  एक  मांग  मैं  यह  भी  करना  चाहता  हूं  जैसी  हमारे  श्री  छीतूभाई
 गामीत  ने  की  है  कि  सूरत-भुसावल  लाइन  को  विद्युतीकृत  किया  जाए

 सभापति  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  ध्वन्यवाद  देता

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  सभापति  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 सबसे  पहले  मैं  अपने  वरिष्ठ  मित्र  जो  पंजाब  से  हैं  और  जिन्होंने  रेलवे  मंत्री  जो  को  बहुत-बहुत
 धन्यवाद  दिया  है  और  आभार  व्यक्त  किया  जो  उप्होंने  नयी  शताब्दी  एक्सप्रैस  दिल्‍ली  से  अमृतसर  तक

 चलाई  है  उसके  मैं  अपने  साथी  से  सहमत  होकर  और  उनके  साथ  शामिल  होकर  देश  की  हुकूमत
 और  माननीय  मंत्री  जी  का  बहुत-बहुत  आभार  व्यक्त  क़रना  चाहता  हूं  और  इसी  के  साथ-साथ  मैं  सरदार

 उमराव  सिंह  जो  हमारे  पंजाब  के  बहुत  सीनियर  मैम्बर  ऑफ  पार्लियामेंट  उनकी  तरफ  से  जो  सुझाव
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 आया  है  और  मंत्री  जी  को  दिया  गया  है  कि  इस  नई  ट्रेन  का  नाम  जिसके  संकेत  अवाम  के  लिए  कई
 बार  बहुत  अच्छे  साबित  होते  इसका  नाम  अगर  टेम्पल  एक्सप्रैस*  या  मियां  मीर  एक्सप्रैस
 जो  कि  बहुत  बड़े  फकीर  हुए  उनके  नाम  पर  इस  गाड़ी  का  नाम  रख  दिया  तो  यह  बहुत  अच्छा
 संकेत  पंजाब  और  देश  के  लोगों  के  लिए

 सभापति  वैसे  मैं  अपने  आप  को  बहुत  बदकिस्मत  मानता  हूं  क्योंकि  रेलवे  ने  हमारे  इलाके
 को  बहुत  इगनोर  किया  है  |  जब  मैं  बोलने  लगा  हूं  तो  मंत्री  जी  सदन  में  हाजिर  नहीं  किसी  शायर  ने
 कहा  है

 मोहब्बत  के  लिए  भी  कुछ  खास  दिल  मकसूस  होते

 यह  वह  जो  हर  साज  पर  गाया

 मैं  आज  महसूस  करता  था  कि  जो  हमारे  हमारे  हमारे  दुख-दर्द  उनको  मैं  मंत्री  जी

 «  को  सुना  पाऊंगा  |  लेकिन  हमारा  भाग्य  इस  मामले  में  अच्छा  नहीं  मैं.रेक़  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा
 कि  पंजाब  के  लोगों  की  बरसों  से  जो  मांग  रही  है  कि  किसी  न  किसी  तरीके  से  चंड़ीगढ़  की  जो  कैपिटल

 है  हरियाणा  और  पंजाब  तथा  यूनियन  टेरीटरी  उसको  लुधियाना  के  साथ  जोड़ा  जाये  |  लुधियाना
 को  भारत  का  मानचेस्टर  कहा  जाता  है  ।  सारी  सारा  व्यापार  और  पंजाब  का  जो  न्युक्लीयस  सेंटर

 प्लेस  लुधियाना  को  चंडीगढ़-लुधियाना  रेल  लाईन  बनाकर  नहीं  जोड़ा  गया  है  |  मुद्दतों  स ेपंजाब  के  तमाम

 मुख्यमंत्री  लिखते  रहे  मेम्बर्स  ऑफ  पार्लियामेंट  कहते  रहे  हैं  |  मैं  रेल  मंत्री  जी  स ेअनुरोध  करूंगा  कि  सारे

 पंजाब  का  जल्द  से  जल्द  सर्वे  करवाकर  चंडीगढ़  को  लुधियाना  से  लिंक  किया  जाये  और  नयी  रेल  लाइन
 बिछायी

 सभापति  पंजाब  की  पंजाब  का  इतिहास  आपको  मालूम  है  |  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि

 पहली  बार  रेल  मंत्री  जी  ने  2  वर्ष  पहले  एक  80  किलोमीटर  लम्बी  ब्राडगेज  डबल  लाइन  फाजिलका.तक

 की  |  इस  पर  लोगों  ने  बहुत  खुशी  व  धन्यवाद  व्यक्त  किया  |  लेकिन  बार्डर  फाजिलका  में  जाट  रेजीमेंट  के

 कम  से  कम  500  लोग  शहीद  हुए  इकबाल  ने  कहा  है  :

 एक  हमीं  तेरे  मारका  राव  खुशिकयों  कभी

 कभी  दरियाओं  की  कभी  यूरोप  के  सायों  में  |

 लेकिन  इन  शहीदों  का  जिस  तरीके  से  रेलवे  मिनिस्टर  और  डिपार्टमेंट  न ेअपमा+  किया  वह

 गलत  1947  से  पहले  फाजिलका  का  जो  प्टेटस  उस  स्टेटस  को  बहाल  करना  तो  बाद  की  बात

 1925  में  जब  वह  ट्रैक  ले डाउन  हुआ  तो  तपाम  गाड़ियों  को  बंद  कर  दिया  गया  और  कोई  नयी  ट्रेन

 उस  रूट  पर  नहीं  चलाई  गयी  |  मुझे  इस  बात  का  अफसोस  है  कि  इस  पर  रेल  मंत्री  जी  ने
 जो

 प्रोग्राम

 पंजाब  की  सरकार  का  जहाज  सम्मन  किया  गया  कि  वह  कोटकपूरा  जाकर  नयी  ट्रेन  फाजिलका  से

 वाया  हिसार-रेवाड़ी  चलायें  |  जो  कुछ  १|आ  उसके  बारे  में  बताने  क॑  लिए  संसद  उचित  मंच  नहीं

 तो  यह  प्रोग्राम  बन  गया  |  लेकिन  मंत्री  जी  ने  ऐन  मौके  पर  जाकर  उस  प्रोग्राम  को  कैंसिल  कर

 क्यों  कैंसिल  कर  मैं  इसकी  डिटेल  में  जाना  नहीं  चाहता  |  मुक्तसर  और  फाजिलका  एशिया
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 हे  बड़े  सम्पन्न  बाजार  हैं  |  यह कितने  अफसोस  की  बात  है  कि  प्रोग्राम  कार्ड  छंप  गये  और  तंमांम॑  इंतजाम
 जो  रेलवे  डिपार्टमेंट  ने  वे सब  वहीं  के  वहीं  रह  गये  और  वह  नई  ट्रेन  फाजिलंकां  सै  वीयां

 छोटकपूरा  से  दिल्‍ली  नहीं  चलाई  गयी  मैं  आपके  जरिये  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  सबंस  ज्यांदां

 ऊपास  पैदा  होती  जहां  पर  बीट  और  पैडी  का  बहुत  जोर  रहता  वहां  क॑  हर  राज्य  और  उस  क्षेत्र
 कै  लोगों  की  बड़ी  मांग  है  कि फाजिलकः  से  दिल्‍ली  के  लिए  एक  ट्रेन  जल्दी  चलाई  मुझे  मांलूम  है
 कि  यह  नयी  गाड़ी  नहीं  मिल  पायेगी  |  मेरा  यहां  बोलने  का  कोई  असर  नहीं  होगा  लेकिन  मैं  यह  बात॑  रिकार्ड

 में  लाना  चाहता  उस  वक्‍त  जो  यात्री  गाड़ी  गंगा  नगर  से  निजामुद्दीन  तक  चलाई  गयी  उस  गांड़ी
 को  गिदड़बाह-मलोट  पर  रोकने  के  लिए  सभी  मिल  गये  हैं  |  जैसे  मेरे  कुलीग  श्री  कमल  चौधरी  को

 आंदोलन  के  लिए  घेराव  करना  पड़ा  |

 आप  हमारी  गाड़ियां  नहीं  रोक  रहे  बन्द  कर  रहे  कश्मीर  मेल  के  संबंध  में  उनकी  मांग  पूरी
 की  गई  |  उसी  तरह  से  हमारे  गिदड़वाह  और  मलोट  को  इग्नोर  किया  |  उस  समय  हमने  बहुत  बड़ी

 हाजिरी  में  कहा  कि  यदि  यह  गाड़ी  नहीं  रोकी  जाएगी  तो  इससे  इलाके  के  लोगों  की  बहुत  देर  से  चली

 आ  रही  मांग  पूरी  नहीं  होगी  |  इसलिए  हमें  ट्रैक  पर  लेटना  पड़ा  |  उस  गाड़ी  को  रोकने  के  लिए  सत्तापक्ष

 के  एक  सदस्य  को  पटरी  पर  लेटना  पड़ा  क्योंकि  10  हजार  लोगों  का  हजूम  कह  रहा  था  कि एक  सब-डिविजन
 पर  गाड़ी  नहीं  रोकी  जा  रही  कुछ  लोगों  का  जोर  था  कि  केवल  जंक्शन  प्र॒र  गाड़ी  रूके  लेकिन  जब

 गाड़ी  जंक्शन  की  बजाए  दूसरी  जगह  पर  रूकी  तो  लोगों  की  वह  मांग  प्रेशर  कै  जरिए  पूरी  हुई  |  मुझे  इस
 बात  का  अफसोस

 मंत्री  जी  आ  गए  मै ंउनसे  विनती  करूंगा  कि  उन्होंने  जो  हमसे  बहुत  बड़ा  वादा  किया  था  कि

 फाजिल्का  से  नई  दिल्ली  के  लिए  नई  ट्रेन  दी  ट्रेनन  दीजिए  पर  बॉयफरकेशंन  कर  दीजिए  |  वैनिंक॑

 एक्सप्रेस  जो  रोज  आती  उसके  बदले  जो  गाड़ियां  यहां  से  जाती  उनको  फाजिल्का  तक  वॉयफरकेर्ट

 कर  दीजिए  |  इंटर-सिटी  मटिंडा  से  दिल्‍ली  आती  है  |  इसे  फाजलिका  तंक  बढ़ाया  जा  सकता  है  |  फाजिल्का
 पाकिस्तान  से  केवल  4  किलोमीटर  पर  बार्डर  का  इलाका  है  |  मैं  दरखास्त  करूगा  कि  उस  मांग  को  जल्दी
 से  जल्दी  पूरा  किया

 आपने  राजधानी  के  रूट  में  बहुत  गाड़ियां  उसके  लिए  मैं  पहले  ही  आभार  व्यक्त  कर

 चुका  हूं  । पंजाब  का  मालवा  क्षेत्र  मुक्तसर  |  आजादी

 के  पहले  जो  प"कैस्तान  के  साथ  बार्डर  वहां  भी  आगे  ट्रेन  जाती  थी  |  पहले  वह  इलाका  फ्लरिश  करता

 था  लेकिन  अब  रेलवे  मिनिस्ट्री  न ेमालवा  रीजन  को  टोटली  नैग्लैक्ट  कर  दिया

 आपने  ब्रॉडगेज  लाइन  इसके  लिए  मैं  आपका  शुक्रगुजार  लेकिन  यदि  उस  पर  कोई  नई
 शटल  नहीं  बलनी  है  तो  मैं  मानता  हूं  कि उस  लाइन  का  कोई  फायदा  नहीं  4586  अप  और  4587

 डाउन  भटिंडा  से  रात्री  12.00  बजे  छूटती  वह  गाड़ी  कालका  जाती  थी  और  हमारे  इलाके  के

 जिनको  हार्श  कोर्ट  की  तारीखें  भुगतनी  होती  थी  था  सैक्रेटेरिएट  जाना  वे  रात  को  ट्रेन  में  बैठकर

 सुबह  चंडीगढ़  पहुंच  जाते  उसका  समय  बदल  दिया  गया  है  |  अब  वह  सुबह॑  छः  बजे  पहुंचने  क ेबजाए
 दोपहर  को  पहुंचती  है  जिससे  लोगों  को  कोई  फायदा  नए्नों  होता  |  मैं  मंत्री  जी  स ेदरख्वास्त  करूंगा  कि उसके

 |रिजनल  ट  इमिंग्स  बहाल  किए  जाएं  |

 मैंने  अनस्टार्ड  क्वश्चन  नम्बर  2393  पछा a
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 आसपास  के  शहरों  की  यात्रा  करने  वाली  जनता  को  हाल  ही  में  गई  हजरतबल
 निजामुद्दीम-श्री  गंगानगर  एक्सप्रेस  का  लाभ  पहुंचाने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ?  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उसका  यह  जवाब

 *भटिण्डा  पर  इस  ट्रेन  को  विभाजित  करने  और  इसके  कुछ  डिब्बे  फाजिल्का
 की  जांच  की  गई  परन्तु  परिचालनगत  अड़चनों  के  कारण  यह  सम्भव  नहीं  पाया  गया।*ਂ  पु

 हे

 मु  कमर्शियल  औपरेशनल  रैसट्रेन्ट  सुनते-सुनते  बहुत  समय  हो  गया  ।  मैं  करूंगा
 *

 कि  उसे  बॉयफरकेट

 हिमाचल  प्रदेश  भारतवर्ष  का  सबसे  खूबसूरत  स्टेट  वहां  अंग्रेजों  ने
 जो

 ट्रैक  बिछाया  और
 ”

 वहां  जो  गाड़ी  जाती  वही  अब  तक  चली  आ  रही  सुल्तानपुरी  जो  कि  शिमला  से  कर  आये
 वह  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  कालका  से  शिमला  तक  उस  ट्रैक  से  ऊपर  न  तो  कोई

 सुधार  हुआ  है  और  न  ही  कोई  नई  गाड़ी  चलायी  जबकि  वहां  सुधार  करने  की  बहुत  अधिक  गुंजाइश

 मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  जी  इस  तरफ  ध्यान

 चूंकि  मंत्री  जी  यहां  इसलिये  उन्हें  मैं  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  3  मार्च  1992

 को  फाजिल्का  जाकर  बॉर्डर  के  लोगों  के  साथ  जो  वायदा  किया  था  कि  मैुँ  वहां  के  लिए  नई  ट्रेन
 उसको  वह  पूरा  करें  |  आपके  साथ  फाइनान्स  मिनिस्टर  श्री  मनमोहन  सिंह  जी  भी  जाने  वाले  लेकिन

 कुछ  हालात  के  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वे  कौन  से  हालात  मंत्री  जी  जानते  ्भुनका  वह
 प्रोग्राम  कैंसिल  हुआ  |  वह  प्रोग्राम  कैंसिल  क्‍यों  कस्वाय  स्टेट  गवर्नमैंट  की  तरफ  से  हुआ  या  यहां
 से  मुझे  नहीं  मालूम  |  मुझे  इस  बात  का  पूर्ण  विश्वास  है  कि  यह  ट्रेन  वहां  बहाल  की  जायेगी  और

 निगलैक्टिड  एरियाज  मुक्तसर  और  फाजिल्का  में  नई  ट्रेन
 की  शुरूआत  इसके  साथ  ही  आप  शताब्दी  एक्सप्रेस  का  नया  नाम  सैयद  मियां  मीर  जैसे  महान

 *  फकीर  के  नाम  पर  या  गोल्डन  टैम्पल  के  नाम  पर

 श्रीमती  कमला  कुमारी  करंदृदुला
 :  सभापति  मुझे  बोलने  का  अवसर

 प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करती
 ह
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 हा  एएएएएाओ

 देश  में  रेलवें  लाइनों  में  सुघार  के  लिए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  को  बघाई  देता  मेरा  निर्वाचन
 क्षेत्र  मारत  में  सबसे  बड़ा  निर्वाचन  क्षेत्र  और  इसके  अंतर्गत  चार  जिले  और  जनजाति  क्षेत्र  मी  आते

 मैं  आंध्र  प्रदेश  में  मद्राचलम  से  कोब्बूर  तक  रेलवे  लाइन  के  लिए  वर्ष  से  मांग  कर  रही
 हमारे  माननीय  मंत्री  समी  शहरों  और  कर्बों  के  लिए  नई  लाईन  स्वीकृत  कर  रहे  हैं  और  इस

 तरह  से  शहरों  और  कस्बों  का  सुधार  भी  कर  रहे  मैंने  इस  रेल  लाइन  के  लिए  कितनी  ही  बार

 अनुरोध  किया

 शरद  दिघे  पीठासीन

 जनजातियों  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  |  चुनाव  में  अनुसूचित  जातियों

 अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्ग  के लोग  अपना  मत  कांग्रेस  पार्टी  को  दे  रहे  मैं  इस  रेल

 लाइन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  से  अनुरोध  कर.रही  माननीय  रेल  मंत्री  से  भद्राचलम  से  कोब्बूर
 तक  रेल  लाइन  यथाशीघ्र  स्वीकृत  करने  के  लिए  इस  वर्ष  भी  अनुरोध  करती

 भद्राचलम  राम  मंदिर  के  लिए  अत्यंत  प्रसिद्ध  यह  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  राम

 नवमी  के  पर्व  पर  यहां  देश  भर  के  लाखों  लोग  आते  हाल  ही  में  मैंने  यह  देखा  कि  देशभर
 के  लोग  यहां  इसलिए  नहीं  आ  रहे  हैं  क्योंकि  यहां  रेल  लाइन  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह

 अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  कृपया  यह  रेल  लाइन  इस  वर्ष  अर्थात्‌  में  स्वीकृत

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  कोयला  खान  यह  रेल  लाइन  बिछाकर  हम  कोयला  खान  का
 विकास  कर  सकते  इस  रेल  लाइन  से  अत्यधिक  लाभ

 इस  स्थान  को  रेल  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए  रेलवे  को  200  किलोमीटर  की  रेल  लाइन  बिछानी
 यदि  यह  लाइन  बिछा  दी  जायेगी  तो  उसके  बाद  लोग  यहां  चार-पांच  घंटे  में  यात्रा

 पहुंच  पायेंगे  |

 इस  लाइन  के  लिए  माननीय  मंत्री  से  वर्ष  से  ही  अनुरोध  कर  रही  मैं  माननीय
 मंत्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  निर्धन  जनजाति  के  लोगों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कृपया  इस  लाइन  जो  भद्राचलन  से  कोब्बूर  तक  स्वीकृत

 श्री  राममूर्ती  टिंडिवनाम  :  समापति  मैं  अनुपूरक  अनुदानों  की
 मांगें  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  रेल  मंत्रालय  और

 माननीय  मंत्री  की  प्रशंसा  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  मैं  माननीयं  रेल  मंत्री  को एकल  आमान
 प्रणाली  गेज  शुरू  करने  के  लिए  बधाई  देता  जिससे  त्रमिलनाडु  में  और  समूचे  दक्षिण
 भारत  में  आर्थिक  स्थिति  बेहतर  होगी  |  इसके  नई  गाड़ियां  शुरु  गाड़ियों  की  गति  बढ़ाकरके
 रेलवे  के  कार्यकारण  को  एक  नया  रूप  दिया  गया
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 ्ई  हालांकि  मद्रास  में  रेपिड  ट्रांसपोर्ट  सिस्टमਂ  योजना  के  कार्यन्वयन  के  लिए  गत  कुछ
 वर्षों  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  फिर  भी  इस  मामले  में  अब  तक  गम्भीरता  से  कार्य  शुरू  नहीं  किया
 गया  अक्सर  हमें  अनाधिकारिक  रूप  से  यह  सूचना  मिलती  रही  कि  इस  योजना  के  लिए  आवंटित
 घनराशि  का  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  अथवा  उसे  अन्य  मद  के  लिए  लगा.दिया  गया
 मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इसमें  कितनी  सच्चाई  है  परन्तु  यह  सही  है  कि  यह  योजना  अब  तक  पूरी  नहीं

 हुई  इस  योजना  से  मद्रास  शहर  और  राज्य  का  भी  विकास  इसमें  विलम्ब  किया  जा

 रहा  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे इस  योजना  को  यथाशीघ्र  कार्यान्वित  करें  |

 मद्रास  में  सेंट्रल  रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और  आरक्षेण  कार्यालय  के  लिए
 विशाल  भवन  निर्मित  किया  गया  परन्तु  रेलवे  स्टेशन  की  ओर  जाने  वाली  सड़क  पर  इतनी  गन्दगी
 और  भीड़-भाड़  है  कि  रेल  यात्री  बिना  किसी  परेशानी  के  रेलवे  स्टेशन  नहीं  पहुंच  सकते  इसकी
 जांच  की  जानी  केवल  रेलवे  स्टेशन  की  सफाई  कर  देने  और  उसका  विस्तार  कर  देने  से

 काम  नहीं  रेलवे  स्टेशन  की  ओर  आने  वाली  सड़कों  को  साफ-सुथरा  रखने  और  यात्रियों

 को  आसानी  से  समय  पर  स्टेशन  पहुंचकर  गाड़ी  पकड़ने  के  लिए  तत्संबंधी  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 के  अब  पेरम्बूर  स्थित  इंटिग्रल  कोच  फैक्टरी  के  बारे  में  दो  शब्द  कहना  चाहूंगा  |  इंटिग्रल  कोच
 !

 फैक्टरी  में  उत्पादन  कम  हो  गया  है  और  मुझे  यह  सूचना  मिली  है  कि  विभाग  यह  सब  कुछ  जानबूझक
 कर  रहा  मैं  इस  पर  जोर  देता  हूं  कि  यह  कोच  फैक्टरीਂ  जो  मद्रास  की  शान  है  और

 जिस  पर  दक्षिण  भारत  को  नाज  अपनी  पूरी  क्षमता  और  तेजी  से  कार्य  जारी

 मदुराई  और  करूर  के  बीच  बड़ी  लाइन  का  कार्य  चालू  हो  गया  परन्तु  करूर-सेलम  लाइन
 का  कार्य  धीमा  हो  गया  इस  संबंध  में  पुनः  यह  बताया  गया  है  कि-धनराशि  का  उपयोग  नहीं

 किया  गया  अथवा  इसे  अन्य  मद  के  लिए  लगा  दिया  गया  माननीय  मंत्री  द्वारा  इस  मामले  की  जांच

 की  जानी  मुझे  एक  शिकायत  करनी  है  कि  सरकार  तमिलनाडु  में  रेलवे  लाइन  के  सुधार  के

 लिए  घनराशि  स्वीकृत  करती  है  परन्तु  तमिलनाडु  को  समस्याग्रस्त  स्थिति  में  छोड़कर  इस  राशि  को

 अन्य  राज्यों  में  सुधार  के  लिए  लगाया  जा  रहा

 जहां  तक  बड़ी  लाइन  का  संबंध  है  |  मदूराई-करूर  लाइन  तैयार  हो  गई  सेलम  वाली

 तैयार  नहीं  हुई  जब  तंक  यह  कार्य  पूरा  नही  हो  जाता  इस  लाइन  में  एकल  आमान  का

 उद्देश्य  पूरा  नहीं

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  एकल  आमान  योजना  की  घोषणा  करते  समय  यह  आश्वासन
 *  दियाथा  कि  त्रिची  से  मद्रास  तक  और  मद्रास  से  त्रिची  तक  साथ-साथ  एकल  आमान  कार्य

 शुरू  दुर्भाग्य  से  यह  कार्य  बहुत  ही  घीमी  गति  से  चल  रहा  मेरा  माननीय  मंत्री  से

 ९  अंनुराधघ  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  यह  कार्य  तेजी  से  किया
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 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  टिंडिनाम  की  बात  कर  रहा  हूं  कि  ऐसा  लगता  है  विभाग

 विल्लूपुरम-पांडिचेरी  के  बीच  रेल  आवागमन  की  बात  भूल  विल्लूपुरम  से  पांडिचेरी  की  दूरी
 लगभग  चालीस  किलोमीटर  इस  लाइन  पर  चलने  वाली  गाड़ी  इस  चालीस  किलोमीटर  की  दूरी
 तीन  घंटे  में  तय  करती  है  जबकि  बस  इसी  दूरी  को  लगभग  पैंतालिस  से  पचास  मिनट  में  तय  करती

 जब  तक  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  और  इसमें  परिवर्तन  नहीं  किया  जाता  तथा  जब  तक

 माननीय  मंत्री  इसे  चुनौती  मानकर  पूरा  करने  हेतु  रेल  विभाग  को  निदेश  नहीं  देते  इस  लाइन  में  तेजी

 नहीं  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  रेलवे  लाइन  है  जिसे  आर्थिक  रूप  से  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता

 दुर्भाग्य  से  रेल  विमाग  की  लापरवाही  के  गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के

 यह  लाइन  घाटे  में  रहेगी  ।  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  और  इसमें  सुधार  किया  जाना

 विल्लूपुरम  मद्रास  के  दक्षिण  की  ओर  सबसे  बड़ा  रेल  जंक्शन  विल्लूपुरम  जंक्शन  से  रेल

 लाइन  सहायक  लाइन  और  प्रमुख  लाइन  में  बट  जाती  यहां  फिर  से  एक  बात  पर  ध्यान

 दिया  जाना  यह  एक  ऐसा  स्टेशन  है  जहां  एकल  आमान  प्रणाली  लागू  होने

 बावजूद  मीटर  गेज  और  बड़ी  लाइन  दोनों  का  ही  प्रयोग  किया  जा  रहा  बड़ी  मद्रास  से

 विल्लूपुरम  होते  हुए  त्रिचि  तक  लगी  हुई  है  और  छोटी  लाइन  पांडिचेरी  से  विल्लुपुर  तक  दूसरी
 लाइन  छोटी  लाइन  है  जो  त्रिचि  से  तंजावूर  होते  हुए  विल्लूपुरम  तक  जाती  तीसरी  छोटी  लाइन

 विल्लूपुरम  से  तिरूपति  तक  जाती  तीसरी  छोटी  लाइन  विल्लूपुरम  से  तिरूपति.तक  जाती  ये

 तीन-छोटी  लाईन  ऐसी  हैं  जिन्हें  निकट  भविष्य  में  बड़ी  लाइन  में  बदला  नहीं  जा  सकता  है|  अतः  विल्लूपुरम
 एक  महत्वपूर्ण  जंक्शन  है  जो  भविष्य  में  बड़ी  लाइन  और  छोटी  लाइन  दोमों  को  ही  संभालेगा  |  विल्लूपुरम
 में  नगरपालिका  यह  हाल  ही  में  जिला  मुख्यालय  भी  बन  गया  अतः  इसका  अधिकतम  सुधार
 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  विल्लूपुरम  में  सुधार  न  के  बराबर  यहां  विश्राम  कक्ष  नहीं

 रेलवे  स्टेशन  पर  पेय  जल  के  अभाव  की  समस्या  पूरे  सालमर  बनी  रहती  यहा  तक  कि  यात्रियों

 को  भी  पेय  जल  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  दक्षिण  के  अन्य  जंक्शनों  की  तुलना  में  विल्लूपुरम
 जंक्शन  में  सफाई  व्यवस्था  बहुत  ही  घटिया  इन  सब  बातों  की  जांच  की  जानी  चाहिए  और  इनका

 सुधार  किया  जाना

 विल्लूपुरम  में  एक  रेलवे  स्कूल  है  जिसे  रेल  विभाग  चलाता  इस  विद्यालय  का  भवन  किसी

 भी  समय  गिर  सकता  सभी  कक्षाओं  में  छात्रों  की  संख्या  निर्धारित  संख्याश्से  दोगुनी  अथवा  तीन

 गुनी  अधिक  एक  अन्य  भवन  निर्मित  किया  जाना  चाहिए  और  अध्यापकों  की  संख्या  बढ़ाई
 जानी  मैंने  इसं  मामले  पर  रेल  प्राधिकारियों  के  साथ  चर्चा  परन्तु  दुर्भाग्य  से  रेलवे  विमाग

 की  ओर  से  कोई  न  कोई  बहाना  बना  दिया  जाता  है  उनके  पास  कोई  व्यावहारिक  उत्तर  नहीं

 होता  |  सम्भवतः  अध्यापकों  की  संख्या  को  लेकर  राज्य  सरकार  नाराज  हैं  |  यदि  रेलवे  प्राधिकारी

 विद्यालय  चलाना  चाहते  हैं  तो  वे  इसे  ठीक  से  यदि  वे  इसे  सही  तरीके  से  चला  नहीं  पा  रहे
 हैं  तो  वे  इसे  रेल  कर्मचारियों  की  सहकारी  संस्था  को  सौंप  दें  जो  इसे  सम्भालने  के  लिए  तैयार
 या  तो  वे  सही  ढ़ंग  से  स्कूल  चलाएं  या  फिर  ऐसे  लोगों  को  दे  दें  जो  इसे  बेहतर  ढंग  से चला  eS;

 कुछ  समय  पहले  दिल्ली-मद्रास  राजधानी  एक्सप्रेस  चालू  की  गई  माननीय  मंत्री  जी  की

 मैं  काफी  इज्जत  करता  मेरे  मन  में  केरल  के  विरूद्ध  कुछ  नहीं  है|  पर  इस  गाड़ी  को
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 तक बढ़ा  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 त्रिवेन्द्रम  तक  बढ़ा  दिया  गया  अब  यह”गाड़ी  मद्रास  जाने  वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  नहीं  बल्कि

 वह  त्रिवेन्द्रम  की  राजधानी  एक्सप्रेस  गई  जो  मद्रास  होते  हुए  त्रिवेन्द्रम  जाती  इसका  तात्पर्य

 यात्री  टैफिक  को  दिक्कत  यह  सही  बात  नहीं  आप  मद्रास  के  प्रति  न्याय  नहीं  कर  रहे

 बम्बई  राजधानी  एक्सप्रेस  को  बम्बई  से  आगे  नहीं  बढ़ाया  गया  कलकत्ता  राजधानी  एक्सप्रेस
 को  कलककत्ते  से  आगे  नहीं  बढ़ाया  गया  लेकिन  आप  मद्रास  राजधानी  एक्सप्रेस  को  बढ़ा  रहे
 क्या  यह  सही  है  ?  क्‍या  यह  औचित्यपूर्ण  है  ?  आप  चाहें  तो  त्रिवेन्द्रम  तक  दूसरी  राजघानी  एक्सप्रेस
 चला  सकते  पर  आप  तमिलनाडु  के  लोगों  की  कीमत  पर  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |

 राजधानी  एक्सप्रेस  के  किराए  में  गाड़ी  में  दिए  जाने  वाले  मोज़न  का  मूल्य  शामिल  नहीं  किया
 '

 ज़ाता  |  हमें  यात्रियों  के  खर्च  पर  गाड़ी  में  भोजन  दिया  जा  रहा  मद्रास  और  बंगलौर  के  बीच  चलने

 वाली  शताबदी  एक्सप्रेस  के  किराए  में  भी  दिए  जाने  वाले  भोजन  का  खर्च  शामिल  रहता  परन्तु
 ब्रिवेन्द्रम  राजधानी  एक्सप्रेस  या  मद्रास  राजघानी  मंत्री  महोदय  इसे  कोई  भी  नाम  दे  सकते

 के  मामले  में  ऐसी  बात  नहीं  *

 सभापति  महोदय  :  श्री  राममूर्ती  कृपया  अपनी  बात  करें|

 श्री  राममूर्ती  टिंडिवनाम  :  मेरा  सुझाव  है  कि  राजधानी  एक्सप्रेस  के  किराए  में  गाड़ी  में

 दिए  जाने  वाले  भोजन  की  कीमत  भी  शामिल  की  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  है  और  इसमें

 सुधार  होना  जिस  दिन  से  यह  गाड़ी  चलाई  उसी  दिन  से  यह  मांग  पर  रेलवे  ने  इस

 पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  नहीं  किया

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  विल्लुपुरम  के  अतिरिक्त  टिंडिवनाम  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशन

 इस  स्टेशन  में  काफी  सुधार  की  आवश्यकता  रेलवे  स्टेशन  के आस-पास  काफी  जमीन  है|

 पूरा  क्षेत्र  अत्यंत  ही  प्रदूषित  रहता  पूरा  शहर  इस  भूमि  का  प्रयोग  शौचालय  के  रूप  में  कर  रहा

 पर  रेल  प्रशासन  को  इस  बात  से  कोई  मतलब  नहीं  रहा  हैं  कि  यह  इलाका  साफ  मैं  तुरंत
 कार्यवाही  के  लिए  यह  बात  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  ला  रहा

 मैं  टिंडिवनाम  में  रहता  कोई  भी  तेज  रफ्तार  वाली  गाड़ी  टिंडिवनाम  स्टेशन  पर

 नहीं  रूकती  |  यहां  से  प्रतिदिन  सरकारी  और  अन्य  कार्यों  के  लिए  लोग  मद्रास  जाते  इस  सेक्शन

 में  बहुत  सारे  यात्री  ऐसे  हैं  जो  मद्रास  जाकर  उसी  दिन  वापस  लौट  जाते  मैं  माननीय  मंत्री  जी

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यात्रा  करने  वाली  जनता  के  हित  में  कम  से  कम  एक  दो  तेज  रफ्तार  वाली

 गाड़ियां  टिंडिवनाम  में  रूकवाई

 श्री  मुरली  देवरा  :  मैं  केवल  एक  छोटा  सा  निवेदन  करना  चाहता

 भाषण  पिछले  सप्ताह  बम्बई  में  रेल  रोको  आंदोलन  हुआ  मंत्री  महोदय  को  इस  बात

 की जानकारी है । पूर्वी पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे के उपनगरीय तंत्र में यात्रा करने वाले साढ़े चालीस लाख यात्री नाटकीय कष्ट में सफर करते हैं | मंत्री आपको इस बात की जानकारी 293
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 न्‍शस५ााााकाक कप  दादा  कक  कक  कक  कक  तक  दा  करता  कक

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  बम्बई  शहरी  परिवहन  परियोजन-दो

 प्रस्तुत  की  आपने  बम्बई  के  दैनिक  यात्रियों  की  समस्या  के  विषय  मे
 अत्यंत  विस्तार  से  कहा

 मैं  केवल  यही  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  बताएं  कि

 टी.-दो  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  है  ;  यह  परियोजना  कब  शूरू  होगी  लिए  कितनी  धनराशि
 का  प्रावधान  किया  गया  है  ;  कौन  इस  पर  धन  और  क्‍या  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  अब
 वह  समय  आ  गया  जब  इस  शहर  के  दैनिक  यात्री  इस  स्थिति  को  और  अधिक  बर्दाश्त  नहीं  कर

 उनके  धैर्य  की  भी  एक  हद  बम्बई  में  रहने  वाले  या  वहां  जाने  वाले  लोग  इस  बात  को
 अच्छी  तरह  समझते  उसका

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  स्पष्टीकरण  देने  का  अनुरोध

 श्री  दत्ता  मेघे  :  जो  नागपुर  सिटी  है  उसमें

 हिंगना  और  डिफेंस  इनका  पूरा  लोकल  ट्रेन  करने  के  लिए  सर्वे  हो  चुका है  ।  उसका  इम्पलीमेंटेशन
 करने  की  दृष्टि  से  कार्यव्राही  होना  जरूरी  वहां  के  लोगों  की  यह  मांग  नागपुर  शहर  में  20  लाख

 लोग  रहते  हैं  और  इससे  रूरल  ऐरिया  के  सभी  लोगों  को  सुक्धि  मिल  सकती  है  तो  इस  काम

 को  जल्‍दी  से  पूरा  कराया

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  रेलवे  की  एक  जगह  जो  महाराष्ट्र  सरकार  ने  रेलवे

 को  दी  थी  वहां  पर  एक  स्लम  है  डोकर्न  नागपुर  जिसमें  तथा  हजार  लोग  रहते  हैं  उसको  पूरी
 सुविधा  स्टेट  गवर्नमेंट  और  कार्पोरेशन  ने  दी  वहां  लाइट  तथा  रोड  की  भी  पूरी  सुक्धि  इस
 समय  रेलवे  का  प्लान  उन  हजार  लोगों  को  वहां  से  निकालने  का  है  तो  जितनी  जगह  रेलवे  को

 जितनी  उनको  आवश्यकता  है  उतनी  उनको  लेनी  चाहिए  और  जो  लोग  उस  जगह  में  रहते

 हैं  उनका  पुनर्वसन  करना  चाहिए  और  बाकी  जो  लोग  वहां  हैं  उनको  वहां  रहने  दिया  जाना

 क्योंकि  वे  लोग  बहुत  गरीब  30-40  साल  से  वहां  पर  रह  रहे  हैं  और  वे  माइनोरिटी  से  बिलोंग  करते

 इसलिए  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  आप  इस  पर  ध्यान

 श्री  जाफर  शरीफ  :  सभापति  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  अत्यंत  आभारी

 हूं  जिन्होंने  वर्ष  भाग  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगो  और  वर्ष  लिए  की  अतिरिक्त  अनुदानों
 पर  हुई  चर्चा  में  भाग  रेल  पर  होने  वाला  हर  वाद-विवाद  मेरे  लिए  अधिक  शिक्षा  और  जानकारी
 देने  वाला  होता  क्ग्लेंकि  बिना  प्रतिसूचना  के  कोई  सुधार  नहीं  कर  अतः  मुझे  वास्तव  में

 '

 काफी  खुशी  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  रेलकर्मी  भी  अत्यंत  प्रसन्न  क्योंकि  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  प्रस्तुत  रचनात्मक  आलोचनाओं  और  विभिन्‍न  सुझावों  से  वे  लाभान्वित  होते  जहां  तक  संभव
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 हम  सभी  सुझावों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  याद  हमने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए

 अधिकांश  सुझाव  नोट  कर  लिये

 श्री  श्रीनिवासन  ने  इंटीग्रल  कोच  पेराम्बूर  का  कार्य-भार  कम  करके  उसे  आर
 को  देने  की  बात  कही  यह  एक  ग्रम  पता  नहीं  यह  गलंतफहमी  या  गलत  प्रचार  कैसे

 मुझे  मालूम  नहीं  किस  तरफ  से  यह  गलत  प्रचार  फैला

 जैसा  कि  हम  सभी  को  पता  बजट  में  प्रावधान  कम  हो  गया  मैं  इसे  माननीय
 सदस्यों  की  राय  पर  ही  छोड़ता  यह  उन्हीं  को  तय  करना  सदस्य  मात्र  रेल  बजट  या  ऐसी

 अनुपूरक  मांगों  पर  ही  चर्चा  नहीं  करते  हैं  बल्कि  व ेसलाहकार  समितियों  की  बैठकों  में  अथवा  रेलवे
 से  जुड़े  अन्य  मंचों  पर  काफी  प्रयासरत  रहते  हैं  और  रूचि  दिखाते  हैं  क्योंकि  वे  चाहते  हैं  कि  उनके

 इलाकों  उनके  निर्वाचन  क्षेत्रों  का विकास  हर  कोई  अपने  इलाके  के  लोगों  का  आर्थिक  विकास
 और  कल्याण  चाहता

 मैं  यह  नहीं  मूल  सकता  कि  गत  दो  तीन  रेल  बजटों  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  सदस्यों
 ने  पूरी  पूरी  रात  बैठने  का  कष्ट  किया  और  वाद-विवाद  अगली  सुबह  तक  चलती  इस  कारण

 @  हमें  सोचना  पड़ा  और  प्रधान  मंत्री  जी  को  भी  संसद  सदस्यों  की  चिंता  और  रूचि  से अवगत  कराया

 हमें  अत्यंत  स्पष्ट  रूप  स ेऔर  सोच  समझकर  दो  विकल्पों  में  से  कोई  एक  तय  करना  हम

 नेटवर्क  का  विस्तार  करें  अथवा  इन  वर्षों  मे ंजिस  तरह  हम  कुछ  पैरामीटरों  पर  धन  निवेश  करते  आए
 उसी  पारम्परिक  दृष्टिकोण  को  अपनाएं  |  हम  अपनी  विशेषतः  रॉलिंग  भंडार  का  और

 *
 अधिक  प्रभावी  ढ़ंग  से  उपयोग  कर  इसके  लिए  हमने  कुछ  कदम  उठाए  आज  रेलवे  के  पास

 पर्याप्त  संख्या  में  वैगनें  और  सवारी  डिब्बे

 जज

 हमारे  पास  इंजनों  की  कमी  ट्रैफिक  क्षेत्र  में  माल  ट्रैफिक  कम  हो  गया  जो  क्षेत्र  हमें

 ट्रैफिक  कम  हो  गया  जो  क्षेत्र  हमें  ट्रैफिक  दिया  करते  वे  जितना  ट्रैफिक  देते  उतना  दे  नहीं

 पाए  अतः  हमारे  पास  अप्रयुक्त  क्षमता  उपलब्ध  है  और  इसका  उपयोग  किया  जा  सकता  आज

 यदि  किसी  को  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  हो  तो  हम  उसकी  मांग  पूरा  करने  को  तैयार  यही

 बात  सवारी  डिब्बों  के  साथ  भी  हमने  अपनी  प्रणाली  तर्क  संगत  बना  ली  अतः  हमारे  पास

 अधिक  सवारी  डिब्बे  सच  तो  यह  है  कि  हमारे  पास  पहले  से  ही  काफी  अधिक  सवारी  डिब्बे

 लोगों  की  आकांक्षाएं  और  संसद  सदस्यों  की  इच्छाएं  इस  सभा  के  वाद-विवादों  में  उजागर  होती  हैं  ।

 इसी  परिस्थिति  में  हमें  सोचना  पड़ा  |  हमने  सोच  समझ  कर  निर्णय  लिया  कि  हम  माल  डिब्बों  या  सवारी

 डिब्बों  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  करने  के  बजाए  नेटवर्क  के  विस्तार  अधिक  ध्यान  मैंने

 रेल  बजट  के  पहले  के  वाद-विवादों  में  कहा  है  और  पुनः  कह  रहा  हूं  कि  मेरे  कहने  का  यह  तात्पर्य

 नहीं  है  कि  हमने  किसी  प्रमुख  क्षेत्र  की अवहेलना  की  हमने  किसी  भी  नवीकरण  या  बदलाव  पर

 पूंजीनिवेश  में  कोई  समझौता  या  कटौती  नहीं  की  नई  लाइनों  पर  पूंजी  निवेश  में  हमने  कोई  कमी

 है»  नहीं  की  हमने  रेल  लाइनों  के  दोहरीकरण  पर  निवेश  में  कमी  नहीं  की  सच  तो  यह  है  कि

 हमने  पहले  से  कछ  अधिक  ही  दिया
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 जहां  तक  नई  लाइनों  का  प्रश्न  तो  हमें  दो  बातों  में  से  एक  चुननी  आमान  परिवर्तन

 कार्यक्रम  अर्थात्‌  एकल  आमान  नींति  जो  हमने  अपनाई  है  उससे  हमें  कछ  नए  बैकल्पिक  मार्ग  मिले

 अतः  वैकल्पिक  मार्गों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  यह  देखना  कि  क्या  हम  नई  लाइनें  बनामा

 चालू  रखें  और  क्‍या  पहले  से  तैयार  मार्गों  पर  हमें  पर्याप्त  ट्रैफिक  मिल  गया

 इस  क्षेत्र  जहां  देश  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  आधारभूत  ढ़ांचे  की आवश्यकता

 निवेश  करने  के  हमें  विवेक  पूर्ण  ढंग  से  विचार  कर  उचित  तरीके  से  निवेश  कराना  ,

 कुछ  समय  पहले  संसद  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  विशेषकर  केरल  तथा  तमिलनाडु
 के  कुछ  सदस्यों  ने  मुझसे  कहा  कि  उनके  राज्यों  के  लिए  निर्धारित  निवेश  राशि  को  मेरे  राज्य  कर्नाटक

 में  निवेश  किया  जा  रहा  शायद  प्रत्येक  रेल  मंत्री  को  ऐसी  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता

 जब  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  महोदय  भी  मेरे  बगल  में

 बैठे  हैं  जिनके  स्वीकृति  एवं  जानकारी  के  बिना  कोई  भी  परियोजना  शुरू  नहीं  की  जा  सकती

 और  राशि  को  अन्य  मदों  पर  खर्च  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमें  योजना  आयोग  को  यह  ठोस  आश्वासन

 देना  पड़ता  है.कि  स्वीकृत  एवं  निर्धारित  धनराशि  को  दूसरे  मदों  पर  खर्च  नहीं  किया  इसलिए
 यह  धारणा  गलत  है  कि  रेलमंत्री  जो  चाहें  कर  सकते  इस  संबंध  में  मैं  विभिन्‍न  राज्यों  के माननीय

 सदस्यों  से  कहना  चाहूंगा  कि  वे  इस  धारणा  को  मन  से  निकाल  दें  और  प्रेस  रिपोर्टों  से  प्रभावित  न  *

 कभी-कभी  तथ्यों  की  पुष्टि  किए  बिना  ही  रिपोर्टे  तैयार  की  जाती  अथवा  कुछ॑लोग  ऐसा
 हु

 भी  देते  उन  लोगों  के  कथन  से  भ्रमित  नहीं  होना  यदि  उन्हें  कोई  शंका

 भय  तो  वे  देखकर  के  इस  विषय  में  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  |  हम  सभी  रिकार्डों  को  उन्हें
 दिखान  और  उन्हें  संतुष्ट  करने  को  तैयार  मैं  समझता  हूं  कि सदन  के  सभी  सदस्य  इस  बात  से

 सतुष्ट

 श्री  श्रीनिवासन  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  कपूरथला  में

 के  कार्यभार  को  घटा  कर  इसे  को  सौंपा  जा  रहा  पहले  भी  मैंने  बताया  था  कि  देश
 में  सरकार  के  अधीन  तीन  कोच  फैक्ट्रियां  कार्यरत  इसमें  से  दो  रेल  मंत्रालय  के  अधीन  तथा  एक
 रक्षा  मंत्रालय  के  अंधीन  रेल  मंत्रालय  के  अधीन  कार्यरत  दो  फैक्ट्रियों  में  से  एक

 तमिलनाडू  में  ह ैजबकि  दूसरा  पंजाब  में  स्थित  है  हुआ  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  कार्यरत
 भारत  अर्श्व  मूवर्स  लिमिटेड  फैक्ट्री  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बंगलौर  में  स्थित

 जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  ही कहा  कि  हमारी  संशोधित  नीति  के  कारण  रेल  डब्बों  की  आवश्यकता
 में  कमी  आई  ऐसा  सम्पत्तियों  क ेअतिशय  उपयोग  के  कारण  भी  हुआ  है|  इसलिए  आर्डर  कम  कर

 दिए  गए  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमारे  उत्पादन  इकाईयों  की  क्षमता  में  कमी  आ  गई  कमी
 से  2,000  डिब्बों  से  भी अधिक  डिब्बों  का  उत्पादन  किया  गया  है  और

 यह जारी रहेगा | इतनी उत्पादन क्षमता लेकिन स्थिति यह है कि उतने डिब्बों की आवश्यकता नहीं इसीलिए उत्पादन में कमी की गई है और सरकार ने दोनों ही चीजों में कमी कर दी है 296
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 प  श्री  अन्बारासु  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  जब  बड़ी  लाइनों  की  लम्बी

 दूरी  तक  की  आवश्यकता  है  तो  निश्चय  ही  अधिक  रेल  डिब्बों  की  आवश्यकता

 सभापति  महोदय  ':  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  कृपया  व्यवधान  पैदा  न

 श्री  अन्यारासु  :  मंत्री  महोदय  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  छोटी  लाइनों  को  बड़ी
 लाइनों  में  परिवर्तन  किए  जाने  के  कारण  अधिक  रेल  डिब्बों  की  आवश्यकता

 सभापत्ति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  दौरान  व्यवधान  पैदा  न  आप  कोई
 स्पष्टीकरण  वक्तव्य  के  अंत  में  माग.,सकते

 श्री  जाफर  शरीफ  :  दरअसल  असली  समस्या  यही  जब  श्री  अन्बारासु  मंत्री

 बनेंगे  तो  वे  इसे  समझ  पाएऐंगे

 आप  कृपया  थोड़ा  धैर्य  रखें  .........

 श्री  मुरली  देवरा  :  तब  उन्हें  वैगन  संसाधनों  की  चिंता  नहीं

 श्री  जाफर  शरीफ  :  उन्हें  सुनी-सुनाई  बातों  एवं  अन्य  धारणाओं  के  आधार  पर  बहस

 नहीं  करना  चाहिए  |  जो  भी  कमियां  हैं  सदस्यगण  उनके  बारे  में  यहां  कह  सकते  नौकरशाही

 सरकार  को  छल  नहीं  सकती  |  हम  परस्पर  विचार-विमर्श  करते  सरकार  समीक्षा  करती  बजट

 तैयार करने के पहले रेलवे के सभी जोनों के साथ पर्वतन कार्यक्रम चलाए जाते और इसी आधार पर मांग लाई जाती आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जितनी नयी चलाई गई हैं उसकी संख्या शायद पिछली किसी पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई गाड़ियों की संख्या से अप्लिक है । लोगों को यह समझना चाहिए | आप पिछले बजट को ही देख कितनी गाड़ियों शुरू की गईं ? हो सकता है इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए हों | मांग अधिक सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और सभी की मांगों की पूर्ति नहीं हो मैं सदस्यों की बातों को मानने के लिए तैयार हूं यदि वे कह दें है आप रेलवे लाइनों के विस्तार को छोड़ दें और वैगनों तथा डिब्बों पर ही ध्यान दें भले ही उनका प्रयोग हो या इसे टर्मीनल के ऊपर रखा जा सकता यदि आप पैसों की बरबादी चाहते हैं तो आपको समझना जब पूरी रात बहस चले और एक के बाद दूसरा सदस्य अपने राज्य क्षेत्र अथवा चुनाव क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्‍या हमें उन सब बातों को महत्व देना चाहिए | विशेषकर जब आप नई आर्थिक नीति नई औद्योगिक उदारीकरण नीति में निवेश की अपेक्षा करते हैं और जब आप रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाने हेतु देश में औद्योगिकरण का विचार करते हैं| हमें सोचना चाहिए कि किस बात को प्राथमिकता दी इंटीगरल कोच मद्रास के कार्यभार को रेल कोच कपूरथला को शौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं डिब्बों 297



 सी  णांणें|  में  कमी  होने  के  कारण  दोनों  ही  कोच  फरैकिट्रयों  में  डिबे  बनाए  जाने  के  आर्र  क्रम  करने

 पड़े  इसके  इंटीगरल  कोच  मद्रास  में  उत्पादन  हेतु  अधिक  श्रम  शक्ति  की  आवश्यकता
 वाले  इलेक्ट्रिक  मल्टिपल  डीजल  मल्टिपल  युनिटों  तथा  कोचों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई
 हैं  ।  डिब्बों  को  वियतनाम  में  निर्यात  किए  जाने  हेतु  को  आर्डर  भी  प्राप्त  हुए  हैं  और  इंटीगरल
 कोच  मद्रास  में  टावर  वैगनों  तथां  पैलेस  आन  व्हीलਂ  के  लिए  रेलों  के  निर्माण  की
 भी  योजना

 जब  मुझे  ऐसा  तो  मुझे  वास्तव  में  चिंता  मैंने  पेरम्बूर  में  प्रबंधन  से  पूछ
 कर  इसकी  जांच  की  |  मुझे  बताया  गया  कि  इस  वर्ष  वहां  भी  समान  कार्यमार  पिछले  वर्षों  से तुलना
 कर  मैंने  उन्हें  स्थिति  की  जानकारी  कभ  कार्यमार  का  प्रश्न  नहीं  पेरम्बूर  कोच  फैक्ट्री  के  कार्य

 को  कपूरथला  कोच  फैक्ट्री  को  शौंपा  जा  रहा  यह  कहने  का  कोई  आधार  नहीं  हमने  ऐसा  नहीं

 किया  कपूरथला  कोच  फैक्ट्री  तथा  पेरम्बूर  फैक्ट्री  अपना-अपना  कार्य  पूर्ववत  कर  रही  इसके
 विपरीत  शंका  को  दूर  करने  के  लिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  रक्षा  मंत्रालय  जो  कि  स्वंयं  प्रधान  मंत्री  के

 नियंत्रण  में  है  के अधीन  कार्य  करने  वाला  भारत  अर्थ-मूवर्स  लिमिटेड  में  डिब्बों  के  उत्पादन  का  कार्य

 हो  रहा  मेरे  ही  चुनाव  क्षेत्र  मे ंधरना  दिया  जा  रहा  बंगलौर  में  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  में

 काम  करने  वाले  लोग  राज  भवन  गए  वे  मुझसे  वे  यहां  मजदूरों  का  शिष्टमंडल  बना  कर

 लाए  |  हम  लोग  कोई  आर्डर  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  क्योंकि  रेल  मंत्रालय  के  अंधीर्नकार्य  करने  वाले  फैक्ट्रियों
 को  देने  के  लिए  ही  कार्य  नहीं  हैं  फिर  बाहरी  फैक्ट्रियों  को  आर्डर  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  प्रधान

 मंत्री  ने  भी  कुछ  नहीं  कहा  ऐसी  स्थिति  में  किसी  को  कुछ  कहना  उचित  नहीं  प्रधान

 का  नजरिया  स्पष्ट  है  और  मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  मेरा  तथा  मेरे  मंत्रालय  का  नजरियां  भी  बहुत  स्पष्ट

 हमने  राजनीतिक  विवशताओं  का  भी  ख्याल  नहीं

 सभापति  आपने  मुम्बई  स्थित  उपनगरीय  यात्रियों  की  समस्याओं  के  बारे  में  हम

 जानते  हैं  कि  पिछले  कुछ  महीनों  से  इसकी  स्थिति  बड़ी  खराब  मैंने  रेलवे  बोर्ड  के  अधिकारियों

 को  वहां  जाने  का  निर्देश  बोर्ड  के सभी  सदस्य  वहां  गए  और  वहां  दोनों  महाप्रबंधकों  से  बातें

 यह  कोई  नई  बात  जब  कभी  भी  मानसून  आता  अत्यधिक  वर्षा  होती  है  तो  इससे  प्रभाव

 पड़ता  श्री  मुरली  देवरा  ने  सही  ही  कहा  कि  मुम्बई  उपनगरीय  प्रणाली  पर  दबाव  अधिक  बढ़  रहा

 हैं  हमने  परिचालन  समय  में  कमी  कर  ट्रेन  सेवा  की  संख्या  को  बढ़ाने  का  भरसक  प्रयास  भी  किया

 कुछ  समय  पहले  महाराष्ट्र  सरकार  से  वार्ता  हुई  आपको  पता  है  कि  भी

 अपने  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  का  प्रयास  कर  रही
 -

 जहां  तक  का  सवाल  है  विश्व  बैंक  ने  तीन  अध्ययन  कराने  का  प्रस्ताव  किया

 अध्ययन  के  क्षेत्र  तथा  विचारार्थ  विषयों  पर  विश्व  बैंक  मिशन  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  के  बीच

 विचार-विमर्श  चल  रहे

 '
 यह  परियोजना  विशिष्ट  रूप  से  महाराष्ट्र  सरकार  की  है  और  रेल  मंत्रालय  ने  इसमें  शामिल

 होने  की  सहमति  जताई  है  |  दूसरे  दिन  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  यहां  आए  थें  और  यहां  उनसे  विचार-विमर्श

 हमने  कहा  कि  हम  भी  इसमें  भाग  के  संबंध  में  यह  स्थिति  उपनगरीय
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 यातायात  के  संबंध  में  मानसून  कौ  वर्षा  के  बाद  हमने  मध्य  रेलवे  और  पश्चिम  रेलवे  में  सुधार  कार्य

 शुरू  किया  है  तथा  इसके  अनुकूल  परिणाम  निकल  रहे  हैं|  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  मुम्बई  के  दै

 यात्रियों  की  उम्मीदें  पूरी

 श्री  श्रीबललभ  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  और  श्री  अंकुशराव  रावसाहेब  टोपे  ने

 मुम्बई-हावड़ा  लाईन  के  उड़ीसा  वाले  मध्य  रेलवे  के  साथ  जोड़े  जाने  वाले  दक्षिण-मध्य  रेलवे

 के  मराठवाड़ा  आमान  परिवर्तन  तथा  वाराणसी  स्टेशन  को  वाराणसी  डिवीजन  के  प्रशासनिक

 नियंत्रणाघीन  रखे  जाने  के  बारे  में  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  ने  मध्य  प्रदेश  में  नए  जोनल  रेलवे

 मुख्यालय  की  स्थापना  के  लिए  जैसा  कि  आपको  मालूम  रेलवे  ने  योजना  के  दौरान

 आमान  परिवर्तन  का  प्रोजैक्ट  यूनीगेज  नामक  बड़ा  कार्यक्रम  शुरू  किया  कोंकण  रेलवे  की  स्थापना

 भी  की  जा  रही  इन  विकास  परियोजनाओं  से  वर्तमान  जोढ़ों  और  डिवीजनों  के  भौगोलिक  क्षेत्र

 के  पुनर्निधारण  करने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई

 इस  पर  मेरा  दृष्टिकोण  भिन्‍न  आप  सभी  का  याद  होगा  कि  पिछले  दिन  पूछे  में

 एक  दुर्घटना  जिसमें  छोटे-छोटे  स्कूली  बच्चे  हताहत  जब  मैं  पूणे  मुझे  यह  जानकर

 आश्चर्य  हुआ  कि  पूणे  उपनगर  हुबली  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  जब  तड़के  प्रातः  2  बजे  मेरा  दौरा

 समाप्त  होने  को  अतिरिक्त  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  तब  वहां  दूसरी  बात  यह  है  कि  रेलवे  का

 लेखा-जोखा  भी  कुछ  विशेष  किस्म  का  रेलवे  इस्पात  उर्वरक

 आदि  जैसे  पारम्परिक  यातायात  पर  निर्भर  रही  ऐसा  नहीं  है  कि  यातायात  शुरू  बाल  स्थान  से  ये

 चीजें  प्राप्त  होती  इन्हें  सारा  रेलवे  नैटवर्क  प्राप्त  करता  है  क्योंकि  यह  मिन्‍न-भिन्न  स्थानी  से  मुजरता
 अन्य  सभी  स्टेशन  सेवा  करते  क्योंकि  रेल  लाईन  वहां  होकर  गुजरती  इसलिए  हरएक  पार्टी

 बन  जाता  यह  मेरी  व्यक्तिगत  राय  है  और  मैंने  यह  प्रशासन  को  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  इस

 प्रकार  रेलवे  विपणन  पर  बल  देने  में  सक्षम  नहीं  हुआ

 अलाभकारी  लाईन  के  रूप  में  जानी  जाने  वाली  एक  शाखा  लाईन  को  योजना  आयोग  ने  हटाने
 की  सिफारिश  की  यह  लाईन  मेरे  वैयक्तिक  मेरे  गृह  नगर  में  इसलिए  मुझे  यह  बात

 मालूम  इसे  हटाने  की  सिफारिश  की  गई  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  मैंने  इस
 बात  पर  बल  दिया  और  पूछा  कि  क्या  उन्होंने  विपणन  कार्य  किया  इसका  कोई  संतोषजनक  उत्तर

 नहीं  दूसरे  दिन  स्थानीय  लोग  मुझे  वहां  ले  *

 5.00

 आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  चित्रदुर्ग  स ेलगभग  150  करोड़  रुपये  की  पान

 पराग  बनाने  के  लिए  कानपुर  और  लखनऊ  भेजी  जा  रही  यह  सड़क  द्वारा  भेजी  जा  रही

 हमारे  पास  यूनीगेज  प्रणाली  वे  मेरे  पास  आये  और  कहा  की  समस्याओं  के

 हम  कभी  भी  नहीं  भेजा  करते  यहां  लम्बे  समय  से  नुकसान  होता  रहा  अब  आपने  इस

 लाईन  को  बदल  दिया  हम  इस  यातायात  का  लाभ  उठाना  चाहते  अतः  हमने  रेलवे  को  स्पष्ट

 *
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 रूप  से  बता  दिया  है  कि  भी  लाईन  को  अलाभप्रद  लाईन  घोषित  करने  से  कृपया  आपके
 मन  में  जो  बात  पहले  थी  उसंके  आधार  पर  कार्य  मत  क्योंकि  आपके  पास  पारम्परिक  यातायात

 हमें  बिना  समुचित  औचित्य  के  पहले  से  ही  उपलब्ध  मूलभूत  सुविधाओं  के  साथ  छेड़-छाड़  करने
 की  आवश्यकता  नहीं  यदि  आपने  बाजार  का  सर्वेक्षण  किया  यदि  आप  पाते  हैं  कि  वहां  !

 यातायात  उपलब्ध  नहीं  है  और  यदि  हमें  घाटा  हो  रहा  तब  हमें  घाटा  नहीं  उठाना  हम  इस  प

 निर्णय  लेंगे।*

 दूसरी  बात  मैंने  यह  पायी  कि  वहां  कोई  यूनिट  लागत  निर्धारित  नहीं  की  गई  रेलवे  के
 पास  एक  बड़ी  प्रणाली  एक  महत्वपूर्ण  नैटवर्क  जो  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहा  मैं

 नहीं  समझता  कि  रेलवे  के  बिना  देश  का  इतना  आर्थिक  विकास  हुआ  क्‍योंकि  हम  इन  चालीस

 वर्षों  मे ंविकास  का  कार्य  करते  आ  रहे  हैं  |  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  रेलवे  स्टेशन  की  व्यवस्था
 पंर  चाहे  वह  बड़ा  हो  अथवा  छोटा  अथवा  रेलगाड़ी  के  प्रचालन  पर  कितनी  यूनिट  लागत  आती

 हम  2,000  करोड़  रुपये  का  सामाजिक  भार  अथवा  सामाजिक  लागत  वहन  कर  रहे  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  यह  किस  आधार  पर  किया  जा  रहा  यह  मान  लेने  पर  भी  कि  हमें  2,000  करोड़
 रुपये  मिल  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारी  प्रणाली  सही  क्या  हमने  बार-बार  मालमभाड़े

 और  किराये  में  वृद्धि  करने  से  पहले  सभी  पक्षों  की  जांच  की  मैंने  कुछ  घाटे  वाले  क्षेत्र  पाये

 अतः  मैंने  उनसे  इस  पर  कार्य  करने  को  कहा  |  इसलिए  क्षेत्रीय  कार्य  के  प्रयोजनार्थ  और

 आय  आदि  के  दृष्टिकोण  से  डिवीजनों  और  जोनों  को  पूर्णतया  नए  क्षेत्राधिकार

 देने  इसकी  जांच  के  लिए  समिति  बनाई  गई  समिति  को  तीन  महीने  का  समय  दिया  गया

 यह  समय  अब  लगभग  पूरा  होने  को  मुझे  विश्वास  है  कि  अगला  बजट  प्रस्तुत  करने  से  पहले

 समिति  हमें  अपनी  रिपोर्ट  दे  और  रेलवे  बोर्ड  तथा  रेलवे  मंत्रालय  कोई  नीति  बनाने  में  सक्षम  होंगे  |

 जिसे  हम  योजना  आयोग  और  मत्रिमंडल  को  सौंप  सकते

 औरंगाबाद  और  मुम्बई  के  बीच  नई  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियां  चीतलागढ़  होते  हुए  झारसगुरा
 से  मुम्बई  तक  नई  रेलगाड़ी  चलाने  की  भी  मांग  की  गई  श्री  श्रीवललभ  पाणिग्रही  ने  यह  मांग  पुन
 की  श्री  वसंत  पवार  ने  मांग  की  है  कि  भुसावल  मनमाड  यात्री  गाड़ी  को  ईगघपुरी  तक  चलाया

 मध्य  रेलवे  से  होकर  दिल्‍ली  के  लिए  नई  शताब्दी  तथा  राजघानी  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियां  वायनाड

 एक्सप्रैस  को  पालघाट  तक  चलाने  की  मांग  की  गई  इरोड़-एर्णाकुलम  लाईन  के  विद्युतीकरण
 कार्य  को  जल्दी  पूरा  करने  की  भी  मांग  की  गई  विद्युतीकरण  यातायात  की  अधिकता  पर

 आधारित  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  क्षेत्रों  के  विद्युतीकरण  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कहा

 हमारा  अन्तिम  लक्ष्य  विद्युतीकरण  का  है|

 ॥

 श्री  रामनिहारे  राय  :  शक्तिनगर  से  नई  ट्रेन  चलाने  के  लिए  मैं  बराबर  मांग  कर  रहा
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 ४  श्री  जाफर  शरीफ  :  विद्युतीकरण  के  लिए  काफी  निवेश  की  आवश्यकता  हम  जहां

 कहीं  भी  यातायात  की  अधिकता  के  आधार  पर  लाईन  क्षमता  में  वृद्धि  करना  चाहते  हैं  तो  विद्युतीकरण
 का  कार्य  शुरू  करते  उत्तर-दक्षिण  मार्ग  से  हम  इरोड़  गये  हमें  तिरूवनन्तपुरम  तक  और

 जाना  इस  पृष्ठभूमि  में  हमने  इरोड़-एर्णाकुलम  लाईन  का  कार्य  शुरु  किया  जिसे  अन्ततः  त्रिवेन्द्रम

 तक  बनाया

 कार्तिकेश्वर  पात्र  ने  खड़गपुर-कुर्दा  रोड़  लाईन  के  विद्युतीकरण  के  बारे  में  कहा

 खड़गपुर-भुवनेश्वर-कुर्दा  रोड  लाइन  के  विद्युतीकरण  संबंधी  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  पहले  ही  योजना
 आयेग  को  भेजा  गया  जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 कैप्टेन  अयूब  खां  ने  सैनिक  एक्सप्रैस  को  दिल्‍ली  तक  चलाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कहा

 9701-9702  सैनिक  एक्सप्रैस  को  रिवाड़ी  बांदीकुई  सैक्शन  के  अवरोधों  तथा  सीकर  और  लोहारू

 सैक्शन  पर  35  से  45  प्रत्तिशत  तक  की  यात्रियों  की  कम  संख्या  के  कारण  रद्द  कर  दिया  गया

 4
 जनता  की  जोरदार  मांग  को  देखते  हुए  1994  से  सींकर  और  रिवाड़ी  के  बीच  सैभिक

 *+  एक्सप्रेस  को  पुनः  चलाया  गया  यातायात  सर्वेक्षणों  के  अनुसार  दिल्ली  में  टर्मिनल  की  सुविधाएं  न

 होने  के  कारण  इस  रेलगाड़ी  को  दिल्ली  तक  चलाना  सम्भव  नहीं  दिल्ली  में  प्लेटफार्म  की  समस्या

 एक  बार  हमारी  टर्मिनल  क्षमता  में  वृद्धि  करने  पर  हम  इस  रेलगाड़ी  को  दिल्‍ली  तक  भी  चला

 सकते

 माननीय  सदस्य  फ्रिडा  तोपनो  ने  उत्कल  एक्सप्रैस  को  निजामुद्दीन  स्टेशन  से  पुनः  चलाने  की

 मांग  की  इसके  बाद  विभिन्‍न  और  मुद्दों  पर  विचार  किया  जुश्ना  हम  और  अन्य
 का  गठन  कर  रहे  श्री  पवन  कुमार  बंसल  ने  चंडीगढ़  कप्यूटरीकृत  आरक्षण  सुविधा  के

 बारे  में  कहा  मैं  सभा  को  सूचित  करना  हूं  कि  चंडीगढ़  में  26  1994  से  कंप्यूटरीकृत  आरक्षण

 कम्पलैक्स  ने  पहले  ही  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 श्री  उमराव  श्री  बंसल  ने  सुझाव  दिया  है  कि  रेलवे  स्टेशन  में  ही  कंप्यूटरीकृत  आरक्षण

 काउन्टर  होना  ,

 श्री  जाफर  शरीफ  :  रेलगाड़ियों  के  समय  में  परिवर्तन  जैसे  तथा  इस  तरह  के  कई

 अन्य  छोटे-छोटे  मुद्दे  हमें  लाईन  क्षमता  तथा  यातायात  की  अधिकता
 के  दृष्टिकोण  से  इन  २  भी

 बातों  की  जांच  करनी  हम  इन  भागों  की  जांच  मैं  माननीय  संदस्यों  को  इन  सभी  पक्षों  के

 बारे  में  अवगत  कराऊंगा  |  हमारा  जिम्मेदार  प्रशासन  है  ।  संसद  के  माननीय  सदस्य  जब
 हमें  पत्र  लिखते

 तो  उनमें  भी  नकारात्मक  उत्तरों  के  बारे  में
 कई

 शिकायतें  लिखी  होती  जब  मैंने  पत्रों  पर  हस्ताक्षर
 ..._

 किए  उस  समय  मैंने  वास्तव  में  यह  बात  महसूस  की  अधिकतंर  पत्र  नकारात्म  कही
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 महोदय  पीठासीन

 मैं  आपको  यह  बता  दूं  कि  हमने  रेल  मंत्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  के  एक  उप-दल

 का  गठन  किया  जिसके  संयोजक  श्री  सूरज  मंडल  यह  तीन  सदस्यों  वाली  एक  लघु  समिति

 मैं  आपको  परामर्शदात्री  समिति  के  सदर्स्यों  की  मात्र  प्रतिक्रिया

 से  ही  अवगत  करा  रहा  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्यों  ने  मुझे  यह  बताया  कि  जो  उत्तर  उन्हें

 पहले  प्राप्त  होते  उनमें  से  25  से  30  प्रतिशत  सकारात्मक  होते  जबकि  70  प्रतिशत  पत्र  नकारात्मक

 होते  अब  इसमें  सुधार  आ  गया  और  सकारात्मक  उत्तरों  का  प्रतिशत  60  हो  गया  इससे

 यह  प्रतीत  होता  है  कि  किस  प्रकार  .....................................  ऐसा  बिल्कुल  भी  नहीं  है

 कि  जो  कुछ  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाता  है  मंत्री  उसी  पर  हस्तक्षर  कर  रहे  यह  बात  समिति

 के  उस  उप-दल  ने  भी  देखी  जो  छानबीन  का  काम  भी  करता  निस्संदेह  ही  इसका  अभिप्रास

 यह  नहीं  है  कि उप-दल  के  गठन से  प्रत्येक  व्यक्ति  संतुष्ट  हो  इसमें  समस्याएं  भी  हो  सकती

 जिनके  बारे  में  उन्हें  समझाया  जाए  कि  वे  इसे  नहीं  कर  सकते  |  अभी  भी  तथ्य  यही  हैं  कि  मंत्रालय

 आंख  मूंद  कर  कार्य  नहीं  है और  वही  करता  है  जो  प्रशासन  उसे  करने  के  लिए  कहता

 जो  भी  मैं  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  वह  यह  कि  हमें  इसकी  छानबीन  करनी  होती  यही  बात

 मैं  आंपको  समझाना  चाहता  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मैं  आपको  संतुष्ट  कर  रहा  हो  सकता  है

 मैं  आप  को  संतुष्ट  कर  पा  रहा  हूं  या  संतुष्ट  नहीं  भी  कर  पा  रहा  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यही

 है  कि  हम  यह  देखने  पर  अधिक  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि  लोगों  की  आंकाक्षाओं  की  पूर्ति  की

 मैं  उन  योजनाओं  पर  संक्षिप्त  में  प्रकाश  जिनके  लिए  अनुपूरक  मांगें  रखी

 गई  दक्षिणी  रेलवे  के  कोराकुपेट  गुड्स  टर्मिनल  मुख्य  लाईन  के  साथ  जुड़ा  हुआ  नहीं  यद्यपि

 यह  स्थान  दक्षिण-पश्चिम  और  उत्तर-पश्चिम  के  सन्निकट  सभी  माल  डिब्बे  टोंडरपेट  मार्शलिंग

 यार्ड  पर  ही  खाली  कर  दिए  जाते  जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  पर  भारी  मात्रा  में  माल  इकट्ठा
 हो  जाता  है  |  वहां  पर औसतन  48  घंटे  तक  माल  रुक  जाता  इसीलिए  चालू  वर्ष  के  दौरान

 गुड्स  टर्मिनल  कार्य  को  हाथ  में  लेने  और  बिना  बारी  के  अतिरिक्त  माल  उतारे  जाने  के  कार्यों  को
 हाथ  में  लिए  जाने  का  विचार

 राजस्थान  में  मीटर  गेज  लाइन  पर  एक  गाड़ी  चल  रही  है  |  यह  गाड़ी  यात्रियों

 द्विशेषकर  विदेशी  पर्यटकों  में  काफी  लोकप्रिय  हुई  जैसा  कि  सभी  को.पता  है  कि  इस  क्षेत्र  में

 मीटरगेज  को  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  इसलिए  इस  सेवा  की  निरन्तरता  को  बनाए
 रखने  के  लिए  बड़ी  लाईन  की  गाड़ी  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 कई  खण्ड़ों  पर  तो  भारी  दबाव  भी  इन  खण्ड़ों  में  विद्यमान  रेलपथ  ढ़ांचे  के

 नवीकरण  की  आवश्यकता  जिनकी  पहचान  भी  कर  ली  गई  इने  खण्ड़ों  पर  रेलपथ  नवीकरण

 अपरिहार्य  हो  गया  है और  इसीलिए  इन  खण्ड़ों  पर  चालू  वर्ष  के  दौरान  बिना  बारी  के  ही  कार्य  हाथ

 में  लिए  जाने  का  विचार  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जिन  पर  43.76  करोड़  रुपए  की  लागत
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 चालू  वर्ष  में  12.80  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  इन  मांगों  के  माध्यम  से  0.6  लाख  रुपए
 की  राशि  के  सांकेतिक  अनुदान  की  मांग  की  गई  शेष  राशि  मंजूर  किए  गए  अनुदान  से  विनियोजन

 के  माध्यब  से  हासिल  की

 रेलगाड़ी  चालकों  को  पर्याप्त  पूर्व-चेतावनी  सुनिश्चित  करके  सुरक्षा  में  सुधार  लाने  के

 विचार  से  राजघानी  के  कतिपय  मार्गों  पर  दूरी  संकेत  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  कार्य

 को  चालू  वर्ष  के  दौरान  हाथ  में  लेने  हेतु  मात्र  सांकेतिक  अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  ही  की  गयी

 शेष  राशि  की  व्यवस्था  मंजूर  किए  गए  अनुदान  में  से  विनियोजन  के-माध्यम से  की  जाएगी  |  विशादपुरम
 के  निकट  सड़क  के  ऊपरिपुल  पर  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  उद्योगों  की  स्थापना  से  यातायात  में  कई

 गुणा  वृद्धि  हो  गई  इसलिए  यातायात  की  भीड़-भाड़  की  समस्या  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  एक

 स्ट्रेट  पुलਂ  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  यह  कार्य  बिना  बारी  के  हाथ  में  लिये  जाने  का  प्रस्ताव

 और  मात्र  सांकेतिक  अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  ही  की  गई  शेष  राशि  की  व्यवस्था  मंजूर  किए

 गए  अनुदान  से  पुनः  विनियोजन  के  द्वारा  की

 जैसा  कि  समा  को  जानकारी  भी  है  कि  1993-94  के  मूल  बजट  प्राक्कलन  में  2195  करोड़

 रुपए  की  अधिक  धनराशि  का  प्रस्ताव  किया  गया  प्रमुख  क्षेत्रों  से  भाड़े  की  प्राप्ति  अपेक्षा  से  अत्यध्

 क  कम  रहने  पर  हमने  व्यय  में  कटौती  करके  संशोधित  प्राककलन  के  समय  अभिकल्पित  अधिक  ६

 गनराशि  को  उसी  स्तर  पर  ला  दिया  समा  को  सूचित  करते  हुए  मुझे  यह  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि

 रेलवे  अपने  व्यय  को  मंजूर  किए  गए  अनुदान  के  अंदर  ही  सीमित  रख  पाने  में  सफल  रहा  ऐसा

 रेलवे  द्वारा  अपने  व्यय  में  नियंत्रण  करने  हेतु  इमानदारी  से  ठोस  कार्यवाही  किए  जाने  के  कारण  ही

 सन्मव  हो  पाया  तथापि  माल  भाड़े  से  हमारी  आय  अपेक्षा  से  कम  रहने  के  मुख्य  कारण  ये  थे  कि

 प्रमुख  क्षेत्रों  न ेरेलवे  को कम  माल  दिया  और  विभिन्‍न  राज्य  विद्युत  बोर्डों  ने बकायों  का  भुगतान  नहीं

 वर्ष  1993-94  में  राज्य  विद्युत  बो्डों  से  1000  करोड़  रुपए  से  भी
 अधिक  की  राशि  बकाया

 इन  विपरीत  कारकों  के  बावजूद  83  प्रतिशत  के  संशोधित  आंकड़ों  से  सुधार  करके  सं  बालन  अनुपात

 को  82.93  प्रतिशत  तक  रख  पाना  संभव  हो  सका

 चालू  वर्ष  में  निर्धारित  राशि  से  1970  करोड़  रुपए  की  अधिक  धनराशि  का  ह॒क्ष्य  रखा  गया  '

 नवीनतम  संकेत  ये  मिल  हैं  कि  रेलवे  इस  लक्ष्य  को  हासिल  करने  में  सफज्न  यात्रियों  की

 संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  इसमें  आय  अपेक्षा  से अधिक  हुई  किन्तु  माल  भाड़े  में  अपेक्षाओं  से

 कुछ  कम  ही  आय  हुई  इसका  कारण  भाड़े  में  औसत  वृद्धि  में  आई  कमी  ही  प्रतीत  होती

 यह  एक  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इसमें  अच्छी  आर्थिक  वृद्धि  हुईं  है  और  इसके  परिग़ामस्वरूप  माल

 को  लम्बी  दूरी  तक  ले  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  रही  है  .
 पिछले  वर्ष  में  रेलवे  द्वारा  संचालन  अनुपात

 में  2  प्रतिशत  तक  सुधार  करने  हेतु  एक  कार्य  योजना  आरम्भ  की  गई  रेलवे  द्वारा  यह  लक्ष्य  अपने

 व्यय  पर  नियंत्रण  और  अपनी  आय  में  वृद्धि  करके  हारिल़  किया  नई  विपणन  नीति  में  न  केवल

 अधिक  माल  उठाने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  बल्कि  कंटेनर  कार्पोरेशन  ऑफ  इंडिया  की  सहायता

 से  बहु-नमूना  पर  उच्च  दर  वाले  मूल्य-वृद्धि  तैयार  माल  की  बुकिंग  पुनः  हासिल  करने  पर

 भी  जोर  दिया  जा  रहा  महोदय  रेलवे  में  विकास  संंधी  निवेश  के  दित्त-पोषण  हेतु  भारतीय

 303



 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और
 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92  16  1994
 राग  रैरैै  मम  ्फफिफ  ्  |"|"("  ््ख््ष्यष्षणषय्ष्ः्षःषफ्फ्  एफ  णयण््७्श  ण्ण्फश्श््णणणणशणश्णणणणणणणणणणणणणछाण

 वित्त  निगम  द्वारा  करोड़  रुपए  की  राशि  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  है|  बाजार  स्थिति  मैं  परिवर्तन
 के  साथ  यह  महसूस  किया  जां  रहा  है  कि  भारतीय  रैल  वित्त  निगम  बाजार  सैं  पूरी  रांशि  उगांहनै  की

 स्थिति  में

 अधिक  अनुदानों  के  संबंध  में  राशि बढ़ाए  में  अनुदान  संख्या  है। बाजार  और  मैं  में  294

 करोड़ें  रुपए  का  अधिक  व्यय  किया  गया  |  कुल  मिलाकर  अधिक  व्यय  अंतिम  अनुदोन  का  उगाहनै  प्रेतिशत्त

 बनता  लोक  लेखा  समिति  ने  में  में  रेलवे  में  अधिक  व्यय  की  जांच  की  है  और  व्यंय  को

 संस्वीकृत  अनुदान  के  अनुरूप  बनाए  रखने  पर  गहन  दृष्टि  रखे  जाने  की  आवश्यकृता  पर  बल  दिया

 दिनांक  20  समिति  को  प्रस्तुत  अपने  प्रतिवेदन  में  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिशौं  के

 अनुसार  अधिक  व्यय  को  अब  विनियमित  करने  की  बात  कही  गई

 अनुदानों  में  से  मात्र  पांच  अनुदानों  में  ही अधिक  व्यय  किया  गया  था ।  रेलवे

 व्यय  पर  गहन  निगरानी  रखे  जाने  के  परिणामस्वरूप  शेष  अनुदानों  में  करोड़  रुपए  की  बचत  हो

 पाई  रेलवे  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुदेश  दिया  गया  है  कि  बजट  प्राक्कलन  वास्तविक

 तैयार  किए  जाने  चाहिए  और  इतना  अंतर  पुनः  नहीं  होने

 अनुदान  संख्या  के  और  के  संबंध  में  यह  बताया  गया  है  कि  इसका  स्वरूप  कुछ
 तकनीकी  किस्म  का  यह  सब  करने के  के  दौराम॑  रेंलबै  कै  बेहंतर  वित्तीय  निष्पांदन  के  कारण

 संभव  हुआ  रेलवे  235  करोड़  रुपए  की  लक्षित  अधिक  रांशि  की  तुलना  में  पेंशन  कोष  के  विनियजनों

 में  तकनीकी  करोड़  रुपए  के  स्थान  पर  वृद्धि  करके  इसे  Yad  फंरौंड़  रुपए  करने  पर  435  करोड़  रुपए
 की  अधिक  राशि  हासिल  कर  सकती  चूंकि  वित्तीय  निष्पादन  बेहतर  इसलिए  रेलवे  ने  74

 करोड़  रुपए  की  आस्थगित  लाभाश  देयता  को  अदा  किया  जिसका  पूर्व  में  बजट  अनुमानों  में

 प्रावधान  नहीं  किया  गया  रेलवे  ने  मध्य  के  पुनर्भगततान  और  इस  पर  देय  ऋण  के  लिए  सामान्य

 राजकोष  में  338  करोड़  रुपए  का  भुगतान  भी

 मैं  रेलवे  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  दक्षिण  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  चिंता  से  पूर्ण  रूप  से

 सहमत  हूं  ।  हालांकि  की  तुलना  में  के  मैं  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कमी  आई  फिर

 भी  इस  समस्या  पर  हम  किसी  प्रकार  की  दौल  नहीं  दे  रहे  वर्ष  द्वारा व्यक्त  के  पहले  तीन  महीनों

 में  भी  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलभी  मैं  दुर्घटनओं  की  संख्या  में  कमी  आई  तो  भी  मुझे
 यह  नोट  करके  चिन्ता  हुई  है  कि  अन्य  कारणों  से  हुई  दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  पटरी  से  उतरने  की
 घटनाओं  के  मामले  में  स्थिति  इतनी  सही  नहीं  रही  रेलपथ  मानकों  के  कोटि-उन्‍्नयन  हेतु  भी  ठोस

 कदम  उठाए  गए  जिससे  इस  क्षेत्र  में  भी  अच्छा  सुधार  आ  सके  |

 सभा  ने  जिस  अन्य  क्षेत्र  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  बिना  रेलवे  कर्मचारी  वाले  रेल  फाटकों

 के  बारे  में  बिना  कर्मचारी  वाले  रेल  फाटकों  पर  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  रोकने  हेतु  निम्नलिखित
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 +ततलऊजजलनलसससॉन  न  ऑ  कस  क्‍ननक्नोी  उउ-_3स्‍३स्‍3₹२8२_न्‍ेतिो्....  वाहनों

 रेल  फाटाकें  पर  किये  जाने  वाले  एहतियाती  उपायों  पर  सड़क  पर  चलने  वाले  वाहनों
 के  चालकों  हेतु  टेलीविजन  और  रेडियो  सहित  जनसंचार  माध्यमों  के  द्वारा  गहन
 शिक्षाप्रद  प्रचार  ।

 2.  मोटर  वाहन  दोषी  और  भारतीय.रेल  लिए  के  अंतर्गत  सडक
 पर  चलने  वाले  वाहनों  के  दोषी  चालकों  को  पकड़ने  के  लिए  सिविल  अधिकारियों
 के  साथ  सहयोग  करके  संयुक्त  रूप  से  अचानक  जांच  करना  ।

 3.  जन-जागरण  कार्यक्रमों  में  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  ग्राम  पंचायतों  तथा
 अन्य  एजेंसियों  कों  शामिल  करना  |

 ा

 5.  रैल  फाटकों  के  पास  बोर्डਂ  गति  अवरोधक  मार्ग-चिह्न  तथा  सफेद  रंग
 के  फाटक  का  प्रावधान  सुनिश्चित  करना  तथा  उनकी  निगरा  नी

 5.  सड़क  पर  चलने  वाले  वाहमे  चालकों  और  रेलगाड़ी  के  चालकों  के  लिए  पर्याप्त
 दृष्टिगोचरता  सुनिश्चित  करना  |

 6,  बिना  भौकौवार  वाले  500  रेलफाटाकें  पर  चौकीदार  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 यातयात में  के  रैल  बंजट  में  25  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 7.  बिना  चौकीदार  वाला  कोई  नया  रेल  फाटक  न  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया

 यातयात  में  कमी  के  बावजूद  चौकीदार  वाले  किसी  वर्तमान  रेल  फाटक  पर  से
 चौकौदार  न  हटाने  का  भी  निर्णय  लिया  गया

 मण्डलों  के  बारे  मैं  पहले  ही  कह  चुका  संसद  सदस्यों  ने  नई  रेल  लाइनें  बिछाने
 की  मांग  की  रेल  तंन्त्र  के  विस्तारे  की  मांग  हमारे  पास  उपलब्ध  धन-की  अपेक्षा  हमेशा  ज्यादा  रही

 रेल  तंत्र  में  विस्तार  और  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  अत्यधिक  में  पैसे  और  सामग्री  की

 आवश्यकता  होती  निरन्तर  कम  होते  रेल  बजट  और  अनेक  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  हमारे  देयों

 मुगतान  न  किए  जाने  के  कारण  अनेक  परियोजनाओं  के  लिए  धन  का  आवन्टन  करने  की  रेलवे  की

 क्षमता  बुरी  तरह  प्रभावित  हुई  अनेक  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं|  इन  निर्माणाधीन  परियोजनाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  |  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  3,240

 करोड़  रेल  लाइनों  के  दोहरीकरण  के  लिए  630  करोड़  आमान  परिवर्तन  के  लिए  2.438

 करोड़  रुपये  तथा  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  के  लिए  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है|

 इतने  अधिक  खर्च  को  देखते  हुए  नई  परियोजनायें  शुरू  करना  नहीं

 उपलब्ध  धन  चल  रहे  कार्यों  के  लिए  पहले  ही  थोड़ा-थोड़ा  दिया  गया  पर्याप्त  धन  उपलब्ध

 न  होने  के  कारण  परियोजनाओं  की  लागत  बढ़  जाती  तथा  उसमें  समय  भी  अधिक  लगता

 इसका भी उल्लेख किया गया है कि नासिक में यात्रियों के आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित ह 305
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 कार्य  को  पहले  ही  1994-95  के  कार्यक्रस्न  में  शामिल  किया  गया  इरोडे-एर्णाकुलम  के  विद्युतीकरण  !
 का  कार्य  पहले  से  ही  स्वीकृत  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इसके  विद्युतीकरण  का  कार्य  कई  चरणों
 में  किया  जा  रहा  पहले  चरण  में  इरोड़े-पालघाट  का  विद्युतीकरण  किया

 खड़गपुर-भुवनेश्वर-खुर्दा  मार्ग  के  विद्युतीकरण  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  हेतु  योजना  आयोग  को  मेजा
 '

 गया  जिसका  इंतजार  स्वीकृति  मिलने  पर  मैं  सभा  के  समक्ष  उपस्थिति

 केरल  राज्य  के  एक  माननीय  सदस्य  जिसका  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  ने

 नवीकरण  करने  तथा  बदलने  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  रेल-पथ  सामग्री  का  उल्लेख  किया

 समा  को  याद  होगा  कि  24  1994  को  अपने  बजट  भाषण  में  मैंने  कहा  था  कि  सरकार

 का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  योजना  आयोग  से  स्वीकृति  मिलने  के  बाद  कुछ  मार्गों  क ेआमान  परिवर्तन

 तथा  नई  रेल  लाइन  बिछाने  की  परियोजनायें  शुरू  करने  का  है  |  मुझे  समा  को  सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता
 हो  रही  है  कि  योजना  आयोग  ने  निम्नलिखित  कार्यों  को  मंजूरी  दे  दी  निम्नलिखित  परियोजनायें

 चालू  वर्ष  के  दौरान  ही  शुरू  कर  दी  जायेंगी  -

 मऊ  नਂ  शगन  -  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन

 इनवारा  -
 परासिया  ~  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन

 प

 मंगलोर  -
 नरसिकराई  -  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन

 येलहंका  बंगार  -  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन  के  प्रथम  चरण  के  रूप  में  येलहंका

 चिकबालापुर  और  बांगर  पेट  कोलार  और  घुमका  मंडीहिल

 इस  कार्य  की  अनुमानित  लागत  433.83  करोड़  रुपये  तथा  वर्ष  1994-95  के  लिए  27  करोड़
 रुपये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  चूंकि  इनमें  से  प्रत्येक  कार्य  नई  सेवा  का  गठन  करता

 इसलिए  इस  कार्य  को  भारत  की  आकस्मिकता  निधि  से  0.90  करोड़  रुपये  निकालकर  किया  -

 जैसा  कि  ऐसे  मामलों  में  किया  जाता  भारत  की  आकस्मिकता  निधि  से  इस  प्रकार  निकाले  गए
 धन  को  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  जिसे  मैं  अगले  सत्र  के  दौरान  संसद  में  प्रस्तुत  के

 माध्यम  से  कर  दिया
 ॥

 मैं  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1994-95  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 सभा  +-

 के  विचारार्थ  रखने  हेतु  स्वीकृत  करता

 श्री  उमराव  सिंह  :  अमृतसर  शताबदी  एक्सप्रेस  का नाम  बदलकर  टेम्पल

 एक्सप्रेसਂ  करने  के  बाऐ  में  क्या  हुआ  ?
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 श्री  चाक्को  :  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  मेरे  नाम  का  गलत  उल्लेख  किया

 उन्हें  मुझे  स्पष्टीकरण  देना  होगा  |  मंत्री  ने  उत्तर  देते  समय  उल्लेख  किया  था  कि  केरल  के  एक
 संदस्य  ने  कहा  था  कि  धन  का  उपयोग  कर्नाटक  में  रेलवे  के  विकास  के  लिए  किया  जा  रहा  उन्हें
 गलत  जानकारी  बी  जो  सही  नहीं  वे इसकी  जांच  कर  सकते  इसका  रिकार्ड  मेरे  भाषण
 को  दर्ज  किया  गया  हम  लौंग  इतने  संकुचित  दिमाग  के  नहीं  हमारा  संबंध  कांग्रेस  से  हम

 धह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  धन  का  उपयोग  कर्नाटक  में  किया  जा  रहा  इस  बात  की  जांच  करना

 मंत्री  कौ  जिम्मेदारी  है  कि धन  का  उपयोग  कर्नाटक  में  किया  जा  रहा  है  अथवा  किसी  अन्य  राज्य

 परन्तु  तथ्य  येंह  है  कि  रल  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पांच  महीने  बाद  ही  माननीय  रेल  मंत्री

 मैं  अब  सभा  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांग  रखी  गत  पांच  महीनों  में  रेल  बजट  के  कुल  लगभग

 7,000  करोड़  रुपए  में  से केरल  को  30  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गए  थे  और  गत  पांच  महीनों

 के  दौरान  एक  पैसा  भी  खर्च  नहीं  किया  गया  मैंने  यही  कहा  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  रेलमार्गों

 को  दोहरों  करने  के  लिए  क्विंलम-त्रिवेन्द्रम  रेल  मार्ग  के दोनों  तरफ  रखी  गई  निर्माण  सामग्री  को  केरल

 के  बाहर  पहुंचा  दिया  गया  जहाँ  भी  मैंने  कर्माटक  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  ।  यदि  कर्नाटक

 में  कोई  विकास  हो  रहा  है  तो  मैं  श्री  जाफर  शरौफ  से  भी  अधिक  खुश  परन्तु  तथ्य  तो  तथ्य

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  इस  मामले  की  जांच  करें  |  मैंने  केवल  इतना  कहा  था  कि  केरल  की  उपेक्षा  हो

 रहौ  केरल  को  दी  जाने  वाली  धनराशि  अत्यन्त  कम  उस  राशि  को  भी  नहीं  खर्च  किया  जा

 रहा  मैरा  यहौ  आरोप  था  और  मैं  अभी  भी  उस  पर  कायम

 .  श्री  अन्यारासु  :  उपाध्यक्ष  मैंने  लगभग  ।]  मुद्दों  का  उल्लेख  किया
 पर  मंत्री

 जी  ने  एक  भी  मुद्दे  को  नहीं  छुआ  |  इसलिए  मैं  माननीय॑  मंत्री  से जानना  चाहता  हूं  कि
 उस  द्वुत  परिवहन

 प्रणाली  का  क्‍या  हुआ  जिसे  वर्ष  1983  में  शुरू  किया  गया  था  परन्तु  रेलवे  प्राधिकारी  आज  तक  8.5

 किलोमीटर  लम्धाई  भी  पूरा  नहीं  कर  सके

 मैं  मानमीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  इस  मुद्दे  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 लेंगे  तथा  इस  परियोजना  को  1995  के  पहले  पूरी  कर

 «  श्री  दत्ता  मेघे  :  उपाध्यक्ष  मैंने  अपनी  कास्टीट्वेंसी  नागपुर  के  बारे  में  कहा  था  कि

 15-20  हजार  लोग  40-50  साल  से  रहते  लेकिन  रोजना  अधिकारी  लोग  उनको  वहां  से  हटाने  की

 धमकी  देते  हमने  कहा  है  कि  इनका  पुनर्वास  करना  चाहिए  और  इस  काम  के  लिए  जितनी  जमीन

 का  आवश्यकता  वह  भी  देने  के  लिए  तैयार  इस  बारे  में  हम  मंत्री  जी  से  भी  मिले  हैं  और  मुख्य

 मंत्री  जी  से  भी  मिले  लेकिन  जब  तक  इनके  पुनर्वास  का  कोई  इंतजाम  नहीं  होता  तब
 तक

 उनको  न  हटाया  40  साल  से  15000  लोग  वहां  पर  रह  रहे  जो  कि  बहुत  गरीब  लोग

 लेकिन  आज  उनकी  जान  हमेशा  मुट्ठी  में  रहती  तो कम  से  कम  जब  तक  कोई  निर्णय  नहीं

 तब  तक  रेलवे  के  अधिकारी  जाकर  उनको  रोज  धमकियां  तो  न  दें  |  वे  लोग  रोजाना  हमारे  पास  आ

 जाते  हमने  इस  बारे  में  कई  बार  कहा  लेकिन  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  इसके  बारे  में  मंत्री  जी  बताने  की  कष्ट  करें  |
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 श्री  उमराव  सिंह  :  चंड़ीगढ़  को  लुधियाना  से  जोड़ने  संबंधी  हमारी  मांग  काफी  दिनों

 से  लम्बित  हमारी  दूसरी  मांग  है  कि  अमृतसर-दिल्ली  शताब्दी  एक्सप्रेस  का  नाम  बदलकर  स्वर्ण

 मंदिर  एक्सप्रेस  टेमप्ल  एंक्सप्रेसਂ  कर  दिया  जाये  |  मैं  यह  नृरहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  नाम  बदलने

 संबंधी  इस  मामले  को  मंजूरी  क्‍यों  नहीं  दी  जाती  रेलगाड़ी  का  नाम  बदलने  से  रेल  मंत्रालय  को
 कोई  वित्तीय  घाटा  तो  नहीं  होने  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  चर्चा  ने काफी  समय  ले  लिया  मैं  आपको  यह  सूचित  करता  हूं
 कि  माननीय  मंत्री  इन  सभी  मुद्दों  का  जवाब  देंगे  जिन्हें  आपने  सभा  में  उठाया  केवल  तीन  घंटों

 की  अनुमति  दी  गई  लेकिन  हमने  पहले  ही  साढ़े  दस  घंटे  का  समय  इस  बहस  में  ले  लिया
 माननीय  बरार  यदि  मंत्री  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  तो  और  चार  घंटे  लगेंगे

 श्री  दत्ता  मेघे  :  उपाध्यक्ष  हमने  2-3  बार  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  पत्र  भी  लिखे
 लेकिन  कोई  उत्तर  नहीं  आता  वहां  पर  लोग  बहुत  परेशान

 डं

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हमने  मंत्री  जी  को  कम  से  कम
 40  पत्र  लिखे  हैं  कि  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  स ेलोग  उनसे  मिलना  चाहते  लेकिन  एक  भी  पत्र  कर

 जवाब  नहीं  दिया  हम  लगातार  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  चंड़ीगढ़  को  लुधियाना  के  साथ  जोड़
 दिया  जाये  तथा  अमृतसर  दिल्ली  शताब्दी  एक्सप्रेस  का  नाम  बदलकर  स्वर्ण  मंदिर  एक्सप्रेस  या  फिर

 सैयद  मीर  मियां  के  नाम  पर  रख  दिया  जिन्होंने  स्वर्ण  मंदिर  की  आधार  शिला  रखी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  यह  बेहतर  होगा  कि  आप  मंत्री  महोदय  से  मिलकर  स्थिति

 स्पष्ट  कर  वह  आसानी  से  उपलब्ध

 श्री  संत  राम  सिंगला  :  :  पिछले  चालीस  पैंतालीस
 सालों  से  पंजाब  में  एक  इंच

 भी  नई  रेल  लाइन  नहीं  बनी  चंड़ीगढ़  पंजाब
 से

 लिंक  नहीं  हो  रहा  मालदा  का  जो  रिजन  है

 पटियाला  से  जाखल  को  नई  रेल  लाइन  से  लिंक  करने  का  वह  पचास  साल  से  पड़ा  हुआ
 भी  हम  दो  सालों  से  स्टापेज  की  मांग  कर  रहे  वह  भी  पूरी  नहीं  हो  रही  है

 श्
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 ५  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  अपने  भाषण  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  आप  माननीय

 मंत्री  से अल्पवधि  के  दौरान  प्रत्येक  मु  र  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  यदि  आपके  मन
 में  कोई  संदेह  है

 तो
 आप  कृपया  माननीय  मंत्री

 के
 साथ  मिलकर  बातचीत  करके  अपनी  शंकाएं  दूर

 कर  सकते  हैं  मेंरे  विचार  से  यही  एक  रास्ता

 अब  आगे  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  क्या  आप  कुछ  कहना  चाहेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  आप  सभी  को  संतोषजनक  उत्तर

 ५
 श्री  जाफर  शरीफ  :  कुछ  भी  मैं  आपका  आभारी  हूं  तथा  एक  बात  के  मामले  में

 बहुत  खुश  हूं  कि  भें  यह  नहीं  कह  सकता  कि  मेरा  यहां  पर  कोई  विरोध  नहीं

 श्री  चाक्को  :  काश  वे  यहां
 |  ध्

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  क्योंकि  जैसा  कि  आपने  ठीक

 ही  कहा  है  कि  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  देना  मेरे  लिए  कठिन  ऐसे  मुद्दों  जिनका  मैं  यहां  उत्तर  न
 दे  पाऊँ  विशेषकर  वे  मुद्दे  जो आज  बहस  के  दौरान  उठाये  गये  मैं  सदस्यों  को  उनका  लिखित  रूप

 से  उत्तर  भेज  दूंगा  क्‍योंकि  मैं  सभी  सुझावों  का  यहां  तुरन्त  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 *  मुझे  जिस  एक  बात  से  दुःख  हुआ  है  वह  यह  है  कि  भैंने  सोचा  था  कि  मेरी  बातों  से

 सदस्यगण  संतुष्ट  हो  लेकिन  लगता  है  ऐसा  नहीं  मैंने  कहा  था  और  यह  रिकार्ड  में  भी  है
 सका  मतलब  यह  नहीं  कि  मैं  सभी  को  संतुष्ट  कर्‌  दूं  |ਂ  जो  मैंने  महसूस  किया  वह  यह  था  कि  5

 ने  सकारात्मक  उत्तर  दिया  है  अथवा  नकारात्मक  यह  देख  पाना  किसी  मंत्री  के  लिए  बहुत  ही  कठिन
 कार्य

 मैं  इस  सदन  का  गत  25  वर्षों  के  दौरान  मंत्री  न  होकर  एक  सदस्य  भी  रहा  मेरी  राय  आप

 लोगों  की  राय  से  मिलती  मेरां  भी  यही  अनुभव  रहा  इसीलिए  मैंने  प्रशासन  के  उन्हीं  उत्तरों

 को  चुना  है  जो  सामान्यतः  जांच  हेतु  संसदीय  समिति  के  समक्ष  भेजे  जाते  हैं  आपसे  कोई  प्रमाणपत्र

 नहीं  मांग  रहा  मैं  प्रयासों  द्वारा  आपको  संतुष्ट  करना  चाहता  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  मैं  आपकी

 सभी  आवश्यकतों  को  पूरा  कर  रहा  यह  संभव  नहीं  की  अपनी  समस्याएं  हैं  ।
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 उन  सभी  बातों  को  खत्म  करने  वह  प्रथा  जो  पहले  नहीं  को  हटाने  के  लिए  मैंने

 एमस  के  पर  बैठक  करने  की  प्रणाली  शुरू  की  क्योंकि  एक  स्थानीय

 घिकारी  होता  है '  ५  + फ्ारी  होता

 कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  आप  लोगों  ने  अपनी  बातें  कृपया  मुझे  बोलने  दें  ।

 एक  स्थानीय  अधिकारी  होता  है  सदस्यों  को  अपने  चुनाव  क्षेत्र  की  अथवा  स्थानीय
 समस्याओं  को  उनके  पास  ले  जाना  इसे  मंत्री  तक  लाए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  इरो
 डिविजनल  स्तर  पर  ही  सदस्यों  एवं  की  बैठक  में  निपटाया  जा  सकता  .......
 ५५०००  इसके  बाद  महाप्रबंधकों  के  स्तर  पर  बैठकें  रखने  की  प्रणाली  स्थापित  की  गई  ।  इसके

 जैसा  की  आप  जानते  हैं,एक  औपचारिक  सलाहकार  समिति  तथा  नौ  अनौपचारिक  सलाहकार
 समितियां  हैं  जिनकी  बैठकें  होती  हैं  और  इसमें  सभी  भाग  लेते  मुझे  श्री  चाक्कों  से  यह  जानकर

 काफी  खुशी  हुई  कि  केरल  के  बुद्धिजीवी  संकुचित  मनोवृत्ति  वाले  नहीं  मैं  इस  बात  पर  इनसे  बिल्कुल
 सहमत  हूं  |

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  मुझे  नहीं  मालूम  है  कि  यह  श्री  चक्‍को  ने  कहा  या  अन्य  किसी
 सदस्य  कि कायमकुलम-क्विलोन  रेलवे  लाइन  दोहरीकरण  के  लिए  लाई  गई  पटरियां  तथा  सस्‍लीपर

 हटा  लिए  गए  हैं  तथा  केरल  के  बाहर  भेज  दिए  गए  हैं  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  केरल  से  उठाई

 गई  पटरियां  और  स्लीपर  पुरानी  थीं  जो नवीकरण  और  बदलने  की  प्रक्रिया  के  दौरान  निकली  थीं  और

 उनकी  केरल  में  किसी  भी  कार्य  के लिए  आवश्यकता  नहीं  थी  अतः  उन्हें  विभिन्‍न  स्थानों  पर  आमान

 परिवर्तन  कार्य  हेतु  भेज  दिया  गया

 जहां  तक  राशि  का  दूसरे  मद  से  ले  जाने  का  प्रश्न  मै ंअपने  केरल  के  सहयोगियों  को  यह

 बताना  चाहूंगा  कि  केरल  में  सभी  कार्य  समय-सूची  के  हिसाब  से  चल  रहे  हैं  तथा  चालू  वर्ष  1994.

 95  के  लिए  निर्धारित  किसी  भी  लक्ष्य  को  छोड़ा  नहीं  1994-95  के  लिए  इन  कार्यों  के  लिए
 निर्धारित  पूरी  राशि  खर्च  कर  दी  जायगी  और  इन  कार्यों  हेतु  निर्धारित  राशि  को  दूसरे  मद  में  नहीं

 ले  जाने  दिया

 मुझे  बताया  गया  है  कि  भूमि  के  आधिग्रहण  में  समय  लगता  इसलिए  बिना  जमीन

 अधिग्रहीत  किए  केवल  राज्य  सरकार  के  पास  पैसे  जमा  करके  आप  कोई  काम  नहीं  शुरू  कर  सकते

 हैं|  यदिं  ऐसी  कोई  बात  होती  तो  किसी  को  तुरन्त  इस  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचना  चाहिए  हम

 पैसे  नहीं  खर्च  कर  रहे  हैं  या  इसे  दूसरे  मद  में  ले  जा  रहे  फिर  भी  मैं  यह  आश्वस्त  करना  चाहूंगा
 कि  मैं  इस  मामले  को  यदि  धनराशि  दूसरे  मद  में  मेरी  जानकारी  के  बिना  ले  जाई  गयी  होगी

 तो  मैं  उसे  देखूंगा  और  उसके  औचित्य  से  मैं  संतुष्ट  हुआ  कि  यह  उचित  है  और  इससे  किसी  का

 नुकसान  नहीं  होगा  केवल  उसी  स्थिति  में  मैं  इसकी  अनुमति  दूंगा  अन्यथा  मैं  आप  लोगों  को  बुलाकर
 बातचीत  करके  स्थिति  स्पष्ट  करूंगा  ..............-«-५००«

 310  :



 ।9
 ।  अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95  और

 25  वाया  _1916  ॒  २  ॒>॒>  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  19
 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 ब्स्‍  श्री  थामस  :  मैंने  इस  मुद्दे  को  उठाया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  क्षमा  करें  |  हर  चीज  की  एक  सीमा  होती  है|  जहां  तक  समय
 की  बात  है  यह  सभा  बहुत  ही  उदार  रही  सभी  अपना  भाषण  दे  सकते  थे  और  मुद्दों  पर  बारीकी

 «  से  चर्चा  कर  सकते  अब  यह  हमारे  ऊपर  निर्भर  हमारे  पास  समय  की  कमी  कृपया  मुझे
 आगे  की  कार्यवाही  करने

 है

 श्री  जाफर  शरीफ  :  दूसरा  सुझाव  जो  शताब्दी  एक्सप्रेस  के  पुनर्नामाकरण  के  बारे

 में  है  मुझे  इस  सुझाव  की  खुशी  हम  इस  बात  पर  गौर  कर  रहे  हैं  कि  जिस  गाड़ी  का  हमने  हाल
 में  ही उद्घाटन  किया  है  उसका  नाम  परिवर्तन  करें  अथवा  सुझाए  गए  माम  की  एक  नई  गाड़ी  चलाई

 हमें  कुछ  समय  दें  |  हम  पुनः  आपसे  बात  मुझे  इस  संबंध  में  यही  कहना  है

 शेष  बातों  के  संबंध  में  जैसा  कि आपने  ठीक  ही  समझा  है  और  सुझाव  दिया  है  कि

 हम  उठाए  गए  मुद्दों  पर  सदस्यों  को  अलग-अलग  पत्र  भेज  कर  उनके  विचार

 .  अब  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  1991-92  के  लिएं  अतिरिक्त  अनुदानों  तथा  1994-95  के

 लिए  अनुपूरक  अनुदानों  को  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  शंका  हो  तो  माननीय  मंत्री  ने  विशेष  रूप  से  और  स्पष्ट  रूप

 से  कहा  है  कि  उठाए  गए  मुद्दों  के  संबंध  में  वे  प्रत्येक  सदस्य  को  पत्र  फिर  भी  यदि  शंका

 रहा  जाती  है  तो आप  उनसे  मिल  सकते  हैं  और  चर्चा  कर  सकते  अब  हम  कार्यवाही  शुरू

 जे

 अब  मैं  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  के  मतदान  के  लिए
 रखता  हूं

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  16  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  संबंध

 में  31  1995  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने

 के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  तीन  में  दिखाई  गई  अनुपूरक  राशियों  स ेअनधिक  संबंधित  राशियां  भारत

 की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति को  दी

 ना
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 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांग

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 की  मांग  की  राशि

 णणणएाछ  2 3
 ्भए्६घ६्६8६8्86््म्६्६स६स्स्6्ग्६््घ्घ्भ्भ्भ्ध्धण्ज

 9 9 9 9  2  3 _  9  9  9  9  ट॑  फ  छ#फ#तू  छः

 अन्य  व्यय  रु

 निर्माण  और  बदलाव  रेलवे  निधियां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों
 की  मांगें  को  समा

 के  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  :  "

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  दो  में  मांग  संख्या  6,8,13  से  16  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों

 के  संबंध  में  3।  1992  को  अदा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  अतिरिक्त

 राशियों  से  अनाधिक  संबंधित  राशियां  मारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1991-92  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  मांग  की  राशि

 QO  ७०0७  0७3

 6.  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  16,47,50,076

 8...  परिचालन  व्यय-चल  स्टाक  और  उपस्कर  7,78,63,334

 13.  भविष्य  निधि  और  अन्य  सेवा  निवृत्ति  लाभ  37,79,30,598

 14.  .  निधियों  में  विनियो  87,36,39,308

 15S.  सामान्य  राजस्व  को  सामान्य  राजस्व  से  लिए

 ऋणों  की  अदायगी  और  अति  पूंजीकरण  का  परिशोधन  94,67,58,501

 16.  निर्माण  और  बदलाव

 अन्य  व्यय

 पूंजी  15,31,36,695

 रेलवे  निधियां  34,58,39,864
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 हि

 हर  विनियोग  1994
 *

 विनियोग  1994

 उपाध्यक्ष  महोद्रय  !  अब  सभा  मद  संख्या  9  पर  विचार

 रेल  मंत्री  जाफर  :  मैं  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1994-

 95  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  कौ  संचित  निधि  से  और  में  से  कतिपय  के  संदाय  और  विनियोग
 को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधि  से  और  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया

 दे
 4  प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  अब  यह  प्रस्ताव  करेंगे  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  जाफर  शरीफ  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :**

 कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  प्रस्ताव  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 से  और  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्रांधिकत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधि  से  और  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार
 किया

 ह  प्रस्ताव  स्वीकृत
 शृ  ५;

 5  दिनांक  16  अगस्त  19954  के  मारत  के राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  743
 **

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत।



 खंड  2,  3,  और  |  पारित  करने
 के  लिए  प्रस्ताव  .  16  1994

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंड  वार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड 2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने।*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 ह

 खंड  |  ;  अधिनियम  सूत्र  तंथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  जाएं  |*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 खंड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :*

 विधेयक  पारित  किया  जाए।*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 5.49

 विनियोग  संख्यांक  4  1994*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मद  संख्या  11  पर  विचार  आरम्भ  करेगी  |

 रेल  मंत्री  जाफर  :  मैं  प्रस्तावं  करता  हूं  कि  31  1992
 को  समाप्त  हुये  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  राशियों

 जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए
 भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 *
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 श्द
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशतं  यह  है  !

 १3]  1992  कौ  समाप्त  हुये  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  सेवाओं
 ।  चर  रार्च  कौ  गई  जौ  उत्त  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  स ेअधिक

 को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  कौ  संचित्त  निधि  भें  से  राशियों  के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का

 एपबंध  करने  बाले  ब्रिधियक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  जाफर  शरीफ  ;  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित**  करता

 उपाध्यक्ष  महोदग्य  :  मंत्री  महोदय  यह  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  जाफर  शरीफ  :  मैं  प्रस्ताव  **करता  हूं
 :

 3  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  द्वौरान  रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  सेवाओं

 पर  खर्च  कौ  गई  जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  स ेअधिक

 को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  कौ  संच्षित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ  किया

 3

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 3।  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  सेवाओं

 पर  खर्च  की  गई  जो  उन  सेवाओं  और  उस  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से

 अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  मैं  से  राशियों  विनियोग  को  प्राधिकृत
 करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 *
 कि  खंड 2  और  3  विधेयक  का  अंग

 है  प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  ।

 *ऋक्षद्रपति  की  सिफारिश  से  पुरस्थापित/प्रस्तुत



 राष्ट्रीय  आवास  नीति  का  अनुमोदन के  बारे  में  संकल्प  16  1994  '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अधिनियमन  सूत्र  तर्थॉविधैयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पारित  किया

 श्री  ज़ाफर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ह  ह

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जायेਂ

 स्वीकृत

 5.52

 राष्ट्रीय  आवास  नीति  का  अनुमोदन  करने  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  बारे  में  मद  संख्या  ।4  पर  विचार  आरम्भ

 शहरी  विकास  मंत्री  शीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 यह  सभा  9  1992  को  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  राष्ट्रीय  आवास  नीति  का  अनुमोदन
 करती

 राष्ट्रीय  आवास  जिसे  मैंने  9  1992  को  इस  सम्मानित  सभा  में  प्रस्तुत
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 किया  के  बारे  में  चर्चा  आरम्भ  करना  मेरे  लिए  गर्व  की  बात  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सभी  को
 अन्य  अनेक  मुद्दों  पर  चर्चा  करनी  पड़ी  ओर  इसलिए  इस  नीति  के  दस्तावेज  पर  चर्चा  नहीं  हो

 इसी  बीच  संसद  की  शहरी  और  ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  इस  नीति  के  दस्तावेज  पूरी
 तरह  से  जांच  कर  ली  है  और  उसने  2  1993  को  समा  के  समक्ष  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर  दिया  मेरे  मंत्रालय  ने  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  और  इसके  लिए
 आवश्यक  की  गई  कार्यवाही  दिप्पणी  तैयार  कर  लिए  गए

 रोटी  और  कपड़े  के  साथ  मकान  भी  मनुष्य  की  मूल  आवश्यकता  इसके  साथ  ही  यह
 उत्पादक  कार्य  है  जिससे  कई  राष्ट्रीय  नीति  की  लक्ष्य  प्राप्ति  होती  इससे  बचत  और  निवेश  को

 बढ़ावा  मिलता  अतिरिक्त  रोजगार  का  सृजन  होता  उत्पादकता  बढ़ती  है  साथ  ही
 शिक्षा  और  कल्याण  से  संबंधित  क्षेत्रों  में सामाजिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में सहायता  मिलती  है  तथा  आमतौर

 पर  जीवन  स्तर  में  सुधार  होता  अपने  आप  में  परम  उद्देश्य  होने  के  कई  अन्य  उद्देश्यों

 को  पूरा  करने  का  साधन  भी  है  और  इसे  विश्वमर  में  उन्‍नति  और  विकास  के  प्रमुख  स्रोत

 के  रूप  में  मान्यता  मिली  हि

 इस  सम्मानित  सभा  के  समक्ष  इस  समय  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  राष्ट्रीय  आवास

 नीति  पर  इस  संदर्भ  में  विचार  किया  जाना  आठवें  दशक  के  मध्य  तक  हमारे  पास  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  आवास  नीति  नहीं  आठवीं  लोक  समा  की  प्राक्कलन  समिति  ने  वर्ष  1985-86  के  लिए  अपने

 प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  सरकार  द्वारा  लोगों  के  रिहायशी  स्थानों  के  योजनाबद्ध  तरीके

 से  विकासत्र  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  नीति  तैयार  की  जानी  तदनुसार  पहली  राष्ट्रीय  आवास

 नीति  तैयार  हुई-और  इसे  1988  में  संसद  के  समक्ष  रखा  सरकार  द्वारा  1990  में

 घोषित  कार्य  में  राष्ट्रीय  आवास  नीति  को  पुनः  तैयार  करने  की  परिकल्पनां  की  जिसमें

 निर्धन  लोगों  क ेलिए  और  आवास  वित्त  प्रणाली  में  सुधार  हेतु  विशिष्ट  कार्यक्रम  भी  दिए  गए  हैं  |

 सरकार  द्वारा  व्यापक  विचार  विमर्श  के  पश्चात  राष्ट्रीय  आवास  नीति  पुनः  तैयार  की  गई  और  इसमें

 वर्ष  1988  के  बाद  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कई  परिवर्तनों  का  भी  *यान  रखा  गया  जिसमें

 विशेषतः  वर्ष  2000  के  लिए  आवास  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  नीति  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  वर्ष  1989

 में  स्वीकृत  किया  गया  संकल्प  शामिल

 इस  समय  सभा  के  समक्ष  विचारार्थ  रखे  गए  आवास  नीति  का  आवास  समस्या  की

 चुनौतियों  से  निपटने  के  लिए  तैयार  किया  गया  और  एसमें  बड़ी  संख्या  में  बेघर  लोगों  जिसमें

 झुग्गी-झोपड़ी  में  रहने  वाले  50  मिलियन  से  भी  अधिक  लोग  शामिल  की  स्थिति  का  ध्यान  रखा

 गया  है  तथा  भूमि  और  मकान  की  कीमतों  और  किराये  में  शहरी  भू:मे  में  तेजी  में  पेय  जल

 की  अल्प  स्वच्छता  और  अन्य  सेवाओं  में  कमी  और  निर्धन  लोगों  का  बढ़ता  संघर्ष  और

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  द्वारा  सस्ता  आवास  पाने  के  लिए  बढ़ते  हुए  संघर्ष  जैसी  बातों  का  भी  ध्यान

 रखा  गया

 $  ->
 करते का  माननीय  सदस्य  अध्ययन  कर  चुके  इस  नीति  पर  विस्तृत  चर्चा  न  करते  हुए  मैं  इन  प्रमुख

 विशेषताओं  पर  प्रकाश  डालना
 कु



 राष्ट्रीय  आकस  नीति  का  अनुमोदन  के  बारे  मे  संकल्प  16  1994
 उ  आ  आ  आ  आ  उ  He

 सबसे  पहले  इंस  नीति  का  उद्देश्ये  ऐसे  बेर्घरं  और  कंमजौर  वर्गों  हैंकि

 पहुंचना

 धनी  है  जिन्हें  सरकार

 का  सहायता  की  सर्वाधिक  आवश्यकता  यह  नीति  इसलिए  बनायौ  गई  है  इंसंसे  लेक्षित  समूह
 के  लोगों  को  विकसित  संभुचितं  भंवन  निर्माण  सेस्‍्ती  भैंवेन  मिर्माण  प्रौधोगिकी  और

 आंधेक  मूलभूत  सुविधाओं  के  माध्यम  सस्ते  आंवास  मिल  सकें  |

 दूसरी  बात  भहं  है  कि  इस  नीति  में  विभिन्‍न  आवासीय  आदानों  को  उपलब्ध  करोने  मैं  बोधीओं

 को  दूर  करने  तथा  इसेके  लिए  प्रभावी  पद्धति  का  विकास  करने  हेतु  अनुकूल  वातावरण  बनाने  के  उद्देश्य

 से  सरकार  ने  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करते  हुए  अपनी  भूमिका  एक  भवन  निर्माता  से बदल  कर  भवन

 उपलब्ध  कराने  वाले  की  बना  ली

 तीसरी  इस  नीति  में  सरकार  मे  गैट  सुविधा  प्राप्त  समूहों  आर्थिक  रूप  से  कमजोर

 वर्गों  अनुसूचित  जातियों/अंमुसूंचिंत  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  परिवारों

 गरीब  विधंबाओं  एवं  अविवाहित  महिलाओं  को  सुविधाजनक  मूल्य  पर  आवास  उपलब्ध  कराने  की  अपनी

 प्रतिबद्धता  को  दुहराया

 अन्त  इस  नीति  गैर-सरकारी  तथा  समुदाय  पर  आधारित  संगठनों  को  समाज  के  कम

 सुविधा  प्राप्त  वर्गों  को  पर्याप्त  तथा  सुविधाजनक  मूल्य  पर  आवॉरस  उपलब्ध  कराने  की  पूरी  मान्यता  दी

 गई

 राष्ट्रीय  आवास  नीति  को  ध्यान  में  रब  कर  आवास  क्षेत्र  में  पहले  ही  अनेक  कदम  उठाये  जा

 चुके

 संविधान  संशोधन  1992  पारित  किया  गया  इससे  शहरी  स्थानीय
 निकायों  की  विकेन्द्रीकरण  की  और  प्रजाजांत्रिक  शक्तियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  जिससे  आवास  एवं  शहरी
 विकास  को  अवश्य  ही  नई  गति

 एक  आदर्श  किराया  नियंत्रण  कानून  बनाया  गया  है  और  इसे  सभा  पर  रख  दिया  गया

 है  तथा  स्वीकृति  हेतु  राज्यों  को  वितरित  किया  गया  इससे  देश  में  विशेषकर  बड़े  शहरों  में  आवासीय
 .

 किराया  बाजार  की  स्थिति  में  सुधार  होने  की  आशा

 एक  मॉडल  अपार्टमेन्ट  ओनरशिप  बिल  तथा  भवन  निर्माताओं  विकसित  करने  बालों  कै

 क्रियाकलापों  को  विनियमित  करने  हेतु  मॉडल  बिल  बनाए  गए  तथा  स्थीकृतिं  हैतु  राज्य  सरकारों
 को  परिचालित  किये  गये

 संविधान  संशोधन  1994  जो  ।5  1994  से  लागू  से  राज्य
 सरकारों  को  किराये  संबंधी  मुकदमों  के  शीघ्र  निपटान  करने  हेतु  राज्य  स्तरीय  किराया  न्यायघिकरण
 बनाने  में  मदद  -

 सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  संशोधन  1993  से  सरकारी

 अधिकारियों  को  सरकारी  स्थानों  से  अप्राधिकृत  अधिभोगियों  के  संक्षिप्त  बेदखली  में  मदद

 इसके  आवास  क्षेत्र  में  संस्थागत  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  पूंजी  निवेश  तथा
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 25  1916  राष्ट्रीय  आवास  का  अनुमोदन  के  बारे  में  संकल्प नु न्‍

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  बजटीय  सहायता  में  वृद्धि  करने  हेतु  ठोस  कदम  उठाए  गए  सीमा

 शुल्क  एवं  उत्पाद  शुल्क  के  संबंध  में  अनेक  राजकोषीय  रियायतें  दी  गई  हैं  जिससे  उद्यमियों  को  कृषि*
 औद्यौगिक  अपशिष्टों  का उपयोग  कर  कम  लागत  की  भवन  सामग्रियों  के  उत्पादन  हेतु  निर्माण  एककों
 को  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 अपनी  बात  समाप्त  करने  के  पहले  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार

 राज्य  सरकारों  की  प्रभावी  तथा  पूरी  भागीदार  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  आवास  नीति  को  अक्षरशः  क्रियान्वित
 करने  के  लिए  कृतसंकल्प  है  क्योंकि  अन्ततः  राज्य  सरकारें  ही  समय  बद्ध-कार्य  योजनायें  बनाने  एवं
 अपनी  प्राथमिकताओं  तथा  संसाधनों  के  अनुसार  विभिन्‍न  लक्ष्य  ग्रुपों  के  लिए आवासीय  योजनाओं

 लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  समा  इस  ऐतिहासिक  दस्तावेज  पर  विचार  कर

 इसे  अनुमोदित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  .

 यह  सभा  9  1992  को  समापटल  पर  रखी  गई  राष्ट्रीय  आवास  नीति  का  अनुभोदन

 ow करती

 इस  विषय  पर  चर्चा  हेतु  चार  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  यदि  प्रत्येक  सदस्य

 आठ  से  दस  मिनट  तक  बोलते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  बहुत  से  सदस्य  इस  वाद--विवाद  में  बोल  सकते

 हैं  । आज  बोलने  के  लिए  पीठासीन  अध्यक्ष  के  पास  27  सदस्यों  के  नाम  हैं  |  अब  विजय  कृष्ण  हान्डिक

 6.00

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  महोदया

 शीला  कौल  द्वारा  समा  पटल  पर  रखी  गई  राष्ट्रीय  आवास  नीति  का  रुमर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुई॥

 आवास  की  चिंताजनक  स्थिति  के  मद्देनजर  यह  वर्तमान  राष्ट्रीय  आवास  अपने
 सभी  सराहरनी  प॑

 उद्देश्यों  और  अच्छाइयों  के  होते  हुए  भी  आवास  के  सम्बन्ध  में  ठोस  यथाथो  की  दृष्टि  से  संतोषज-तक

 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हाण्डिक  आप  अपना  भाषण  कले  जारी  ररू  सकते  हैं

 अब  सभा  कल  17  1994  के  ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 6.01

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  17  1994/26  1916  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित
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